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¾	 कंेंद्र ने ेCAA काार्याा�न्वयन केे लि�ये ेनि�यमोंं कोो अधि�सूचूि�त कि�याा	 5
¾	संंशोोधि�त औषध प्रौौद्योोगि�कीी उन्नयन सहाायताा योोजनाा और  

UCPMP 2024	 6
¾	भाारत काा नि�र्वाा�चन आयोोग	 7
¾	PMUY केे लि�येे सब्सि�िडीी काा वि�स्ताार	 8
¾	भाारत कीी वि�चाारााधीीन ज़माानत प्रणाालीी मेंं सुुधाार	 8
¾	शाानन जलवि�द्युुत परि�योोजनाा पर वि�वााद	 10
¾	समग्र प्रगति� काार्डड	 10
¾	FIR तथाा साामाान्य डाायरीी	 11
¾	PVTG केे लि�येे प्रधाानमंंत्रीी-जनमन आवाास	 12
¾	 वि�द्युुत (उपभोोक्तााओं केे अधि�काार) नि�यम, 2020 मेंं संंशोोधन	 15
¾	अमूूल: भाारत केे डेेयरीी क्षेेत्र काा प्रमुुख स्तंंभ	 15
¾	संंसदीीय वि�शेेषााधि�काार और संंबंंधि�त माामलेे	 16
¾	भाारत काा सहकाारि�ताा क्षेेत्र	 17
¾	रााज्यसभाा चुुनााव	 18
¾	कर्नाा�टक मंंदि�र कर संंशोोधन वि�धेेयक	 19
¾	असम मुुस्लि�िम वि�वााह अधि�नि�यम काा नि�रस्तीीकरण	 20
¾	नीीति� आयोोग कीी ग्रोो रि�पोोर्टट और पोोर्टटल	 21
¾	एक रााष्ट्र, एक चुुनााव केे लि�येे उच्च स्तरीीय समि�ति�  

की रिपोर््ट	 22
¾	भाारत मेंं हरि�त नि�र्वाा�चन	 24
¾	 नि�र्वाा�चन मेंं कृृत्रि�म बुुद्धि�मत्ताा काा प्रयोोग	 24
¾	आदर्शश आचाार संंहि�ताा	 25
¾	कॉॉटन कैंंडीी पर प्रति�बंंध	 26
¾	पेेटेंंट (संंशोोधन) नि�यम, 2024	 27
¾	 दि�ल्लीी उत्पााद शुुल्क नीीति� माामलाा	 29
¾	आपरााधि�क माामलाा प्रबंंधन प्रणाालीी और संंकलन एप	 30
¾	नई इलेेक्ट्रि�िक वााहन नीीति� 2024	 31
¾	एस.आर.बोोम्मई बनााम भाारत संंघ माामलाा 1994	 32
¾	छाावनि�योंं काा रााज्य नगर पाालि�कााओं केे सााथ वि�लय	 34
¾	 उन्नति� 2024	 35
¾	पीीएम-सूूरज और नमस्तेे योोजनाा	 36
¾	जन औषधि� केंंद्रोंं हेेतुु ऋण सहाायताा काार्ययक्रम	 36
¾	नीीति� फॉॉर स्टेेट्स प्लेेटफॉॉर्मम	 37
¾	APAAR: वन नेेशन वन स्टूूडेंंट आईडीी काार्डड	 38
¾	स्माार्टट ग्रााम पंंचाायत	 38
¾	नज़ूल भूूमि�	 39
¾	जल (प्रदूषूण नि�वाारण और नि�यंतं्रण) संशंोोधन वि�धेयक, 2024	 40

अनुक्रमअनुक्रम
¾	संंवि�धाान (जम्मूू-कश्मीीर) अनुुसूूचि�त जनजााति�याँँ� आदेेश 

(संशोधन) विधेयक, 2024	 40
¾	मेेराा गाँँ�व, मेेरीी धरोोहर काार्ययक्रम	 41
¾	बजट 2024-25 मेंं अनुुमोोदि�त योोजनााएँँ	 42
¾	उत्तरााखंंड कीी यूूसीीसीी मसौौदाा रि�पोोर्टट	 43
¾	डीी-रि�ज़र्वेेशन करनेे सेे संंबंंधि�त UGC काा  

मसौदा दिशा-निर्देश	 44
¾	 डि�जि�टल पब्लि��क इंंफ्राास्ट्रक्चर	 45
¾	मरााठाा आरक्षण वि�धेेयक	 46
¾	इलेेक्ट्रॉॉनि�क वोोटिं�ंग मशीीन	 46
¾	चंंडीीगढ़ मेेयर चुुनााव मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा  

अनुच््छछेद 142 का उपयोग	 47
¾	रााष्ट्रीीय अनुुसूूचि�त जााति� आयोोग	 48
¾	इस्पाात क्षेेत्र मेंं हरि�त हााइड्रोोजन काा उपयोोग	 49
¾	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे चुुनाावीी बॉॉण्ड योोजनाा कोो कि�याा रद्द	 50
¾	 शि�मलाा वि�काास योोजनाा 2041	 52
¾	अंंग प्रत्याारोोपण मेंं सुुधाार	 52
¾	प्रधाानमंंत्रीी अनुुसूूचि�त जााति� अभ्युुदय योोजनाा	 53
¾	वर्षष 2024 मेंं OTT काा दृश्य	 54
¾	पृृथ्वीी वि�ज्ञाान योोजनाा	 55
¾	कोोच्चि�-लक्षद्वीीप द्वीीप समूूह पनडुुब्बीी ऑप्टि�िकल  

फाइबर कनेक््शन परियोजना	 56
¾	भाारतमाालाा चरण-1: समय सीीमाा बढ़ााई गई	 57
¾	 वि�कसि�त भाारत संंकल्प याात्राा और पीीएम-कि�साान योोजनाा	 57
¾	ज्ञाानवाापीी मस्जि�िद पर ASI कीी सर्वेेक्षण रि�पोोर्टट	 58
¾	प्रधाानमंंत्रीी सूूर्योोदय योोजनाा	 59
¾	वैैभव फैैलोोशि�प	 59
¾	प्रधाानमंंत्रीी रााष्ट्रीीय बााल पुुरस्काार	 60
¾	साामााजि�क अंंकेेक्षण सलााहकाार नि�कााय	 61
¾	आपरााधि�क माामलोंं मेंं बरीी हुए व्यक्ति�योंं केे लि�येे सरकाारीी  

नौकरियाँ 62
¾	पुुलि�स महाानि�देेशकोंं काा अखि�ल भाारतीीय सम्मेेलन	 63
¾	मुुख्य चुुनााव आयुुक्त और अन्य चुुनााव आयुुक्त  

(नियुक्ति, सेवा शर्ततें एवं कार््यकाल) विधेयक, 2023	 64
¾	सत्य और सुुलह आयोोग	 65
¾	अमृृत प्रौौद्योोगि�कीी	 65
¾	ग्लोोबल रि�वर सि�टीीज़ एलाायंंस: NMCG	 66
¾	पीीएम-जनमन योोजनाा	 66
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¾	जम्मूू-कश्मीीर आरक्षण वि�धेेयक एवंं जम्मूू-कश्मीीर पुुनर्गगठन 
(संशोधन) विधेयक 202	 67

¾	AICTE काा नयाा वि�नि�यमन	 68
¾	 वि�श्व मृृदाा दि�वस 2023	 69
¾	नाागरि�कताा अधि�नि�यम, 1955 कीी धााराा 6A	 69
¾	इंंडि�याा इन्फ्राास्ट्रक्चर रि�पोोर्टट 2023 	 70
¾	हााशि�येे पर रहनेे वाालेे समुुदााय हेेतुु नि�शुुल्क  

डिजिटल उपकरण	 71
¾	GIAN योोजनाा काा चौौथाा चरण शुुरू	 72
¾	भाारत सरकाार और UNLF केे बीीच शांं�ति� समझौौताा	 73
¾	फाास्ट ट्रैैक वि�शेेष न्याायाालय	 73
¾	 डि�कोोडिं�ंग गुुड गवर्नेंंस	 74
¾	FAME इंंडि�याा चरण- II योोजनाा	 74
¾	कृृत्रि�म बुुद्धि�मत्ताा मि�शन	 75
¾	RAMP केे अंंतर्गगत तीीन नई उप-योोजनााएँँ	 76
¾	भाारतीीय वन और लकड़ीी प्रमााणन योोजनाा	 76
¾	अधि�वक्ताा संंशोोधन वि�धेेयक, 2023	 77
¾	असंंगठि�त श्रमि�क पहल और प्रवाासीी श्रमि�क बााल कल्यााण	 78
¾	प्रधाानमंंत्रीी गरीीब कल्यााण अन्न योोजनाा काा वि�स्ताार	 78
¾	भाारत कीी शहर-प्रणाालि�योंं काा वाार्षि�िक सर्वेेक्षण, 2023	 81
¾	CERT-In कोो RTI अधि�नि�यम केे दाायरेे सेे छूूट	 81
¾	 वि�शेेष श्रेेणीी काा दर्जाा�	 82
¾	डेेटाा स्वाामि�त्व केे लि�येे सरकाार काा प्रयाास	 83
¾	माान्यताा प्रााप्त साामााजि�क स्वाास्थ्य काार्ययकर्त्ताा�	 83
¾	सतलुुज-यमुुनाा लिं�ंक नहर वि�वााद	 84
¾	 वि�श्व पर्याा�वाास दि�वस 2023 और भाारत काा शहरीी परि�दृश्य	 85
¾	कृृष्णाा जल वि�वााद	 85
¾	स्वच्छ भाारत मि�शन-शहरीी	 85
¾	अटल भूूजल योोजनाा एवंं भूूजल प्रबंंधन	 86
¾	ओडि�शाा कीी 5T पहल	 86
¾	प्रधाानमंंत्रीी कृृषि� सिं�ंचााई योोजनाा	 87
¾	 हि�मााचल प्रदेेश सरकाार द्वााराा कैैनबि�स कीी खेेतीी कोो वैैध  

बनाने पर विचार	 88
¾	पश्चि�म बंंगााल मेंं नई शि�क्षाा नीीति�	 89
¾	महि�लाा आरक्षण वि�धेेयक 2023	 90
¾	श्रेेयस योोजनाा	 91
¾	स्थाानीीय नि�काायोंं मेंं OBC आरक्षण	 93
¾	पीीएम-डि�वााइन और पूूर्वोोत्तर वि�शेेष अवसंंरचनाा 

विकास योजनाएँ	 94
¾	 वि�श्वकर्माा� योोजनाा और लखपति� दीीदीी योोजनाा	 95
¾	भाारतीीय दंंड संंहि�ताा, दंंड प्रक्रि�याा संंहि�ताा, सााक्ष्य  

अधिनियम मेें आमूल-चूल परिवर््तन	 96
¾	प्रधाानमंंत्रीी उच्चतर शि�क्षाा अभि�याान	 97
¾	भाारत केे जल संंसााधनोंं केे प्रबंंधन और संंरक्षण मेंं सुुधाार	 98
¾	रााष्ट्रीीय साामााजि�क सहाायताा काार्ययक्रम पर CAG रि�पोोर्टट	 99
¾	भाारत केे कपाास क्षेेत्र काा वि�काास	 100
¾	भाारत मेंं बाँँ�ध सुुरक्षाा और जल संंसााधन प्रबंंधन	 101

¾	अमृृत भाारत स्टेेशन योोजनाा	 102
¾	 डि�जि�टल इंंडि�याा RISC-V (DIR-V) काार्ययक्रम	 102
¾	भाारतनेेट परि�योोजनाा	 103
¾	 फिं�ंगर मि�न्यूूशि�याा रि�कॉॉर्डड - फिं�ंगर इमेेज रि�कॉॉर्डड 

(FMR-FIR) मोडैलिटी	 105
¾	खाान और खनि�ज (वि�काास तथाा वि�नि�यमन) संंशोोधन  

विधेयक, 2023	 106
¾	जम्मूू-कश्मीीर कीी अनुुसूूचि�त जनजााति� सूूचीी मेंं समुुदाायोंं काा 

समावेशन	 108
¾	जन्म और मृृत्युु पंंजीीकरण (संंशोोधन) वि�धेेयक, 2023	 108
¾	 कि�साानोंं केे कल्यााण हेेतुु योोजनााएँँ	 109
¾	सरकाार नेे GSTN कोो PMLA केे दाायरेे मेंं शाामि�ल 

किया	 110
¾	उपाासनाा स्थल अधि�नि�यम, 1991	 111
¾	इंंडि�याा मोोबााइल कॉॉन्ग्रेेस 2023	 112
¾	रााष्ट्रीीय अनुुसंंधाान फााउंंडेेशन	 113
¾	ग्राामोोद्योोग वि�काास योोजनाा तथाा ग्राामोोद्योोग	 114
¾	अल्पसंंख्यक समुुदाायोंं केे लि�येे कल्यााणकाारीी योोजनााएँँ	 114
¾	रााजस्थाान प्लेेटफॉॉर्मम आधाारि�त गि�ग कर्ममकाार  

(पंजीकरण और कल््ययाण) विधेयक, 2023	 115
¾	PM-कुुसुुम	 117
¾	साार्ववभौौमि�क ऊर्जाा� पहुँँच केे लि�येे सौौर ऊर्जाा� काा रोोडमैैप	 118
¾	भाारतीीय नर्सिं�ंग कॉॉलेेजोंं काा अवलोोकन	 119
¾	 वि�श्व युुवाा कौौशल दि�वस: नमदाा कलाा, भाारत 2.0 के े

लिये AI	 119
¾	बााल कल्यााण और सहाायताा सुुनि�श्चि�त करनाा:मि�शन 

वात््सल््य योजना	 120
¾	कर अंंतरण	 121
¾	IPC कीी धााराा 124A पर 22वाँँ� वि�धि� आयोोग	 122
¾	रााज्य वि�धाानमंंडल मेंं रााज्यपााल कीी भूूमि�काा	 123
¾	संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 299: सरकाारीी अनुुबंंध	 124
¾	प्रति�कूूल कब्ज़ाा	 125
¾	अनि�वाासीी भाारतीीयोंं केे लि�येे लेेक्ट्रॉॉनि�क रूप सेे प्रेेषि�त 

डाक मतपत्र प्रणाली	 126
¾	 मि�शन ऑन एडवांं�स्ड एंंड हााई-इम्पैैक्ट रि�सर्चच	 127
¾	रााज्योंं केे मााध्यम सेे भाारत मेंं ऊर्जाा� संंक्रमण	 128
¾	वैैश्वि�क AI शाासन केे लि�येे हि�रोोशि�माा AI प्रोोसेेस	 129
¾	भाारत कीी G20 अध्यक्षताा: स्वाास्थ्य काार्यय समूूह कीी  

तीसरी बैठक	 130
¾	मेेकेेदाातुु परि�योोजनाा	 131
¾	जल जीीवन मि�शन	 133
¾	पीीएम स्वनि�धि� योोजनाा	 134
¾	गोोबरधन केे लि�येे एकीीकृृत पंंजीीकरण पोोर्टटल लॉॉन्च	 135
¾	गोोबरधन केे लि�येे एकीीकृृत पंंजीीकरण पोोर्टटल लॉॉन्च	 136
¾	भाारत केे लि�येे महत्त्वपूूर्णण खनि�ज    	 138
¾	बंंदरगााहोंं कोो सशक्त बनाानेे केे लि�येे CSR दि�शाा-नि�र्देेश	 140
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¾	ART नि�यमन: इलााज कीी लाागत और गर्भभधाारण केे  
अवसरोों पर प्रभाव	 141

¾	पूंं�जीी नि�वेेश 2023-24 केे लि�येे रााज्योंं कोो वि�शेेष सहाायताा	 142
¾	भाारत केे फ्रंंटलााइन वनकर्मि�ियोंं कीी सुुरक्षाा	 142
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केेंद्र ने CAA कार््ययान््वयन के लिये 
नियमोों को अधिसूचित किया
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 
के नियमोों को अधिसूचित किया, जिससे दिसंबर 2019 मेें संसद द्वारा 
पारित होने के 4 वर््ष बाद इसके कार््ययान््वयन का मार््ग प्रशस््त हुआ।
	¶ CAA, 2019 एक भाारतीीय काानूून हैै जोो पााकि�स्ताान, बांं�ग्लाादेेश 

तथा अफगानिस््ततान से छह धार््ममिक अल््पसंख््यकोों: हिंदू, सिख, 
बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई से संबंधित प्रवासियोों के लिये भारतीय 
नागरिकता का मार््ग प्रदान करता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क््यया है?
	¶ भाारत मेंं नाागरि�कताा: नाागरि�कताा एक व्यक्ति� तथाा रााज्य केे बीीच 

कानूनी स््थथिति और संबंध है जिसमेें विशिष्ट अधिकार एवं कर्तत्तव््य 
शामिल होते हैैं।

�	भाारत मेंं नाागरि�कताा संंवि�धाान केे अंंर्ततगत संंघ सूूचीी मेंं सूूचीीबद्ध 
है और इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर््गत 
है।
�	26 जनवरीी, 1950 कोो भाारत केे संंवि�धाान द्वााराा भाारतीीय 

नागरिकता के लिये पात्र लोगोों की श्रेणियाँ स््थथापित कीीं।
�	इसनेे संंसद कोो नाागरि�कताा केे अति�रि�क्त पहलुुओं, जैैसेे अनुुदाान 

तथा अपरिग्रह को विनियमित करने का अधिकार भी प्रदान 
किया। 
�	इस अधि�काार केे अंंर्ततगत संंसद नेे नाागरि�कताा अधि�नि�यम, 

1955, लागू किया गया।   
�	अधि�नि�यम नि�र्दि�िष्ट करताा हैै कि� भाारत मेंं नाागरि�कताा पाँँ�च तरीीकोंं 

से हासिल की जा सकती है: भारत मेें जन््म से, वंश द्वारा, 
पंजीकरण के माध््यम से, प्राकृतिककरण (भारत मेें विस््ततारित 
निवास) द्वारा और भारत मेें क्षेत्र को शामिल करके।
�	रााजदूूतोंं केे लि�येे भाारत मेंं जन्मेंं बच्चेे केेवल देेश मेंं उनकेे 

जन््म के आधार पर भारतीय नागरिकता हेतु पात्र नहीीं हैैं।

	¶ परि�चय: पााकि�स्ताान, बांं�ग्लाादेेश और अफगाानि�स्ताान सेे हिं�ंदूू, 
सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियोों को नागरिकता देने 
के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 मेें वर््ष 2019 मेें संशोधन 
किया गया था।
�	संंशोोधन केे तहत, 31 दि�संंबर 2014 कोो भाारत मेंं आकर रहनेे 

वाले और अपने मूल देश मेें "धार््ममिक उत््पपीड़न, भय या धार््ममिक 
उत््पपीड़न" का सामना करने वाले प्रवासियोों को त््वरित नागरिकता 
के लिये पात्र बनाया जाएगा।

�	यह छह समुुदाायोंं केे सदस्योंं कोो वि�देेशीी अधि�नि�यम, 1946 
और पासपोर््ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी 
आपराधिक मामले से छूट देता है, जो अवैध रूप से देश मेें 
प्रवेश करने तथा समाप््त वीज़ा एवं परमिट पर रहने के लिये 
सज़ा निर््ददिष्ट करता है।

	¶ रि�याायत (Relaxations): नाागरि�कताा अधि�नि�यम, 1955 केे 
अंतर््गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप््त करने हेतु आवेदक को 
पिछले 12 महीनोों से लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षषों मेें से 11 
वर््ष भारत मेें रहा होना चाहिये।
�	वर्षष 2019 केे संंशोोधन नि�र्दि�िष्ट छह धर्मोंं और उपर्युु�क्त तीीन देेशोंं 

से संबंधित आवेदकोों के लिये भारत मेें 11 वर््ष रहने की शर््त को 
6 वर््ष करता है।

	¶ छूूट (Exemptions): CAA भाारतीीय संंवि�धाान कीी छठीी 
अनुसूची के तहत उल्लिखित क्षेत्ररों पर लागू नहीीं होगा, जिसमेें 
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज््योों के जनजातीय क्षेत्र 
शामिल हैैं।
�	इसकेे अति�रि�क्त, इनर लााइन परमि�ट सि�स्टम केे अंंतर्गगत आनेे 

वाले क्षेत्ररों को भी CAA से छूट दी गई है।
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�	इनर लााइन कीी अवधाारणाा पूूर्वोोत्तर कीी आदि�वाासीी बहुल 
पहाड़़ियोों को मैदानी इलाकोों से अलग करती है। यह 
पहाड़ी क्षेत्ररों मेें प्रवेश करने तथा निवास करने के लिये 
अन््य क्षेत्ररों के भारतीय नागरिकोों को इनर लाइन परमिट 
(ILP) की आवश््यकता होती है।

�	वर्ततमाान मेंं, इनर लााइन परमि�ट भाारतीीय नाागरि�कोंं सहि�त 
सभी व््यक्तियोों की अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैैंड 
की यात्रा को नियंत्रित करता है।

�	इस बहि�ष्काार काा उद्देेश्य उत्तर-पूूर्वीी क्षेेत्र मेंं आदि�वाासीी और 
स््वदेशी समुदायोों के हितोों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित 
करना कि इन क्षेत्ररों मेें रहने वाले व््यक्ति CAA, 2019 के 
प्रावधानोों के तहत नागरिकता नहीीं मांग सकते हैैं।

नोट: पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय {पूर्वी पाकिस््ततान (वर््तमान 
बांग््ललादेश) के हिंदू शरणार्थी)} ने CAA के नियमोों का स््ववागत किया 
है। यह अधिसूचना मतुआ संप्रदाय के संस््थथापक हरिचंद ठाकुर की जयंती 
के साथ मेल खाती है जिनका जन््म वर््ष 1812 मेें वर््तमान बांग््ललादेश मेें 
हुआ था।

संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन 
सहायता योजना और UCPMP 
2024
चर््चचा मेें क््योों? 

रसायन और उर््वरक मंत्रालय के औषध विभाग (DoP) ने 
संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Revamped 
Pharmaceuticals Technology Upgradation 
Assistance Scheme- RPTUAS) की घोषणा की है।
	¶ इसकाा उद्देेश्य वैैश्वि�क माानकोंं केे अनुुरूप फाार्माा�स्युुटि�कल उद्योोग कीी 

तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करना है।
	¶ इसकेे अति�रि�क्त, DoP नेे  यूूनि�फॉॉर्मम कोोड फॉॉर फाार्माा�स्युुटि�कल 

मार्केटिंग प्रैक््टटिसेज (UCPMP), 2024 जारी किया। कोड का 
उद्देश््य ज़िम््ममेदार विपणन प्रथाओं को सुनिश्चित करना और भ्रामक 
प्रचार गतिविधियोों पर अंकुश लगाना है।
RPTUAS की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?

	¶ उद्देेश्य:
�	RPTUAS केे मााध्यम सेे औषध वि�भााग काा लक्ष्य 

फार््ममास््ययुटिकल/औषध उद्योग के विकास मेें योगदान देना और 
वैश्विक विनिर््ममाण मानकोों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ:
�	वि�स्तृृत पाात्रताा माानदंंड:

�	500 करोोड़ रुपए सेे कम टर्ननओवर वाालीी कि�सीी भीी 
फार््ममास््ययुटिकल विनिर््ममाण इकाई को शामिल करने के लिये 
सूक्षष्म, लघु और मध््यम उद्यमोों से अलग विस््ततारित पात्रता।

�	उच्च गुुणवत्ताा वाालेे वि�नि�र्माा�ण माानकोंं कोो प्रााप्त करनेे मेंं 
छोटे अभिकर्त्ता का समर््थन करते हुए, MSME को 
प्राथमिकता दी गई है।

�	अनुुकूूल वि�त्तपोोषण वि�कल्प:
�	पाारंंपरि�क क्रेेडि�ट-लिं�ंक्ड दृष्टि�कोोण कीी तुुलनाा मेंं अधि�क 

लचीलेपन की पेशकश करते हुए, प्रतिपूर््तति के आधार पर 
सब््ससिडी की शुरुआत की गई है।

�	अनुुपाालन केे लि�येे व्याापक समर्थथन:
�	संंशोोधि�त अनुुसूूचीी-M और वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन केे 

अनुरूप तकनीकी उन्नयन की एक विस््ततृत शृृंखला 
HVAC सिस््टम, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, स््वच््छ कमरे 
की सुविधाएँ आदि सहित अच््छछे विनिर््ममाण अभ््ययास 
(GMP) मानक का समर््थन करता है।

�	गति�शीील प्रोोत्सााहन संंरचनाा:
�	50 करोोड़ रुपए सेे कम, 50 रुपए सेे 250 तक और 250 

रुपए से 500 करोड़ रुपए से कम के टर््नओवर के लिये 
योग््य गतिविधियोों मेें निवेश पर क्रमशः 20%, 15% एवं 
10% तक टर््नओवर-आधारित प्रोत््ससाहन प्रदान करता है।

�	रााज्य सरकाार योोजनाा एकीीकरण:
�	अति�रि�क्त टॉॉप-अप सहाायताा प्रदाान करनेे केे लि�येे रााज्य 

सरकार की योजनाओं के साथ एकीकरण की अनुमति 
देता है।

�	उन्नत सत्याापन तंंत्र:
�	यह योोजनाा पाारदर्शि�िताा और जवााबदेेहीी सुुनि�श्चि�त करनेे केे 

लिये एक परियोजना प्रबंधन एजेेंसी के माध््यम से एक 
मज़बूत सत््ययापन तंत्र लागू करती है।

औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता (PTUAS) योजना
	¶ PTUAS दवाा कंंपनि�योंं कोो वैैश्वि�क माानकोंं केे अनुुरूप दवााओं 

के उत््पपादन के लिये अपनी सुविधाओं को उन्नत करने मेें मदद 
करता है। इसे जुलाई 2022 मेें लॉन््च किया गया था।

	¶ योोजनाा केे तहत प्रोोत्सााहन:
�	ब्यााज अनुुदाान: 

�	योोजनाा केे तहत पाात्र ऋण घटक केे लि�येे अधि�कतम 
5% प्रति वर््ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
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जनजाति के स््ववामित््व और प्रबंधन वाली इकाइयोों के 
लिये 6%) ब््ययाज छूट दी जाती है, जो अधिकतम 10 
करोड़ रुपए तक सीमित है।

�	यह सब्सि�िडीी साार्ववजनि�क और नि�ज़ीी दोोनोंं क्षेेत्रोंं मेंं 
अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंकोों/वित्तीय संस््थथानोों द्वारा स््ववीकृत 
ऋणोों के लिये कम शेष राशि पर अधिकतम 3 वर््ष की 
अवधि के लिये लागू है।

संशोधित अनुसूची M और WHO-GMP मानक 
क््यया हैैं?
	¶ जनवरीी 2024 मेंं केंंद्रीीय स्वाास्थ्य मंंत्राालय कीी अधि�सूूचनाा मेंं 

फार््ममास््ययुटिकल और बायोफार््ममास््ययुटिकल उत््पपादोों के लिये मज़बूत 
गुणवत्ता नियंत्रण उपायोों पर ध््ययान केेंद्रित करते हुए, औषधि एवं 
प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची M मेें संशोधन प्रस््ततुत 
किया गया।
�	अनुुसूूचीी M फाार्माा�स्युुटि�कल उत्पाादोंं केे लि�येे गुुड मैैन्यूूफैैक्चरिं�ंग 

प्रैक््टटिस (GMP) निर््धधारित करती है।
�	GMP कोो पहलीी बाार वर्षष 1988 मेंं औषधि� और प्रसााधन 

सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची M मेें शामिल किया 
गया था तथा अंतिम संशोधन जून 2005 मेें किया गया था।

�	संंशोोधन केे सााथ, 'गुुड मैैन्यूूफैैक्चरिं�ंग प्रैैक्टि�िस (GMP) शब्दोंं 
को 'गुड मैन््ययूफैक्चरिंग प्रैक््टटिस और फार््ममास््ययुटिकल उत््पपादोों के 
लिये परिसर, संयंत्र तथा उपकरण की आवश््यकताएँ' से 
प्रतिस््थथापित कर दिया गया है।

	¶ संंशोोधि�त अनुुसूूचीी M GMP केे पाालन पर ज़ोोर देेतीी हैै और 
परिसर, संयंत्र तथा उपकरण की आवश््यकताओं को शामिल करती 
है। यह विश्व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) GMP मानकोों के 
साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।
�	GMP एक अनि�वाार्यय माानक हैै जोो साामग्रीी, वि�धि�योंं, मशीीनोंं, 

प्रक्रियाओं, कर््ममियोों, सुविधा/पर््ययावरण आदि पर नियंत्रण के 
माध््यम से उत््पपाद मेें गुणवत्ता बनाता है और लाता है।

	¶ अद्यतन अनुुसूूचीी M मेंं एक फाार्माा�स्युुटि�कल गुुणवत्ताा प्रणाालीी 
(PQS), गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन (QRM), उत््पपाद गुणवत्ता 
समीक्षा (PQR), उपकरणोों की योग््यता और सत््ययापन तथा सभी 
दवा उत््पपादोों के लिये एक कंप््ययूटरीकृत भंडारण प्रणाली का परिचय 
दिया गया है।

भारत का निर््ववाचन आयोग
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत के निर््ववाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की घोषणा 
से कुछ दिन पहले अपने पद से त््ययाग-पत्र दे दिया।

भारत का निर््ववाचन आयोग क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	भाारतीीय नि�र्वाा�चन आयोोग, एक स्वाायत्त सांं�वि�धाानि�क प्रााधि�करण 

है जो भारत मेें संघ और राज््य निर््ववाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन 
के लिये ज़िम््ममेदार है।
�	इसकीी स्थाापनाा 25 जनवरीी 1950 कोो संंवि�धाान केे अनुुसाार 

की गई थी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप मेें मनाया जाता 
है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली मेें है।

�	यह नि�कााय भाारत मेंं लोोकसभाा, रााज्यसभाा एवंं रााज्य 
विधानसभाओं तथा देश मेें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदोों के 
लिये निर््ववाचन का प्रबंधन करता है।
�	इसकाा रााज्योंं मेंं पंंचाायतोंं एवंं नगर पाालि�कााओं केे नि�र्वाा�चन 

से कोई सरोकार नहीीं है। इसके लिये भारत का संविधान 
एक अलग राज््य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

	¶ ECI कीी संंरचनाा:
�	मूूल रूप सेे आयोोग मेंं केेवल एक चुुनााव आयुुक्त थेे लेेकि�न 

चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-
सदस््ययीय निकाय बना दिया गया।

�	चुुनााव आयोोग मेंं मुुख्य चुुनााव आयुुक्त (CEC) तथाा अन्य 
चुनाव आयुक्त, जिन््हेें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर चुना जाता 
है वे भी इसमेें शामिल होोंगे।

�	वर्ततमाान मेंं इसमेंं CEC और दोो चुुनााव आयुुक्त (EC) 
शामिल हैैं।
�	रााज्य स्तर पर चुुनााव आयोोग कोो मुुख्य नि�र्वाा�चन अधि�काारीी 

द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
	¶ आयुुक्तोंं कीी नि�युुक्ति� एवंं काार्ययकााल:
�	रााष्ट्रपति� CEC और अन्य EC (नि�युुक्ति�, सेेवाा कीी शर्तेंं और 

कार््ययालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार CEC 
और चुनाव आयुक्ततों की नियुक्ति करता है।

�	उनकाा छह सााल काा एक नि�श्चि�त काार्ययकााल होोताा हैै याा 65 वर्षष 
की आयु तक (जो भी पहले हो)।

�	CEC और EC काा वेेतन तथाा सेेवाा शर्तेंं कैैबि�नेेट सचि�व केे 
बराबर होोंगी।
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�	इन्हेंं भाारत केे सर्वोोच्च न्याायाालय केे न्याायााधीीशोंं केे समकक्ष 
दर््जजा प्राप््त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैैं।

	¶ नि�ष्काासन:
�	वेे कभीी भीी त्यााग-पत्र देे सकतेे हैंं याा उन्हेंं उनकेे काार्ययकााल कीी 

समाप््तति से पहले भी हटाया जा सकता है।
�	मुुख्य चुुनााव आयुुक्त कोो संंसद द्वााराा सर्वोोच्च न्याायाालय केे 

न््ययायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा 
सकता है।

	¶ सीीमााएँँ:
�	संंवि�धाान मेंं चुुनााव आयोोग केे सदस्योंं कीी योोग्यताा (काानूूनीी, 

शैक्षिक, प्रशासनिक या न््ययायिक) निर््धधारित नहीीं की गई है।
�	संंवि�धाान मेंं चुुनााव आयोोग केे सदस्योंं केे काार्ययकााल कोो नि�र्दि�िष्ट 

नहीीं किया गया है।
�	संंवि�धाान नेे सेेवाानि�वृृत्त होो रहेे चुुनााव आयुुक्तोंं कोो सरकाार द्वााराा 

किसी और नियुक्ति से वंचित नहीीं किया है।

अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2023
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय कीी पाँँ�च-न्याायााधीीशोंं कीी पीीठ ने ेसर्ववसम्मति� से ेनि�र्णणय 

सनुाया कि मखु््य चनुाव आयुक्त और चनुाव आयुक्ततों की नियकु्ति 
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमत्री, लोकसभा मेें विपक्ष के नतेा एव ंभारत के मखु््य 
न््ययायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। 
�	यदि� वि�पक्ष काा कोोई नेेताा उपस्थि�ित नहींं हैै, तोो संंख्याा बल केे 

आधार पर लोकसभा मेें सबसे बड़़े विपक्षी दल का नेता ऐसी 
समिति का हिस््ससा होगा।

	¶ संंसद नेे अनूूप बरनवााल बनााम भाारत संंघ माामलेे, 2023 मेंं सर्वोोच्च 
न््ययायालय के निर्देश के प्रत््ययुत्तर मेें मुख््य चुनाव आयुक्त और अन््य 
चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ततें एवं कार््ययालय की अवधि) 
अधिनियम, 2023 पारित किया।

PMUY के लिये सब््ससिडी का विस््ततार
चर््चचा मेें क््योों? 

केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना के तहत प्रतिवर््ष 12 
रिफिल तक 300 रुपए प्रति (14.2 किलोग्राम) सिलेेंडर की सब््ससिडी वर््ष 
2024-25 के अंत तक बढ़़ा दी है।

प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY) क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	मई 2016 मेंं, पेेट्रोोलि�यम एवंं प्रााकृृति�क गैैस मंंत्राालय नेे ग्राामीीण 

और वंचित परिवारोों को  LPG जैसा स््वच््छ खाना पकाने का 
ईंधन उपलब््ध कराने के लिये 'प्रधानमंत्री उज्जज्वला योजना' 
(PMUY) की शुरुआत की।

�	इसकाा उद्देेश्य पाारंंपरि�क खाानाा पकाानेे केे ईंधन जैैसेे लकड़ीी 
एवं कोयले को प्रतिस््थथापित करना था, जिसका ग्रामीण 
महिलाओं के स््ववास््थ््य के साथ-साथ पर््ययावरण पर भी 
नकारात््मक प्रभाव पड़ता था।

�	उज्ज्वलाा 2.0 ( PMUY काा चरण-2) केे अंंर्ततगत प्रवाासीी 
परिवारोों के लिये पते के प्रमाण (PoA) एवं राशन कार््ड 
(RC) के स््थथान पर स््व-घोषणा का उपयोग करके नए 
कनेक््शन का लाभ उठाने हेतु एक विशेष प्रावधान किया गया है।

	¶ PMUY केे लााभ:
�	सरकाार 5 कि�लोोग्रााम सि�लेंंडर केे लि�येे 1150 रुपए अथवाा 

14.2 किलोग्राम सिलेेंडर कनेक््शन के लिये 1600 रुपए 
प्रदान करती है।

�	PMUY केे तहत पाात्र लााभाार्थि�ियोंं कोो LPG केे प्रति� 14.2 
किलोग्राम सिलेेंडर पर 300 रुपए की सब््ससिडी प्रदान की जाती 
है। यह सब््ससिडी प्रति वर््ष 12 रिफिल तक प्रदान की जाती है 
और यह सब््ससिडी सीधे लाभार््थथियोों के बैैंक खातोों मेें जमा की 
जाती है। 

�	PMUY केे लााभाार्थि�ियोंं कोो तेेल वि�पणन कंंपनि�योंं (Oil 
Marketing Companies- OMC) से पहला 
LPG रिफिल और स््टटोव (हॉटप््ललेट) मुफ््त मिलता है।

भारत की विचाराधीन ज़मानत प्रणाली 
मेें सुधार
चर््चचा मेें क््योों? 

सतेेंद्र कुमार अंतिल बनाम केेंद्रीय जाँच ब््ययूरो, 2022 के मामले मेें 
भारत के सर्वोच्च न््ययायालय की स््ववीकृति, भारत की ज़मानत प्रणाली की 
अक्षमता और विचाराधीन कैदियोों के संकट को बढ़़ाने मेें इसकी भूमिका 
पर प्रकाश डालती है।
	¶ यह माान्यताा आपरााधि�क न्यााय प्रणाालीी केे भीीतर प्रणाालीीगत चुुनौौति�योंं 

का समाधान करने के लिये ज़मानत कानूनोों मेें सुधार की तत््ककाल 
आवश््यकता को रेखांकित करती है।

नोट:
	¶ फेेयर ट्राायल प्रोोग्रााम (FTP) दि�ल्लीी मेंं रााष्ट्रीीय वि�धि� वि�श्ववि�द्याालय 

पर आधारित एक आपराधिक न््ययाय पहल है। FTP का लक्षष्य 
विचाराधीन कैदियोों के लिये निष््पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है।
�	FTP रााज्य काानूूनीी सेेवाा प्रााधि�करण केे सााथ सहयोोग करनेे हेेतुु 

वकीलोों एवं सामाजिक कार््यकर्त्ताओं जैसे युवा पेशेवरोों को 
प्रशिक्षिण एवं सलाह देता है।
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पुलिस हिरासत एवं न््ययायिक हिरासत
स््थथितियाँ पुलिस हिरासत न््ययायिक हिरासत

हिरासत का स््थथान किसी पुलिस थाने के 
लॉक-अप मेें अथवा 
जाँच एजेेंसी के पास

मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा 
मेें जेल

न््ययायालय के समक्ष 
उपस््थथिति

24 घंटे के भीतर 
संबंधित मजिस्ट्रेट के 
समक्ष

जब तक न््ययायालय से 
ज़मानत का आदेश 
नहीीं प्राप््त हो जाता

प्रारंभ या शुरुआत शिकायत प्राप््त होने 
अथवा FIR दर््ज 
करने के बाद किसी 
पुलिस अधिकारी द्वारा 
गिरफ््ततारी के समय

सरकारी वकील द्वारा 
न््ययायालय को संतुष्ट 
करने के बाद कि 
जाँच के लिये आरोपी 
की हिरासत 
आवश््यक है

अधिकतम अवधि 24 घंटे (उपयुक्त 
मजिस्ट्रेट द्वारा 15 
दिनोों तक विस््ततारित 
किया जा सकता है)

आजीवन कारावास, 
मृत््ययु दंड अथवा  
न््ययूनतम दस वर््ष की 
कैद से दंडनीय 
अपराधोों के लिये 90 
दिन; अन््य अपराधोों 
के लिये 60 दिन

शानन जलविद्युत परियोजना पर विवाद
चर््चचा मेें क््योों?

शानन जलविद्युत परियोजना पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनोों ही 
राज््य अपना दावा करते हैैं जिसके संबंध मेें हाल ही मेें केेंद्र सरकार ने 
यथापूर््व स््थथिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया।
	¶ पंंजााब नेे उक्त मुुद्देे केे संंबंंध मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय काा रुख कि�याा।

शानन परियोजना क््यया है और इससे संबंधित विभिन्न 
राज््योों के दावे क््यया हैैं?
	¶ ऐति�हाासि�क पृृष्ठभूूमि�:
�	वर्षष 1925 मेंं ब्रि�टि�श कााल केे दौौराान पंंजााब कोो ब्याास नदीी कीी 

सहायक नदी उहल पर हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के 
जोगिंदरनगर मेें स््थथित 110 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के 
लिये पट्टा दिया गया था।

�	पट्टाा कराार:
�	औपचाारि�क रूप सेे पट्टाा कराार मंंडीी केे तत्काालीीन शाासक 

राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित््व 

करने वाले तथा पंजाब के मुख््य अभियंता के रूप मेें 
कार््यरत कर््नल बी.सी. बैटी के बीच संपन्न हुआ।

अंतर-राज््ययीय नदी जल विवाद:
	¶ अंंतर्राा�ज्यीीय जल वि�वााद (ISWD) अधि�नि�यम, 1956: यदि� कोोई 

विशेष राज््य अथवा राज््योों का समूह अधिकरण के गठन के लिये 
केेंद्र से संपर््क करते हैैं तो केेंद्र सरकार को संबद्ध राज््योों के बीच 
परामर््श करके मामले को हल करने का प्रयास करना चाहिये। यदि 
यह काम नहीीं करता है तो केेंद्र सरकार इस न््ययायाधिकरण का गठन 
कर सकती है।
�	सरकाारि�याा आयोोग कीी प्रमुुख सि�फाारि�शोंं कोो शाामि�ल करनेे केे 

लिये अंतर््रराज््ययीय जल विवाद अधिनियम, 1956 को वर््ष 2002 
मेें संशोधित किया गया था।

�	इन संंशोोधनोंं केे बााद सेे जल वि�वााद न्याायााधि�करण कीी स्थाापनाा 
के लिये एक वर््ष की समय-सीमा और निर््णय देने के लिये 3 
वर््ष की समय-सीमा को अनिवार््य हो गया।

समग्र प्रगति कार््ड
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 
(NCERT) ने एक नवीन 'समग्र प्रगति कार््ड' (HPC) पेश किया 
है, जो कक्षाओं मेें बच्चे की शैक्षणिक प्रदर््शन के अतिरिक्त, पारस््परिक 
संबंधोों, आत््म-निरीक्षण, रचनात््मकता और भावनात््मक अनुप्रयोगोों की 
प्रगति को मापेगा।
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नोट:
HPCs को निष््पपादन मूल््ययाांकन, समीक्षा और समग्र विकास के 

लिये ज्ञान का विश्लेषण द्वारा तैयार किया गया है, जो NCERT के तहत 
एक मानक-निर््धधारण निकाय है, यह मूलभूत चरण (कक्षा 1 और 2), 
प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से कक्षा 5) और मध््य चरण (कक्षा 6 से 8) के 
लिये है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है।

समग्र प्रगति कार््ड (HPC) क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	यह छाात्रोंं केे शैैक्षणि�क प्रदर्शशन केे मूूल्यांं�कन केे लि�येे एक 

नवीन दृष्टिकोण है जो अंकोों अथवा ग्रेड पर पारंपरिक 
निर््भरता से भिन्न है।

�	इसकेे बजााय, यह एक व्याापक मूूल्यांं�कन प्रणाालीी पर आधाारि�त 
है जो छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न 
पहलुओं पर केेंद्रित है।

परख क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	परख/PARAKH काा शुुभाारंंभ रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति�, 2020 

के कार््ययान््वयन के भाग के रूप मेें किया गया था जिसमेें एक 
मानक-निर््धधारण निकाय के स््थथापना की परिकल््पना की गई 
जिसका उद्देश््य मूल््ययाांकन हेतु नए प्रतिरूप और नवीनतम शोध 
के संबंध मेें विद्यालय बोर्डडों को सलाह देना तथा उनके बीच 
सहयोग को बढ़़ावा देना था।

�	यह NCERT कीी एक घटक इकााई केे रूप मेंं काार्यय 
कारती है।

�	इसेे रााष्ट्रीीय उपलब्धि�ि सर्वेेक्षण (National 
Achievement Survey- NAS) और राज््य 
उपलब््धधि सर्वेक्षण (State Achievement Survey- 
SAS) जैसे समय-समय पर लर््नििंग आउटकम टेस््ट आयोजित 
करने का भी कार््य सौौंपा गया है।

�	यह प्रमुुख रूप सेे तीीन मूूल्यांं�कन क्षेेत्रोंं पर काार्यय करताा हैै जि�नमेंं 
व््ययापक मूल््ययाांकन, स््ककूल-आधारित मूल््ययाांकन तथा परीक्षा सुधार 
शामिल है।

स््ककूली शिक्षा हेतु NCF क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	स्कूूलीी शि�क्षाा केे लि�येे रााष्ट्रीीय पााठ्यचर्याा� कीी रूपरेेखाा (NCF-

SE), NEP 2020 के दृष्टिकोण के आधार पर इसके 
कार््ययान््वयन को सक्षम करने के लिये विकसित की गई है।

�	NCF-SE काा सूूत्रीीकरण NCERT द्वााराा कि�याा जााएगाा। 
अग्रिम पाठ्यक्रम को ध््ययान मेें रखते हुए, NCF-SE दस््ततावेज़ 
को प्रति 5 से 10 वर््ष मेें एक बार पुनः परीक्षित और अद्यतन 
किया जाएगा।

FIR तथा सामान््य डायरी
चर््चचा मेें क््योों? 

भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने शैलेश कुमार बनाम यूपी राज््य (अब 
उत्तराखंड राज््य) वर््ष 2024 मामले मेें पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर््ट 
तथा सामान््य डायरी/रोजनामचा प्रविष्टियोों के पंजीकरण के संबंध मेें 
कानूनी स््थथिति स््पष्ट की है।
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे माानाा हैै कि� संंज्ञेेय अपरााध काा खुुलाासाा करनेे 

वाली जानकारी को पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत पुलिस द्वारा 
रखी गई सामान््य डायरी मेें दर््ज करने के बजाय निर््ददिष्ट FIR बुक 
मेें FIR के रूप मेें दर््ज किया जाना चाहिये।

	¶ न्याायाालय नेे इस बाात पर ज़ोोर दि�याा कि� साामाान्य डाायरीी प्रवि�ष्टि� 
FIR के पंजीकरण से पहले नहीीं हो सकती जब तक कि प्रारंभिक 
जाँच आवश््यक न समझी जाए।
FIR क््यया होती है?

	¶ प्रथम सूूचनाा रि�पोोर्टट (FIR) एक लि�खि�त दस्ताावेेज़ हैै जि�सेे पुुलि�स 
द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उन््हेें किसी संज्ञेय अपराध के 
घटित होने के बारे मेें सूचना प्राप््त होती है।
�	संंज्ञेेय अपरााध वह होोताा हैै जि�समेंं पुुलि�स बि�नाा वाारंंट केे कि�सीी 

व््यक्ति को गिरफ््ततार कर सकती है।
�	FIR शब्द कोो भाारतीीय दंंड संंहि�ताा (IPC), आपरााधि�क 

प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 अथवा किसी अन््य कानून 
मेें परिभाषित नहीीं किया गया है, किंतु पुलिस नियमोों मेें, 
CrPC की धारा 154 के तहत दर््ज की गई जानकारी को प्रथम 
सूचना रिपोर््ट (FIR) के रूप मेें जाना जाता है। 

�	सााथ हीी इस बाात पर भीी ज़ोोर दि�याा जााताा हैै कि� CrPC कीी 
धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध के लिये FIR दर््ज करना 
अनिवार््य है।

	¶ FIR दर्जज करनेे केे अपवाादि�त नि�यम:ललि�ताा कुुमाारीी बनााम उत्तर 
प्रदेश सरकार और अन््य, (2014) मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय 
किया कि CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधोों के लिये 
FIR दर््ज करना अनिवार््य है। इसके अतिरिक्त कुछ निम््नलिखित 
मामलोों मेें FIR दर््ज करने से पूर््व प्रारंभिक जाँच आवश््यक हो 
सकती है:
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�	वैैवााहि�क/पाारि�वाारि�क वि�वााद
�	वााणि�ज्यि�िक अपरााध
�	चि�कि�त्सीीय लाापरवााहीी सेे संंबंंधि�त माामलेे
�	भ्रष्टााचाार केे माामलेे
�	आपरााधि�क माामलाा शुुरू होोनेे मेंं देेरीी वाालीी स्थि�िति�याँँ�, उदााहरण 

के लिये, देरी के कारणोों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना 
मामले की रिपोर््ट करने मेें 3 माह से अधिक का विलंब।

�	प्राारंंभि�क जाँँ�च 7 दि�नोंं केे भीीतर पूूरीी कीी जाानीी चााहि�येे।
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे यह भीी नि�र्णणय कि�याा कि� पुुलि�स कोो प्रदत्त 

जानकारी द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीीं 
होने की दशा मेें पुलिस FIR दर््ज करने के लिये बाध््य नहीीं है।
�	ऐसेे माामलोंं मेंं पुुलि�स साामाान्य डाायरीी/दैैनि�कीी मेंं जाानकाारीी दर्जज 

कर सकती है और तदनुसार इत्तिला देने वाले को सूचित कर 
सकती है।

सामान््य डायरी क््यया है?
	¶ साामाान्य डाायरीी/दैैनि�कीी कि�सीी पुुलि�स स्टेेशन मेंं दैैनि�क आधाार पर 

घटित होने वाले सभी क्रियाकलापोों और घटनाओं का रिकॉर््ड है।
�	पुुलि�स अधि�नि�यम, 1861 कीी धााराा 44 रााज्य सरकाार कोो साामाान्य 

डायरी के स््वरूप और उसके रखरखाव की विधि को निर््धधारित 
करने का अधिकार देती है।

	¶ साामाान्य डाायरीी मेंं नि�म्नलि�खि�त वि�भि�न्न वि�वरण शाामि�ल होोतेे हैंं:
�	पुुलि�स अधि�काारि�योंं काा आगमन एवंं प्रस्थाान
�	व्यक्ति�योंं कीी गि�रफ्ताारीी
�	संंपत्ति� कीी ज़ब्तीी
�	शि�काायतोंं कीी प्रााप्ति�ि एवंं समााधाान
�	कोोई अन्य जाानकाारीी जि�सेे पुुलि�स स्टेेशन काा प्रभाारीी अधि�काारीी 

दर््ज करना आवश््यक समझे।
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय केे नि�र्णणय: CBI बनााम तपन कुुमाार सिं�ंह 

(2003) मामले मेें, सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय सुनाया कि एक 
सामान््य डायरी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले मेें FIR के रूप मेें 
माना जा सकता है, जहाँ यह एक संज्ञेय अपराध के कृत््य का 
खुलासा करता है।

नोट:
	¶ केेस डाायरीी एक वि�शि�ष्ट माामलेे केे लि�येे जाँँ�च अधि�काारीी द्वााराा रखीी 

जाती है, जबकि सामान््य डायरी एक पुलिस स््टटेशन के अधिकार 
क्षेत्र के भीतर सभी कानूनी घटनाओं को दर््ज करती है।

पहलू सामान््य डायरी 
प्रविष्टि

FIR

उद्देश््य प्रशासनिक उद्देश््योों या 
भविष््य के संदर््भ के 
लिये शिकायतोों और 
घटनाओं को रिकॉर््ड 
करना

संज्ञेय अपराध 
पंजीबद्ध कर विवेचना 
करना

अपराध की प्रकृति संज्ञेय और असंज्ञेय 
दोनोों

केवल संज्ञेय अपराधोों 
के लिये

प्रलेखन आंतरिक पुलिस 
रिकॉर््ड

सार््वजनिक रिकॉर््ड के 
लिये

वितरण शिकायतकर्त्ता या 
न््ययायिक मजिस्ट्रेट को 
प्रतियाँ प्रदान नहीीं की 
जाती हैैं; वरिष्ठ 
अधिकारियोों को भेजी 
जाती हैैं।

शिकायतकर्त्ता, वरिष्ठ 
अधिकारियोों और 
न््ययायिक मजिस्ट्रेट को 
प्रतियाँ प्रदान की 
जाती हैैं।

न््ययायिक निरीक्षण मजिस्ट्रेट अनुरोध पर 
सामान््य डायरी का 
निरीक्षण कर सकता 
है।

मजिस्ट्रेट निरीक्षण के 
लिये FIR की प्रतियाँ 
प्राप््त करता है।

शिकायतकर्त्ता के 
हस््तताक्षर की 
आवश््यकता

आवश््यक नहीीं आवश््यक

PVTG के लिये प्रधानमंत्री-जनमन 
आवास
चर््चचा मेें क््योों?

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न््ययाय महा अभियान (PM-
JANMAN) के आवास घटक, जिसका उद्देश््य विशेष रूप से 
कमज़ोर जनजातीय समूहोों के लिये आवास प्रदान करना है, को इसके 
सुचारु कार््ययान््वयन मेें बाधा डालने वाली महत्तत्वपूर््ण चुनौतियोों का सामना 
करना पड़ता है।

PM-JANMAN क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	15 नवंंबर 2023 कोो जनजाातीीय गौौरव दि�वस पर लॉॉन्च कि�याा 

गया PM-JANMAN, PVTG के सामाजिक-आर््थथिक 
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कल््ययाण मेें सुधार के लिये 9 मंत्रालयोों के माध््यम से 11 
महत्तत्वपूर््ण हस््तक्षेपोों पर केेंद्रित है।

�	PM-JANMAN मेंं PVTG कीी साामााजि�क-आर्थि�िक 
स््थथितियोों मेें सुधार के लिये केेंद्रीय क्षेत्र और केेंद्र प्रायोजित 
योजनाएँ शामिल हैैं।

�	इस योोजनाा काा कुुल परि�व्यय तीीन वर्षष कीी अवधि� मेंं 24,104 
करोड़ रुपए खर््च किया जाना है, जिसमेें से लगभग 80% केवल 
घरोों और सड़कोों के निर््ममाण के लिये है।
�	PM-JANMAN केे आवाास घटक कोो लाागूू करनेे 

हेतु अनुसूचित जनजातियोों के लिये विकास कार््य योजना 
(DAPST) के तहत अगले तीन वर्षषों के लिये 15,000 
करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

	¶ दूूरदर्शि�िताा:
�	PM-जनमन स्वाास्थ्य, शि�क्षाा और आजीीवि�काा मेंं अंंतर कोो 

पाटकर PVTG की सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति मेें सुधार लाने 
की परिकल््पना करता है।
�	नौौ मंंत्राालयोंं/वि�भाागोंं कीी मौौजूूदाा योोजनााओं केे सााथ 

तालमेल बिठाते हुए PVTG समुदायोों, बस््ततियोों और 
परिवारोों मेें बुनियादी ढाँचे को बढ़़ाने पर ध््ययान केेंद्रित किया 
गया है।

	¶ लक्ष्य:
�	मि�शन काा प्रााथमि�क लक्ष्य PVTG कीी आवश्यक सुुवि�धााओं 

और सेवाओं तक पहुुँच सुनिश्चित करके उनकी जीवन स््थथितियोों 
को व््ययापक रूप से बढ़़ाना है। जिसमेें ये भी शामिल हैैं:

 PM-JANMAN की मूलभूत विशेषताएँ:
�	अंंतर-मंंत्राालयीी अभि�सरण:

�	एक अनूूठेे दृष्टि�कोोण मेंं, भाारत सरकाार केे 9 मंंत्राालय 
जनजातीय कार््य मंत्रालय के नेतृत््व मेें सहयोग करते हैैं।

�	प्रत्येेक मंंत्राालय साामूूहि�क रूप सेे सबसेे कमज़ोोर आदि�वाासीी 
समुदायोों के व््ययापक कवरेज और कल््ययाण को सुनिश्चित करते 
हुए अपनी योजनाओं के कार््ययान््वयन की देखरेख करता है।

�	योोजनााओं/काार्ययक्रमोंं काा संंरेेखण:
�	जनजाातीीय समुुदाायोंं कीी वि�शि�ष्ट आवश्यकतााओं कोो पूूराा 

करने के लिये संबंधित मंत्रालयोों के भीतर योजनाओं के 
मौजूदा मानदंडोों को संशोधित किया गया है।

�	प्रस्तुुत कि�येे गए काार्ययक्रमोंं मेंं PM-जनमन केे उद्देेश्योंं काा 
प्रभावी ढंग से एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु संशोधित दिशा-
निर्देश जारी किये गए हैैं।

�	योोजनाा काा कवरेेज:
�	PM-जनमन काा लक्ष्य 18 रााज्योंं और 1 केंंद्रशाासि�त प्रदेेश 

के शैक्षिक, स््ववास््थ््य और आजीविका के सामाजिक-
आर््थथिक आयामोों मेें पिछड़े 75 PVTG का कल््ययाण 
करना है।

�	योोजनाा केे तहत स्वाास्थ्य, शि�क्षाा और आजीीवि�काा सहि�त वि�भि�न्न 
क्षेत्ररों मेें आदिवासी समुदायोों को समग्र सहायता प्रदान करने पर 
ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

�	अंंतरााल कीी पहचाान:
�	रााज्य सरकाारोंं द्वााराा कि�येे गए सर्वेेक्षणोंं केे मााध्यम सेे, 

प्रत््ययेक लक्षित क्षेत्र मेें विद्यमान अंतराल की पहचान की 
जाती है।

�	सर्वेेक्षण सेे प्रााप्त डेेटाा कोो PM गति�-शक्ति� पोोर्टटल पर अपडेेट 
किया जाता है जो सटीकता और पूर््णता सुनिश्चित करने के लिये 
संबंधित मंत्रालयोों और राज््य विभागोों द्वारा क्रॉस-सत््ययापन को 
सक्षम बनाता है।

�	नि�धि� काा प्राावधाान:
�	कुुल 11 हस्तक्षेेपोंं मेंं सेे प्रत्येेक हस्तक्षेेप केे लि�येे नि�धि� काा 

स्रोत संबंधित मंत्रालयोों/विभागोों को PM-जनमन द्वारा 
कवर की गई उनकी पहचानी गई योजनाओं के तहत 
आवंटित DAPST अनुदान है।

�	मि�शन केे सफल काार्याा�न्वयन केे लि�येे समर्पि�ित धन कीी उपलब्धताा 
सुनिश्चित करने के लिये DAPST तंत्र अनुकूलन की 
अनुमति प्रदान करता है।

�	प्रोोत्सााहन तंंत्र:
�	प्रदर्शशन संकेंेतकोंं मंें माासि�क वृदृ्धि�शीील परि�वर्ततनोंं केे आधाार पर 

ज़िलोों की रैैंकिग के माध््यम स ेप्रदर््शन मलू््ययाांकन किया जाता है।
�	इसकाा उद्देेश्य ज़ि�लाा टीीमोंं केे बीीच प्रति�स्पर्द्धाा� कीी भाावनाा 

को बढ़़ावा देना है। शीर््ष तीन ज़िलोों और मंत्रालयोों को 
उनके उत््ककृष्ट प्रदर््शन के लिये मान््यता दी जाएगी तथा 
पुरस््ककृत किया जाएगा।
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के तहत जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिय ेधन आवटंित करत ेहैैं।
�	इन परि�योोजनााओं मेंं शि�क्षाा, स्वाास्थ्य, कृृषि�, सिं�ंचााई, सड़केंं, 

आवास, विद्युतीकरण तथा रोज़गार शामिल हैैं।

नोट:
	¶ DAPST भाारत मंें जनजाातीीय वि�काास केे लि�ये े एक रणनीीति� हैै। 

जनजातीय कार््य मतं्रालय तथा 41 अन््य मतं्रालय एव ंविभाग DAPST 
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विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) 
नियम, 2020 मेें संशोधन
चर््चचा मेें क््योों?

ग्राहकोों को सशक्त बनाने के साथ छत पर सौर परियोजनाओं के 
निर््ममाण मेें तेज़ी लाने के प्रयास मेें, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत  (ग्राहकोों के 
अधिकार) नियम, 2020 मेें संशोधन अधिसूचित किया है। ये संशोधन 
आवासोों मेें कनेक््शन के मुद्ददों को संबोधित करते हैैं और साथ ही मीटर 
रीडिंग की शिकायतोों का समाधान भी करते हैैं।

विद्युत नियम, 2020 मेें प्रमुख संशोधन क््यया हैैं?
	¶ छत पर सौौर ऊर्जाा� प्रणाालीी कीी सरल एवंं त्वरि�त स्थाापनाा:
�	10 कि�लोोवााट क्षमताा तक कीी प्रणाालि�योंं केे लि�येे तकनीीकीी 

व््यवहार््यता अध््ययन की आवश््यकता से छूट प्रदान की 
गई है।

�	10 कि�लोोवााट सेे अधि�क क्षमताा कीी प्रणाालि�योंं केे लि�येे 
व््यवहार््यता अध््ययन पूरा करने की समय-सीमा 20 दिन से 
घटाकर 15 दिन कर दी गई है।
�	एक तकनीीकीी व्यवहाार्ययताा अध्ययन मेंं आमतौौर पर सााइट 

उपयुक्तता, इमारत की संरचनात््मक अखंडता, उपलब््ध 
सूरज की रोशनी, विद्युत बुनियादी ढाँचे की अनुकूलता एवं 
संभावित बाधाओं अथवा चुनौतियोों जैसे कारकोों का 
आकलन करना शामिल होता है जो सौर पैनलोों की स््थथापना 
और संचालन को प्रभावित कर सकते हैैं।

�	यह अनि�वाार्यय हैै कि� 5 कि�लोोवााट क्षमताा तक कीी छत पर सौौर 
PV प्रणालियोों के लिये आवश््यक वितरण प्रणाली का 
सुदृढ़़ीकरण वितरण कंपनी द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा।

�	इसकेे अलाावाा, वि�तरण लााइसेंंसधाारीी केे लि�येे रूफटॉॉप सोोलर 
PV सिस््टम चालू करने की समय-सीमा 30 से घटाकर 15 
दिन कर दी गई है।

	¶ इलेेक्ट्रि�िक वााहन चाार्जिं�ंग स्टेेशनोंं केे लि�येे अलग कनेेक्शन:
�	उपभोोक्ताा अपनेे इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं कोो चाार्जज करनेे केे लि�येे अलग 

से बिजली कनेक््शन प्राप््त कर सकते हैैं।
�	यह भाारत केे काार्बबन उत्सर्जजन कोो कम करनेे और वर्षष 

2070 तक शुद्ध शून््य उत््सर््जन प्राप््त करने के लक्षष्य के 
अनुरूप है।

�	नयाा बि�जलीी कनेेक्शन प्रााप्त करनेे कीी समयाावधि� महाानगरीीय 
क्षेत्ररों मेें 7 से घटाकर 3 दिन, अन््य नगर निगम क्षेत्ररों मेें 15 से 
घटाकर 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 30 से घटाकर 15 दिन कर 
दी गई है।
�	हाालाँँ�कि�, पहााड़ीी इलााकोंं वाालेे ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं नए कनेेक्शन 

या मौजूदा कनेक््शन मेें संशोधन के लिये समय अवधि 30 
दिन ही रहेगी।

अमूल: भारत के डेयरी क्षेत्र का प्रमुख 
स््ततंभ
चर््चचा मेें क््योों?

प्रधानमंत्री ने गुजरात सहकारी दुग््ध विपणन महासंघ (Gujarat 
Cooperative Milk Marketing Federation- 
GCMMF) के स््वर््ण जयंती समारोह मेें भाग लिया और आनंद मिल््क 
यूनियन लिमिटेड (अमूल) की सफलता पर प्रकाश डाला जो 
GCMMF का हिस््ससा है।

अमूल का इतिहास क््यया है?
	¶ अमूूल कीी स्थाापनाा वर्षष 1946 मेंं गुुजराात केे आनंंद मेंं कैैराा 

डिस्ट्रिक््ट को-ऑपरेटिव मिल््क प्रोड्यूसर््स यूनियन लिमिटेड के 
रूप मेें की गई थी।

	¶ इसकीी स्थाापनाा त्रि�भुुवनदाास पटेेल द्वााराा मोोराारजीी देेसााई और सरदाार 
वल्लभभाई पटेल के सहयोग से की गई थी।

	¶ वर्षष 1950 मेंं उक्त सहकाारीी द्वााराा उत्पाादि�त डेेयरीी उत्पाादोंं केे लि�येे 
अमूल (आनंद मिल््क यूनियन लिमिटेड) को एक ब््राांड के रूप मेें 
गठित किया गया।

	¶ अमूूल काा प्रबंंधन GCMMF द्वााराा कि�याा जााताा हैै, जि�समेंं गुुजराात 
के 3.6 मिलियन से अधिक दुग््ध उत््पपादकोों का संयुक्त स््ववामित््व है।

	¶ अमूूल नेे साामूूहि�क काार्ररवााई केे मााध्यम सेे लघुु उत्पाादकोंं कोो सशक्त 
बनाने के लिये डिज़़ाइन किये गए एक आर््थथिक संगठनात््मक मॉडल, 
आनंद पैटर््न को अपनाने का बीड़़ा उठाया है।

	¶ आनंंद पैैटर्नन एक आर्थि�िक संंगठनाात्मक मॉॉडल हैै जि�सेे अमूूल नेे 
अपनाने का नेतृत््व किया। इस मॉडल का उद्देश््य सामूहिक कार््रवाई 
के माध््यम से लघु दुग््ध उत््पपादकोों को सशक्त बनाना था।
�	यह दृष्टि�कोोण उत्पाादकोंं केे एकीीकरण कोो बढ़ाावाा देेताा हैै और 

निर््णय करने मेें वैयक्तिक स््ववायत्तता को संरक्षित करते हुए बड़े 
पैमाने के लाभ अर््जजित करने मेें सहायता प्रदान करता है।
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	¶ अमूूल कीी सफलताा अंंतर्राा�ष्ट्रीीय स्तर पर चर्चाा� काा वि�षय बन गयाा हैै 
जो सहकारिता अर््थशास्तत्र और ग्रामीण विकास के संबंध मेें एक केस 
स््टडी के रूप मेें भूमिका निभा रहा है।

	¶ अमूूल नेे भाारत कीी श्वेेत क्रांं�ति� मेंं महत्त्वपूूर्णण भूूमि�काा नि�भााई, जि�सकाा 
उद्देश््य दुग््ध उत््पपादन बढ़़ाना तथा भारत को दुग््ध उत््पपादन मेें 
आत््मनिर््भर बनाना था।
�	अमूूल नेे वर्षष 1955 मेंं दुुग्ध पााउडर नि�र्माा�ण कीी शुुरुआत केे सााथ 

भारत मेें श्वेत क््राांति मेें अहम भूमिका निभाई।
	¶ 18,000 सेे अधि�क दुुग्ध सहकाारीी समि�ति�योंं और 36,000 सेे अधि�क 

किसानोों के नेटवर््क के साथ, वर््तमान मेें अमूल उत््पपादोों का 50 से 
अधिक देशोों मेें निर््ययात किया जाता है। प्रतिदिन 3.5 करोड़ लीटर से 
अधिक दुग््ध का प्रसंस््करण करते हुए, अमूल ने पशुपालकोों को 200 
करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन भुगतान किया।

	¶ दुुग्ध उत्पाादन कीी वर्ततमाान स्थि�िति�:
�	वैैश्वि�क दुुग्ध उत्पाादन कीी दृष्टि� सेे भाारत सबसेे बड़ाा दुुग्ध 

उत््पपादक है, वर््ष 2021-22 मेें चौबीस प्रतिशत योगदान के साथ 
विश्व मेें पहले स््थथान पर है।

�	वि�गत 10 वर्षोंं मेंं दुुग्ध उत्पाादन मेंं लगभग 60% कीी वृृद्धि� हुई 
है और प्रति व््यक्ति दुग््ध की उपलब््धता लगभग 40% बढ़़ी है।
�	शीीर्षष 5 दुुग्ध उत्पाादक रााज्य रााजस्थाान, उत्तर प्रदेेश, मध्य 

प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैैं।
�	वैैश्वि�क औसत 2% कीी तुुलनाा मेंं भाारतीीय डेेयरीी क्षेेत्र मेंं प्रति� 

वर््ष 6% की दर से वृद्धि हो रही है।
�	वर्षष 2022-23 केे दौौराान भाारत काा डेेयरीी उत्पाादोंं काा नि�र्याा�त 

विश्व भर मेें 67,572.99 मीट्रिक टन था, जिसका मूल््य 284.65 
मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित पहल क््यया हैैं?
	¶ पशुुपाालन अवसंंरचनाा वि�काास नि�धि� 
	¶ डेेयरीी वि�काास केे लि�येे रााष्ट्रीीय काार्ययक्रम
	¶ प्रधाानमंंत्रीी कि�साान सम्पदाा योोजनाा
	¶ पशुुपाालकोंं कोो कि�साान क्रेेडि�ट काार्डड
	¶ रााष्ट्रीीय गोोकुुल मि�शन
	¶ रााष्ट्रीीय पशुुधन मि�शन

संसदीय विशेषाधिकार और संबंधित 
मामले
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने पी. वी. नरसिम््हहा राव बनाम राज््य 
(CBI/Spe) मामला, 1998, जिसे झारखंड मुक्ति मोर््चचा (JMM) 

रिश्वत मामले के रूप मेें भी जाना जाता है, मेें 25 वर््ष पुरानी बहुमत की 
राय को बदल दिया। सर्वोच्च न््ययायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय 
विशेषाधिकारोों द्वारा संरक्षित नहीीं है।
	¶ पि�छलेे फैैसलेे मेंं कहाा गयाा थाा कि� रि�श्वत लेेनेे वाालेे सांं�सदोंं पर 

भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीीं चलाया जा सकता, यदि वे सहमति 
के अनुसार मतदान करते हैैं या सदन मेें बोलते हैैं।

पी. वी. नरसिम््हहा राव मामला और सर्वोच्च न््ययायालय का 
हालिया फैसला क््यया था?
	¶ माामलेे कीी पृृष्ठभूूमि�:
�	पीी.वीी. नरसि�म्हाा रााव माामलाा 1993 केे झाारखंंड मुुक्ति� मोोर्चाा� 

(JMM) रिश्वतखोरी मामले को संदर््भभित करता है। इस 
मामले मेें कुछ सांसदोों के खिलाफ अविश्वास प्रस््तताव के विरुद्ध 
वोट करने के लिये रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

�	इस माामलेे नेे संंसदीीय प्रणाालीी केे भीीतर भ्रष्टााचाार केे आरोोपोंं कोो 
उजागर किया, विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता और निर््ववाचित 
प्रतिनिधियोों की जवाबदेही के बारे मेें चिंताएँ उत््पन्न कीीं।

संसदीय विशेषाधिकार क््यया हैैं?
	¶ परि�चय:
�	संंसदीीय वि�शेेषााधि�काार संंसद केे सदस्योंं और उनकीी समि�ति�योंं 

को प्राप््त विशेष अधिकार, उन््ममुक्तियाँ एवं छूट हैैं।
�	येे वि�शेेषााधि�काार भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 105 मेंं 

परिभाषित हैैं।
�	अनुुच्छेेद 194 रााज्योंं कीी वि�धाान सभााओं केे सदस्योंं कोो 

समान विशेषाधिकार की गारंटी देता है।
�	इन वि�शेेषााधि�काारोंं केे तहत, संंसद सदस्योंं कोो अपनेे कर्त्ततव्योंं केे 

दौरान दिये गए किसी भी बयान या किये गए कार््य के लिये 
किसी भी नागरिक दायित््व (लेकिन आपराधिक दायित््व नहीीं) 
से छूट दी गई है।

�	संंसद नेे सभीी वि�शेेषााधि�काारोंं कोो वि�स्तृृत रूप सेे संंहि�तााबद्ध 
करने के लिये कोई विशेष कानून नहीीं बनाया है। वे पाँच स्रोतोों 
पर आधारित हैैं:
�	संंवैैधाानि�क प्राावधाान
�	संंसद द्वााराा बनाायेे गए वि�भि�न्न काानूून
�	दोोनोंं सदनोंं केे नि�यम
�	संंसदीीय सम्मेेलन
�	न्याायि�क व्यााख्यााएँँ

	¶ व्यक्ति�गत सदस्य केे वि�शेेषााधि�काार:
�	संंसद मेंं अभि�व्यक्ति� कीी स्वतंंत्रताा {अनुुच्छेेद 105(1)}
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�	कि�सीी सदस्य कोो संंसद याा उसकीी कि�सीी समि�ति� [अनुुच्छेेद 
105(2)] मेें कही गई किसी बात या दिये गए वोट के संबंध मेें 
किसी भी न््ययायालय मेें किसी भी कार््यवाही से छूट।

�	कि�सीी भीी रि�पोोर्टट, पेेपर, वोोट याा काार्ययवााहीी {अनुुच्छेेद 105(2)} 
के संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत या प्रकाशन 
के संबंध मेें किसी भी न््ययायालय मेें कार््यवाही से किसी व््यक्ति 
को छूट। 

�	प्रक्रि�याा कीी कि�सीी भीी कथि�त अनि�यमि�तताा केे आधाार पर संंसद 
मेें किसी भी कार््यवाही [अनुच््छछेद 122(1)] की वैधता की 
जाँच करने के लिये न््ययायालयोों पर प्रतिबंध। 

�	सदन याा उसकीी समि�ति� कीी बैैठक जाारीी रहनेे केे दौौराान और 
बैठक शुरू होने से चालीस दिन पूर््व व समाप््तति (सिविल 
प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135A) के चालीस दिन बाद 
तक दीवानी मामलोों मेें सदस््योों की गिरफ््ततारी से मुक्ति।

	¶ सदन काा साामूूहि�क वि�शेेषााधि�काार:
�	कि�सीी सदस्य कीी गि�रफ्ताारीी, हि�राासत, दोोषसि�द्धि�, कााराावाास और 

रिहाई की तत््ककाल सूचना प्राप््त करने का सदन का अधिकार।
�	सभाापति�/अध्यक्ष कीी अनुुमति� प्रााप्त कि�येे बि�नाा सदन केे परि�सर 

के भीतर गिरफ््ततारी से छूट और कानूनी प्रक्रिया।
�	सदन कीी गुुप्त बैैठक कीी काार्ययवााहीी केे प्रकााशन काा संंरक्षण।
�	संंसदीीय समि�ति� केे समक्ष प्रस्तुुत कि�येे गए सााक्ष्य और उसकीी 

रिपोर््ट एवं कार््यवाही को कोई भी तब तक प्रकट या प्रकाशित 
नहीीं कर सकता जब तक कि इन््हेें सदन के समक्ष न रखा जाए।

�	कि�सीी संंसदीीय समि�ति� केे समक्ष दि�येे गए सााक्ष्य और उसकेे 
प्रतिवेदन तथा उसकी कार््यवाही को को किसी के द्वारा तब तक 
प्रकट अथवा प्रकाशित नहीीं किया जा सकता जब तक कि उन््हेें 
सभा पटल पर न रख दिया गया हो।

�	संंसद सदस्य अथवाा सभाा केे पदााधि�काारीी सभाा कीी अनुुमति� केे 
बिना न््ययायालयोों मेें सदन की कार््यवाही के संबंध मेें न तो कोई 
साक्षष्य दे सकते हैैं, न ही कोई दस््ततावेज़ प्रस््ततुत कर सकते हैैं।

नोट:
	¶ केेरल रााज्य बनााम केे.अजि�त केेस, 2021 मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे 

निर््णय किया कि, "विशेषाधिकार और उन््ममुक्तियाँ देश के सामान््य 
कानून से छूट का दावा करने का माध््यम नहीीं हैैं, विशेष रूप से 
आपराधिक कानून के मामले मेें जो प्रत््ययेक नागरिक की कार््रवाई को 
नियंत्रित करता है।"

	¶ जुुलााई 2021 मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे केेरल सरकाार कीी अपनेे 
विधायकोों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की याचिका 
खारिज की जिन पर विधानसभा मेें आरोप लगाए गए थे।

भारत का सहकारिता क्षेत्र
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व की सबस बड़़ी अनाज 
भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक््ट का उद्घाटन किया जिसका 
शुभारंभ वर््तमान मेें 11 राज््योों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियोों 
मेें किया गया है।
	¶ यह सहकाारि�ताा क्षेेत्र मेंं एक महत्त्वपूूर्णण वि�काास कोो दर्शाा�ताा हैै।

अनाज भंडारण योजना से संबंधित विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ परि�चय: अनााज भंंडाारण योोजनाा काा लक्ष्य आगाामीी 5 वर्षोंं मेंं ₹1.25 

लाख करोड़ के निवेश के साथ 700 लाख टन भंडारण क्षमता 
स््थथापित करना है। 
�	इस परि�योोजनाा मेंं भाारत सरकाार कीी वि�भि�न्न मौौजूूदाा योोजनााओं 

को एकीकृत कर विकेेंद्रीकृत गोदामोों, कस््टम हायरिंग सेेंटरोों, 
प्रसंस््करण इकाइयोों, उचित मूल््य की दुकानोों आदि सहित 
PACS के स््तर पर कृषि बुनियादी ढाँचे का निर््ममाण करना 
शामिल है।

	¶ अपेेक्षि�त परि�णााम: इस परि�योोजनाा केे मााध्यम सेे कि�साान PACS 
गोदामोों मेें अपनी उपज का भंडारण करने मेें, अगले फसल चक्र के 
लिये ब्रिज फाइनेेंस की पेशकश करने अथवा संकटपूर््ण अवधि के 
दौरान MSP पर फसल का विक्रय करने मेें सक्षम होोंगे।
�	अनााज केे भंंडाारण क्षमताा मेंं वृृद्धि� करनेे सेे फसल केे बााद होोनेे 

वाले नुकसान मेें कमी आती है, किसानोों की आय मेें सुधार होता 
है और ज़मीनी स््तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे 
उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

भारत मेें सहकारिता क्षेत्र की स््थथिति क््यया है?
	¶ परि�चय: सहकाारीी समि�ति�याँँ� जन-केंंद्रि�त उद्यम हैंं जि�नकाा स्वाामि�त्व, 

नियंत्रण और संचालन उनके सदस््योों द्वारा उनकी सामान््य आर््थथिक, 
सामाजिक तथा सांस््ककृतिक आवश््यकताओं एवं आकांक्षाओं की 
प्राप््तति के लिये किया जाता है। 
�	कृृषि�, ऋण, डेेयरीी, आवाास और मत्स्य पाालन जैैसेे वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं 

मेें 800,000 से अधिक सहकारी समीतियोों के साथ भारत का 
सहकारिता नेटवर््क विश्व के सबसे बड़़े नेटवर्ककों मेें से एक है।

	¶ भाारत मेंं सहकाारि�ताा क्षेेत्र काा वि�काास:
�	प्रथम पंंचवर्षीीय योोजनाा (1951-56): व्याापक साामुुदाायि�क 

विकास के लिये सहकारी समितियोों को बढ़़ावा दिया गया।
�	बहु-रााज्य सहकाारीी समि�ति� अधि�नि�यम, 2002: बहु-रााज्य 

सहकारी समितियोों के गठन एवं उसकी कार््यप्रणाली हेतु प्रावधान 
करता है।
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�	वर्षष 2011 काा 97वाँँ� संंवैैधाानि�क संंशोोधन अधि�नि�यम: सहकाारीी 
समितियोों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप 
मेें स््थथापित किया गया (अनुच््छछेद 19)।
�	सहकाारीी समि�ति�योंं पर रााज्य कीी नीीति� काा एक नयाा 

निदेशक सिद््धाांत प्रस््ततुत किया गया (अनुच््छछेद 43-B)।
�	संंवि�धाान मेंं "सहकाारीी समि�ति�याँँ�" शीीर्षषक सेे एक नयाा भााग 

IX-B जोड़़ा गया (अनुच््छछेद 243-ZH से 243-ZT)।
�	बहु-रााज्य सहकाारीी समि�ति�योंं (MSCS) कोो नि�यंंत्रि�त 

करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया 
गया और साथ ही अन््य सहकारी समितियोों के लिये राज््य 
विधानसभाओं को अधिकार सौौंपा गया।

�	केंंद्रीीय सहकाारि�ताा मंंत्राालय कीी स्थाापनाा (2021): सहकाारीी 
मामलोों की ज़िम््ममेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले 
कृषि मंत्रालय करता था।

�	बहु-रााज्य सहकाारीी समि�ति�याँँ� (संंशोोधन) अधि�नि�यम, 2022: 
इसका उद्देश््य बहु-राज््य सहकारी समितियोों हेतु विनियमन 
बढ़़ाना है।
�	बहु-रााज्य सहकाारीी समि�ति�योंं मेंं बोोर्डड चुुनाावोंं कीी नि�गराानीी 

हेतु सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की गई।
�	बहु-रााज्य सहकाारीी समि�ति�योंं कोो अपनीी शेेयरधाारि�ताा कोो 

भुनाने से पहले सरकारी अनुमति प्राप््त करने की 
आवश््यकता होती है।

�	संंघर्षषरत लोोगोंं कोो पुुनर्जीीवि�त करनेे केे लि�येे लााभदाायक 
बहु-राज््य सहकारी समितियोों द्वारा वित्त पोषित एक 
सहकारी पुनर््ववास, पुनर््ननिर््ममाण और विकास कोष की 
स््थथापना का आह्वान किया गया।

�	रााज्य सहकाारीी समि�ति�योंं कोो रााज्य काानूूनोंं केे अधीीन 
मौजूदा बहु-राज््य सहकारी समितियोों मेें विलय करने की 
अनुमति देता है।

नोट:
बंगाल सचिवालय सहकारी समिति बनाम आलोक कुमार मामले मेें 

सर्वोच्च न््ययायालय ने बहु-राज््य सहकारी समितियोों के संबंध मेें संसद और 
राज््य सहकारी समितियोों के मामले मेें राज््य विधानमंडलोों को उचित 
कानून बनाने का अधिकार देने का प्रस््तताव रखा।

राज््यसभा चुनाव
चर््चचा मेें क््योों?

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा कर््ननाटक जैसे राज््योों मेें राज््यसभा 
चुनावोों मेें विभिन्न दलोों के विधायकोों (विधानसभा सदस््य) द्वारा क्रॉस-

वोटिंग की गई। इससे एक बार पुनः चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को लेकर 
चिंताएँ बढ़ गई हैैं।

राज््यसभा चुनाव कैसे होते हैैं?
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 80 केे अनुुसाार, रााज्यसभाा केे लि�येे प्रत्येेक 

राज््य के प्रतिनिधियोों को उनकी विधानसभा के निर््ववाचित सदस््योों 
द्वारा अप्रत््यक्ष रूप से चुना जाता है।

�	रााज्यसभाा हेेतुु मतदाान कीी आवश्यकताा तभीी होोगीी, जब 
उम््ममीदवारोों की संख््यया रिक्तियोों की संख््यया से अधिक हो।

�	वर्षष 1998 तक रााज्यसभाा चुुनाावोंं केे परि�णााम आमतौौर पर पहलेे 
से तय होते थे, राज््य विधानसभा मेें बहुमत वाली पार््टटियोों के पास 
प्रतिस््पर्द्धा की कमी के चलते प्रायः उनके उम््ममीदवार निर््वविरोध 
विजयी होते थे।
�	जूून, 1998 मेंं महाारााष्ट्र मेंं रााज्यसभाा चुुनााव मेंं क्रॉॉस-वोोटिं�ंग 

हुई, जिसके परिणामस््वरूप कॉन्ग्रेस पार्टी के उम््ममीदवार 
को हार का सामना करना पड़़ा।

	¶ जन प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951 मेंं संंशोोधन:
�	वि�धाायकोंं पर इस तरह कीी क्रॉॉस वोोटिं�ंग पर लगााम लगाानेे केे 

लिये वर््ष 2003 मेें जन प्रतिनिधित््व अधिनियम, 1951 मेें 
संशोधन किया गया।
�	अधि�नि�यम कीी धााराा 59 मेंं यह प्राावधाान करनेे केे लि�येे 

संशोधन किया गया कि राज््यसभा के चुनाव मेें मतदान 
खुले मतपत्र के माध््यम से होगा।

�	मतपत्र कोो अधि�कृृत अभि�कर्त्ताा� कोो न दि�खाानेे याा कि�सीी अन्य कोो 
न दिखाने से वोट अयोग््य हो जाएगा।  

�	अधि�कृृत अभि�कर्त्ताा� कोो याा कि�सीी अन्य कोो मतपत्र न दि�खाानेे पर 
वोट को अयोग््य माना जाएगा।

�	नि�र्ददलीीय वि�धाायकोंं कोो अपनेे मतपत्र कि�सीी कोो दि�खाानेे सेे रोोकाा 
गया है।

नोट:
शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर््ववाचन आयोग मामला, 2018:

	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा रााज्यसभाा चुुनााव मेंं मतदाातााओं कोो उपरोोक्त 
मेें से कोई नहीीं विकल््प देने को अस््ववीकृत कर दिया।

	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे यह भीी कहाा कि� रााज्यसभाा चुुनााव मेंं नोोटाा कोो 
लागू करना संविधान के अनुच््छछेद 80(4) के विपरीत है।
�	अनुुच्छेेद 80(4) मेंं कहाा गयाा हैै कि� रााज्योंं कीी परि�षद मेंं 

प्रत््ययेक राज््य के प्रतिनिधियोों का चुनाव राज््य की विधान सभा के 
निर््ववाचित सदस््योों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित््व प्रणाली के 
अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध््यम से किया जाएगा।
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जेएमएम रिश्वतखोरी मामला, 1998:
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय कोो संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 105(2) केे प्राावधाानोंं 

की व््ययाख््यया करनी थी, जो सांसदोों को संसद या उसकी किसी 
समिति मेें अपने भाषण के साथ-साथ वोट के लिये छूट भी प्रदान 
करता है।
�	वर्षष 1998 केे जेेएमएम रि�श्वत माामलेे मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे 

निर््णय दिया कि रिश्वत लेने वाले राजनेताओं पर तब तक 
भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीीं चलाया जाएगा जब तक वे 
नियमानुसार सदन मेें वोट देना या बोलना जारी रखते हैैं।

	¶ माार्चच 2024 मेंं साात न्याायााधीीशोंं कीी पीीठ नेे 25 वर्षष पुुराानेे जेेएमएम 
रिश्वत मामले मेें पाँच न््ययायाधीशोों की पीठ के फैसले को पलट 
दिया, जिसमेें कहा गया कि संसदीय विशेषाधिकार या छूट उन 
विधायकोों की रक्षा नहीीं करेगी जो आपराधिक अभियोजन से संसद 
या राज््य विधानसभाओं मेें वोट देने अथवा बोलने के लिये भुगतान 
स््ववीकार करते हैैं।
�	वि�शेेषााधि�काार एवंं उन्मुुक्ति�याँँ� देेश केे साामाान्य काानूून सेे छूूट काा 

दावा करने के प्रवेश द्वार नहीीं हैैं।

क््यया दल-बदल विरोधी कानून राज््यसभा चुनावोों पर लागू 
होता है?
	¶ दसवींं अनुुसूूचीी और "दल-बदल वि�रोोधीी" काानूून:
�	52वेंं संंवैैधाानि�क संंशोोधन अधि�नि�यम, 1985 द्वााराा संंवि�धाान मेंं 

दसवीीं अनुसूची शामिल की गई जिसमेें "दल-बदल विरोधी" 
कानून से संबंधित प्रावधान शामिल हैैं।

�	इसकेे अनुुसाार संंसद अथवाा रााज्य वि�धाानमंंडल काा कोोई सदस्य 
जो स््ववेच््छछा से अपने राजनीतिक दल की सदस््यता का त््ययाग कर 
देता है अथवा अपनी पार्टी के निर्देशोों के विरुद्ध मतदान करता 
है, वह सदन का सदस््य होने के अयोग््य करार दिया जाएगा।

�	मतदाान केे संंबंंध मेंं यह नि�र्देेश आमतौौर पर पाार्टीी व्हि�िप द्वााराा जाारीी 
किया जाता है।

	¶ दसवींं अनुुसूूचीी कीी प्रयोोज्यताा:
�	नि�र्वाा�चन आयोोग नेे जुुलााई 2017 मेंं स्पष्ट कि�याा कि� दल-बदल 

विरोधी कानून सहित दसवीीं अनुसूची के प्रावधान राज््यसभा 
चुनावोों पर लागू नहीीं होते हैैं।

�	अतःः रााजनीीति�क दल रााज्यसभाा चुुनााव केे लि�येे अपनेे सदस्योंं 
को कोई व््हहिप जारी नहीीं कर सकते हैैं और सदस््य संबद्ध चुनावोों 
मेें पार्टी के निर्देशोों का अनुपालन करने हेतु बाध््य नहीीं हैैं।

दसवीीं अनुसूची और राज््यसभा चुनाव से संबंधित सर्वोच्च 
न््ययायालय के निर््णय क््यया हैैं?
	¶ कुुलदीीप नैैयर बनााम भाारत संंघ, 2006:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे रााज्यसभाा चुुनााव केे लि�येे प्रत्यक्ष मतदाान 

की व््यवस््थथा को बरकरार रखा।
�	इसनेे तर्कक दि�याा कि� यदि� गोोपनीीयताा भ्रष्टााचाार काा स्रोोत बन जाातीी 

है, तो पारदर््शशिता उसे दूर करने की क्षमता रखती है। 
�	हाालाँँ�कि� उसीी माामलेे मेंं न्याायाालय नेे माानाा कि� कि�सीी रााजनीीति�क 

दल के निर््ववाचित विधायक को अपनी पार्टी के उम््ममीदवार के 
विरुद्ध मतदान करने पर दसवीीं अनुसूची के तहत अयोग््यता का 
सामना नहीीं करना पड़़ेगा।

�	वह अधि�क-सेे-अधि�क अपनेे रााजनीीति�क दल कीी ओर सेे 
अनुशासनात््मक कार््रवाई की मांग कर सकता है। 

	¶ रवि� एस. नााइक और संंजय बांं�देेकर बनााम भाारत संंघ, 1994:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे कहाा कि� दसवींं अनुुसूूचीी केे तहत स्वेेच्छाा 

से सदस््यता छोड़ना उस पार्टी से औपचारिक रूप से इस््ततीफा 
देने का पर््ययाय नहीीं है, जिसका वह सदस््य है।

�	सदन केे अंंदर और बााहर कि�सीी सदस्य केे आचरण कोो देेखकर 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क््यया वह स््ववेच््छछा से 
सदस््यता छोड़ने के योग््य है।

कर््ननाटक मंदिर कर संशोधन विधेयक
चर््चचा मेें क््योों? 

कर््ननाटक हिंदू धार््ममिक संस््थथान और धर््ममार््थ बंदोबस््तती (संशोधन) 
विधेयक, 2024, राज््य विधानसभा एवं उसके बाद राज््य विधानपरिषद 
द्वारा पारित किया गया था, अब इसे मंज़ूरी के लिये राज््यपाल के पास भेजा 
जाएगा।
	¶ वर्षष 1997 केे वि�धेेयक काा उद्देेश्य कर्नाा�टक हिं�ंदूू धाार्मि�िक संंस्थाान 

और धर््ममार््थ बंदोबस््तती अधिनियम (KHRI & CE), 1997 मेें 
कई प्रावधानोों मेें संशोधन करना था।

विधेयक की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ करााधाान प्रणाालीी मेंं परि�वर्ततन:
�	इस वि�धेेयक काा उद्देेश्य हिं�ंदूू मंंदि�रोंं केे करााधाान मेंं परि�वर्ततन 

करना था।
�	इसमेंं मंंदि�रोंं सेे होोनेे वाालीी 1 करोोड़ रुपए सेे अधि�क कीी सकल 

वार््षषिक आय का 10% भाग मंदिर के रख-रखाव के लिये एक 
सामान््य प्रस््तताव पारित किया है।
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�	पूूर्वव मेंं 10 लााख रुपए वाार्षि�िक सेे अधि�क आय वाालेे मंंदि�रोंं 
के लिये आवंटन शुद्ध आय का 10% था।

�	शुुद्ध आय कीी गणनाा मंंदि�र पर हुए व्यय काा हि�सााब-
किताब करने के बाद उसके लाभ के आधार पर की जाती 
है, जबकि सकल आय का तात््पर््य मंदिर द्वारा अर््जजित कुल 
धनराशि से है।

�	वि�धेेयक मेंं 10 लााख रुपए सेे 1 करोोड़ रुपए केे बीीच कीी आय 
वाले मंदिरोों की आय का 5% आवंटित करने का भी सुझाव 
दिया गया है।

�	इन परि�वर्ततनोंं सेे 1 करोोड़ रुपए सेे अधि�क आय वाालेे 87 मंंदि�रोंं 
एवं 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले 311 मंदिरोों से 
अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए प्राप््त होोंगे।

	¶ साामाान्य नि�धि� काा उपयोोग:
�	साामाान्य नि�धि� काा उपयोोग धाार्मि�िक अध्ययन केे सााथ प्रचाार-प्रसाार, 

मंदिरोों के रख-रखाव एवं अन््य धर््ममार््थ कार्ययों के लिये किया जा 
सकता है।

�	वर्षष 1997 केे अधि�नि�यम मेंं संंशोोधन करकेे, वर्षष 2011 मेंं 
सामान््य निधि बनाई गई थी।

	¶ प्रबंंधन समि�ति� कीी संंरचनाा:
�	वि�धेेयक मेंं मंंदि�रोंं और धाार्मि�िक संंस्थाानोंं कीी "प्रबंंधन समि�ति�" 

मेें विश्वकर््ममा हिंदू मंदिर वास््ततुकला एवं मूर््ततिकला मेें एक कुशल 
सदस््य को जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
�	मंंदि�रोंं एवंं अन्य धाार्मि�िक संंस्थाानोंं कोो KHRI&CE 

1997 अधिनियम की धारा 25 के तहत एक "प्रबंधन 
समिति" स््थथापित करने की आवश््यकता होती है, जिसमेें 
नौ व््यक्ति शामिल होते हैैं, जिसमेें एक पुजारी, दो महिलाएँ, 
संस््थथान के क्षेत्र का एक निवासी और साथ ही कम-से-
कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति एक 
सदस््य शामिल होता है। 

	¶ रााज्य धाार्मि�िक परि�षद:
�	वि�धेेयक द्वााराा रााज्य धाार्मि�िक परि�षद कोो समि�ति� अध्यक्षोंं कीी 

नियुक्ति करने के साथ  धार््ममिक विवादोों, मंदिर की स््थथिति 
एवं ट्रस््टटी नियुक्तियोों को संभालने का अधिकार दिया। इसके 
अतिरिक्त, इसमेें वार््षषिक 25 लाख रुपए से अधिक आय वाले 
मंदिरोों के लिये बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की निगरानी के 
लिये ज़िला एवं राज््य समितियोों के निर््ममाण को अनिवार््य 
किया गया।

अन््य राज््योों मेें मंदिर राजस््व प्रबंधन:
	¶ तेेलंंगाानाा कीी व्यवस्थाा:
�	तेेलंंगाानाा मंंदि�र रााजस्व केे संंबंंध मेंं कर्नाा�टक कीी हीी भाँँ�ति� एक 

प्रणाली का अनुपालन करता है जहाँ तेलंगाना धर््ममार््थ और हिंदू 
धार््ममिक संस््थथा तथा विन््ययास अधिनियम, 1987 की धारा 70 के 
तहत एक "कॉमन गुड फंड" तैयार किया जाता है।

�	वाार्षि�िक रूप सेे 50,000 रुपए सेे अधि�क आय वाालेे मंंदि�रोंं कोो 
अपनी कुल आय का 1.5% राज््य सरकार को प्रदान करना 
अनिवार््य है।
�	इन नि�धि�योंं काा उपयोोग मंंदि�र केे रखरखााव, जीीर्णोोद्धाार, 

वेद-पाठशालाओं (धार््ममिक विद्यालयोों) और नए मंदिरोों की 
स््थथापना के लिये किया जाता है।

	¶ केेरल कीी व्यवस्थाा:
�	केेरल संंबद्ध वि�षय हेेतुु एक अलग दृष्टि�कोोण अपनााताा हैै जहाँँ� 

मंदिरोों का प्रबंधन मुख््य रूप से राज््य द्वारा संचालित देवस््वओम 
(मंदिर) बोर्डडों द्वारा किया जाता है।
�	केेरल मेंं पाँँ�च स्वाायत्त देेवस्वोोम बोोर्डड मौौजूूद हैंं जोो 3,000 

से अधिक मंदिरोों की देख-रेख करते हैैं। बोर््ड के सदस््योों 
को सामान््य तौर पर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियुक्त किया 
जाता है, जो अमूमन राजनेता होते हैैं।

�	प्रत्येेक देेवस्वोोम बोोर्डड रााज्य सरकाार द्वााराा आवंंटि�त बजट केे 
साथ कार््य करता है और राजस््व आँकड़ोों का खुलासा करने 
के लिये बाध््य नहीीं है। त्रावणकोर और कोचीन के 
अतिरिक्त प्रत््ययेक देवस््ववोम बोर््ड के तहत मंदिरोों का प्रशासन 
तथा प्रबंधन अलग-अलग कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता 
है जो एक साझा अधिनियम (त्रावणकोर-कोचीन हिंदू 
धार््ममिक संस््थथान अधिनियम, 1950) द्वारा शासित होते हैैं।

असम मुस््ललिम विवाह अधिनियम का 
निरस््ततीकरण
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें असम सरकार ने असम मुस््ललिम विवाह और विवाह-
विच््छछेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 को निरस््त करते हुए असम 
निरसन अध््ययादेश (Assam Repealing Ordinance), 
2024 को मंज़ूरी दी।
	¶ इस नि�र्णणय केे बााद वर्ततमाान मेंं अब मुुस्लि�िम वि�वााह अथवाा वि�वााह-

विच््छछेद का रजिस्ट्रीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम, 1954 
के माध््यम से ही किया जा सकता है।
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असम मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1935 क््यया है?
	¶ यह अधि�नि�यम 1935 मेंं अधि�नि�यमि�त मुुस्लि�िम  पर्ससनल लॉॉ 

(Muslim Personal Law) के अनुरूप है। यह 
अधिनियम मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद के पंजीकरण की 
प्रक्रिया निर््धधारित करता है।

	¶ वर्षष 2010 मेंं संंशोोधन केे मााध्यम सेे मूूल अधि�नि�यम मेंं 'स्वैैच्छि�िक' 
पद को 'अनिवार््य' से प्रतिस््थथापित कर दिया गया जिससे असम 
राज््य मेें मुस््ललिम विवाह और विवाह-विच््छछेद का पंजीकरण अनिवार््य 
हो गया।

	¶ यह अधि�नि�यम रााज्य कोो वि�वााह और वि�वााह-वि�च्छेेद कोो पंंजीीकृृत 
करने के लिये "किसी भी मुस््ललिम व््यक्ति को" लाइसेेंस प्रदान करने 
का अधिकार देता है। मुस््ललिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक की संज्ञा 
दी है।

	¶ यह उस प्रक्रि�याा काा वर्णणन करताा हैै जि�सकेे मााध्यम सेे वि�वााह और 
तलाक के आवेदन रजिस्ट्रार को किये जा सकते हैैं तथा इसके साथ 
ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी स््पष्ट की गई है।

नीति आयोग की ग्रो रिपोर््ट और पोर््टल
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें नीति आयोग (नेशनल इंस््टटीट्यूशन फॉर ट््राांसफॉर््मििंग 
इंडिया) द्वारा एग्रोफोरेस्ट्री (ग्रो) रिपोर््ट और पोर््टल के साथ भारत की 
बंजर भूमि को हरा-भरा बनाने की शुरुआत गई थी।
ग्रो (GROW) रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ ग्रोो रि�पोोर्टट उद्देेश्य:
�	GROW रि�पोोर्टट काा लक्ष्य वर्षष 2030 तक 26 मि�लि�यन 

हेक््टटेयर बंजर (परती) भूमि को दोबारा से विकसित करना और 
2.5 से 3 बिलियन टन कार््बन डाइऑक््ससाइड के बराबर अतिरिक्त 
कार््बन सिंक बनाना है।

	¶ भाारत मेंं बंंजर भूूमि� काा वि�स्ताार:
�	रि�पोोर्टट मेंं बताायाा गयाा हैै कि� भाारत मेंं लगभग 55.76 मि�लि�यन 

हेक््टटेयर बंजर भूमि है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र (Total 
Geographical Area- TGA) का 16.96% है।

�	येे नि�म्नीीकृृत भूूमि� वि�भि�न्न प्रााकृृति�क और माानव-प्रेेरि�त काारकोंं 
के कारण उत््पपादकता तथा जैवविविधता मेें कमी आई है। 
हालाँकि रिपोर््ट कृषि वानिकी के माध््यम से इन बंजर भूमि को 
हरा-भरा करने और पुनर््स्थथापित करने का सुझाव देती है।
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	¶ समााधाान केे रूप मेंं कृृषि� वाानि�कीी:
�	रि�पोोर्टट कृृषि� वाानि�कीी केे लि�येे कम उपयोोग वाालेे क्षेेत्रोंं, वि�शेेष 

रूप से बंजर भूमि के पुनरुद्धार करने के संभावित लाभोों को भी 
रेखांकित करती है।
�	वर्ततमाान मेंं कृृषि� वाानि�कीी भाारत केे कुुल भौौगोोलि�क क्षेेत्र काा 

8.65%, यानी लगभग 28.42 मिलियन हेक््टटेयर को कवर 
करती है और भारत की लगभग 6.18% तथा 4.91% 
भूमि क्रमशः कृषिवानिकी के लिये अत््यधिक एवं मध््यम 
रूप से उपयुक्त है।

�	भाारतीीय अंंतरि�क्ष अनुुसंंधाान संंगठन केे अनुुसाार रााजस्थाान, 
मध््य प्रदेश और तेलंगाना कृषि वानिकी उपयुक्तता के लिये 
शीर््ष बड़़े आकार के राज््य हैैं, जबकि जम््ममू-कश््ममीर, 
मणिपुर तथा नगालैैंड मध््यम आकार के राज््योों मेें सर्वोच्च 
स््थथान पर हैैं।

�	रि�पोोर्टट बंंजर भूूमि� मेंं कृृषि� वाानि�कीी हस्तक्षेेप कोो बढ़ाानेे केे लि�येे 
आवश््यक नीति एवं संस््थथागत समर््थन की पहचान करती है।

	¶ नीीति�गत ढाँँ�चाा:
�	रि�पोोर्टट भाारत कीी वर्षष 2014 कीी रााष्ट्रीीय कृृषि� वाानि�कीी नीीति� पर 

ज़ोर देती है, जिसका उद्देश््य इस कृषि पारिस््थथितिक भूमि उपयोग 
प्रणाली के माध््यम से उत््पपादकता, लाभप्रदता के साथ स््थथिरता 
को भी बढ़़ाना है।
�	यह पेेरि�स समझौौतेे, बॉॉन चैैलेंंज, संंयुुक्त रााष्ट्र सतत् वि�काास 

लक्षष्य, मरुस््थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र 
कन््वेेंशन, हरित भारत मिशन जैसी अन््य वैश्विक 
प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

ग्रो (GROW) पोर््टल क््यया है?
	¶ ग्रोो पोोर्टटल कोो भुुवन प्लेेटफॉॉर्मम पर शुुरू कि�याा गयाा हैै, जोो कृृषि�-

वानिकी उपयुक्तता से संबंधित राज््य और ज़िला-स््तरीय डेटा तक 
सार््वभौमिक पहुुँच सुनिश्चित करता है।
�	पोोर्टटल केे मााध्यम सेे, उपयोोगकर्त्ताा� भाारत केे वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं मेंं 

कृषि वानिकी उपयुक्तता के विस््ततृत मानचित्र तथा आकलन 
करने की सुविधा प्राप््त करते हैैं।

	¶ पोोर्टटल रि�मोोट सेंंसिं�ंग एवंं भौौगोोलि�क सूूचनाा प्रणाालीी तकनीीक सेे 
प्राप््त विषयगत डेटासेट का उपयोग करता है, जो कृषि वानिकी 
उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले कारकोों पर व््ययापक जानकारी 
प्रदान करता है।

	¶ पोोर्टटल कीी प्रमुुख वि�शेेषतााओं मेंं सेे एक कृृषि� वाानि�कीी उपयुुक्तताा 
सूचकांक (ASI) है, जो राष्ट्रीय स््तर पर कृषि वानिकी हस््तक्षेपोों 
को प्राथमिकता हेतु एक मानकीकृत सूचकांक प्रदर््शशित करता है।

	¶ यह पोोर्टटल भाारत मेंं कृृषि�वाानि�कीी कीी वर्ततमाान सीीमाा केे बाारेे मेंं 
जानकारी प्रदान करता है और साथ ही इसके भौगोलिक विस््ततार एवं 
कुल आच््छछादन पर प्रकाश भी डालता है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये उच्च 
स््तरीय समिति की रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों? 

चुनाव सुधार की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम उठाते हुए भारत के 
पूर््व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध््यक्षता मेें गठित एक साथ चुनाव 
पर उच्च स््तरीय समिति ने भारत मेें लोकसभा, राज््य विधानसभाओं और 
स््थथानीय निकायोों के लिये एक साथ चुनाव कराने का प्रस््तताव दिया है।
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	¶ रााष्ट्रपति� द्रौौपदीी मुुर्मूू� कोो सौंंपीी गई समि�ति� कीी रि�पोोर्टट इस महत्त्वपूूर्णण 
बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिये संविधान मेें व््ययापक 
सिफारिशोों और संशोधनोों की रूपरेखा तैयार करती है।

एक साथ चुनाव पर उच्च स््तरीय समिति की सिफारिशेें 
क््यया हैैं?
	¶ एक सााथ चुुनााव केे लि�येे संंक्रमण:
�	अनुुच्छेेद 82A मेंं संंशोोधन:

�	समि�ति� रााष्ट्रपति� कोो लोोकसभाा और वि�धाान सभााओं केे एक 
साथ चुनाव शुरू करने के लिये "नियत तारीख" निर््ददिष्ट 
करने का अधिकार देने के लिये संविधान के अनुच््छछेद 
82A मेें संशोधन करने का सुझाव देती है।

�	इस ताारीीख केे बााद जि�न रााज्य वि�धाानसभााओं मेंं चुुनााव होोनेे 
हैैं, वे एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिये अपनी 
शर्ततों को संसद के साथ समन््वयित कर लेेंगी।

�	अवधि� समन्वयन (Term Synchronization):
�	यदि� वर्षष 2024 केे लोोकसभाा चुुनाावोंं केे बााद सि�फाारि�शोंं 

को स््ववीकार कर लिया जाता है और लागू किया जाता 
है, तो संभवतः पहला एक साथ चुनाव वर््ष 2029 मेें हो 
सकता है।

�	वैैकल्पि�िक रूप सेे यदि� वर्षष 2034 केे चुुनाावोंं कोो लक्षि�त कि�याा 
जाता है, तो वर््ष 2029 के लोकसभा चुनावोों के बाद नियत 
तारीख की पहचान की जाएगी।
�	जि�न रााज्योंं मेंं जूून 2024 और मई 2029 केे बीीच चुुनााव 

होने हैैं, उनका कार््यकाल 18वीीं लोकसभा के साथ समाप््त 
हो जाएगा, भले ही इसके परिणामस््वरूप कुछ राज््य 
विधानसभाओं का कार््यकाल एक बार के उपाय के रूप मेें 
पाँच साल से कम हो।

�	पश्चि�म बंंगााल, तमि�लनााडुु (2026), पंंजााब, उत्तरााखंंड, उत्तर 
प्रदेश (2027) और कर््ननाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना (2028) 
जैसे राज््य अपने चुनावी चक्र को समन््वयित 
(synchronise) करेेंगे।
�	वर्षष 2024 केे चुुनाावोंं केे बााद चुुनीी गई सरकाार अपनीी 

प्राथमिकता के आधार पर वर््ष 2029 या 2034 को लक्षष्य 
करते हुए एक साथ चुनाव लागू करने के लिये शुरुआती 
बिंदु तय करेगी।

�	संंसद याा रााज्य वि�धाानसभाा केे समय सेे पहलेे भंंग होोनेे कीी 
स््थथिति मेें समन््वय बनाए रखने के लिये, समिति ने एक 
साथ चुनावोों के अगले चक्र तक केवल शेष कार््यकाल या 
"असमाप््त अवधि (unexpired term)" के लिये 
नए चुनाव कराने की सिफारिश की।

�	यह उपााय सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� कोोई भीी त्रि�शंंकुु सदन याा 
अविश्वास प्रस््तताव एक साथ चुनावोों की समग्र समय-सीमा को 
प्रभावित नहीीं करता है।

	¶ स्थाानीीय नि�कााय चुुनाावोंं काा समन्वयन:
�	संंसद कोो आम चुुनाावोंं केे सााथ नगर पाालि�कााओं और पंंचाायतोंं 

के चुनावोों का समन््वय सुनिश्चित करने के लिये संभवतः 
अनुच््छछेद 324A की शुरुआत के माध््यम से कानून बनाने की 
सलाह दी जाती है।

�	यह काानूून स्थाानीीय नि�काायोंं कीी शर्तोंं कोो नि�र्धाा�रि�त करेेगाा और 
उनके चुनाव कार््यक्रम को राष्ट्रीय चुनावी समय-सीमा के साथ 
संरेखित करेगा।

	¶ मतदााताा सूूचीी तैैयाार करनाा एवंं प्रबंंधन:
�	समि�ति� संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 325 मेंं संंशोोधन करनेे काा सुुझााव 

देती है ताकि भारत के चुनाव आयोग को राज््य चुनाव आयोगोों 
(SECs) के परामर््श से सरकार के सभी स््तरोों पर लागू एकल 
मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार करने मेें 
सक्षम बनाया जा सके।
�	लोोकसभाा केे लि�येे मतदााताा सूूचीी ECI द्वााराा तैैयाार और 

रखरखाव की जाती है, जबकि स््थथानीय निकायोों के लिये 
मतदाता सूची SEC द्वारा तैयार की जाती है।

�	समि�ति� पुुनर्ममतदाान कोो रोोकनेे और मतदााताा अधि�काारोंं कीी 
सुरक्षा के लिये ECI तथा राज््य चुनाव आयोगोों के बीच 
सामंजस््य के महत्तत्व पर ज़ोर देती है।

	¶ लॉॉजि�स्टि�िक व्यवस्थााएँँ और व्यय अनुुमाान:
�	समि�ति� ECI सेे एक सााथ चुुनाावोंं केे लि�येे वि�स्तृृत आवश्यकतााएँँ 

और व््यय अनुमान प्रस््ततुत करने को कहती है।
�	नि�र्बाा�ध लॉॉजि�स्टि�िक व्यवस्थाा सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे समि�ति� 

ECI और SECs से व््ययापक योजनाएँ तथा अनुमान विकसित 
करने का आग्रह करती है।
�	इन योोजनााओं मेंं उपकरण कीी आवश्यकतााएँँ, कर्मि�ियोंं कीी 

तैनाती और सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिये।
	¶ शाासन और वि�काास पर प्रभााव:
�	समि�ति� प्रभाावीी नि�र्णणय लेेनेे और सतत् वि�काास केे लि�येे शाासन मेंं 

निश्चितता के महत्तत्व को रेखांकित करती है।
�	यह नीीति�गत पंंगुुताा कोो रोोकनेे और प्रगति� केे लि�येे अनुुकूूल 

वातावरण को बढ़़ावा देने मेें समकालिक चुनावोों की भूमिका पर 
प्रकाश डालता है।
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एक साथ चुनाव के संबंध मेें संवैधानिक प्रावधान क््यया हैैं?
संवैधानिक प्रावधान विवरण
अनुच््छछेद 83 लोकसभा (लोगोों का सदन) की अवधि 

निर््ददिष्ट करती है, जिसमेें कहा गया है, कि यह 
अपनी पहली बैठक से पाँच वर््ष  तक जारी 
रहेगी जब तक कि पहले भंग न हो जाए।

अनुच््छछेद 172 राज््य विधान सभाओं की अवधि से संबंधित, 
यह घोषणा करते हुए कि एक विधान सभा 
अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर््ष 
तक जारी रहेगी।

अनुच््छछेद 324 निर््ववाचन आयोग को मतदाता सूची की तैयारी 
और संसद, राज््य विधानसभाओं और राष्ट्रपति 
तथा उपराष्ट्रपति के कार््ययालयोों के चुनावोों की 
निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिये 
सशक्त बनाना।

अनुच््छछेद 356 संवैधानिक शासन की विफलता के मामले मेें 
किसी राज््य मेें राष्ट्रपति शासन लगाने की 
अनुमति देता है, जिससे राज््यपाल के माध््यम 
से राष्ट्रपति द्वारा प्रत््यक्ष  शासन किया जाता है।

लोक प्रतिनिधित््व 
अधिनियम, 1951

भारत मेें चुनाव कराने के लिये कानूनी ढाँचा 
प्रदान करता है, जिसमेें मतदाता सूची, सदस््यता 
के लिये योग््यता और चुनाव आचरण जैसे 
पहलू शामिल हैैं।

भारत मेें एक साथ चुनाव का इतिहास
	¶ भाारत मेंं एक सााथ चुुनााव, जहाँँ� लोोकसभाा तथाा रााज्य वि�धाानसभााएँँ 

दोनोों एक साथ निर््ववाचित होते थे, आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षषों मेें 
1952, 1957 एवं 1962 मेें प्रचलित थे।
�	हाालाँँ�कि�, रााजनीीति�क अस्थि�िरताा, रााज्य वि�धाानसभााओं केे शीीघ्र 

विघटन और क्षेत्रीय मुद्ददों के समाधान के लिये अलग-अलग 
चुनावोों की आवश््यकता जैसे विभिन्न कारकोों के कारण, एक 
साथ चुनावोों की प्रथा धीरे-धीरे खत््म हो गई।

	¶ वर्षष 2019 मेंं, केेवल चाार रााज्योंं (आंंध्र प्रदेेश, अरुणााचल प्रदेेश, 
ओडिशा और सिक्किम) मेें लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव 
हुए।

भारत मेें हरित निर््ववाचन
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय निर््ववाचन आयोग (ECI) ने चुनावोों मेें गैर-
बायोडिग्रेडेबल सामग्रियोों के उपयोग से जुड़़े पर््ययावरणीय जोखिमोों पर 
अपनी चिंता व््यक्त की।
	¶ यह वर्षष 1999 सेे पाार्टि�ियोंं और उम्मीीदवाारोंं सेे चुुनााव अभि�याान केे 

दौरान चुनाव सामग्री की तैयारी के लिये प््ललास््टटिक/पॉलिथीन के 
उपयोग से बचने का आग्रह करता रहा है।

कार््बन फुटप््रििंट क््यया है?
	¶ वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन (WHO) केे अनुुसाार, काार्बबन फुुटप्रिं�ंट 

जीवाश््म ईंधन जलाने से उत््पन्न कार््बन डाइऑक््ससाइड (CO2) 
उत््सर््जन पर मानव गतिविधियोों के प्रभाव का आकलन करता है, 
जिसे आमतौर पर मीट्रिक टन CO2 उत््सर््जन मेें मापा जाता है।

	¶ इसकाा आकलन वाार्षि�िक CO2 उत्सर्जजन केे संंदर्भभ मेंं कि�याा जााताा हैै, 
एक मीट्रिक जिसमेें अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसेें जैसे मीथेन, नाइट्रस 
ऑक््ससाइड और अन््य CO2-समतुल््य गैसेें शामिल हो सकती हैैं।

	¶ यह एक व्याापक उपााय होो सकताा हैै याा कि�सीी व्यक्ति�, परि�वाार, 
घटना, संगठन या यहाँ तक कि पूरे देश के कार्ययों पर लागू किया जा 
सकता है।

निर््ववाचन मेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग
चर््चचा मेें क््योों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जेनेरेटिव आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (GAI) 
से आर््टटिफिशियल जनरल इंटेलिजेेंस (AGI) की ओर बढ़ने के साथ, 
निर््ववाचन पर इसके संभावित प्रभाव को संबोधित करना महत्तत्वपूर््ण होता जा 
रहा है। निर््ववाचन पर इसका प्रभाव, जिसका उदाहरण भारत के आगामी 
चुनावोों से मिलता है, जो इसके संभावित प्रभाव को संबोधित करने की 
अनिवार््यता को रेखांकित करता है।
	¶ आर्टि�िफि�शि�यल जनरल इंंटेेलि�जेंंस काार्योंं और डोोमेेन कीी एक वि�स्तृृत 

शृृंखला मेें मानव बुद्धि के समान ज्ञान को समझने, सीखने तथा लागू 
करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की काल््पनिक क्षमता को संदर््भभित 
करता है।

	¶ आर्टि�िफि�शि�यल जनरल इंंटेेलि�जेंंस काा लक्ष्य मनुुष्योंं कीी संंज्ञाानाात्मक 
क्षमताओं, जैसे तर््क, समस््यया-समाधान, धारणा और प्राकृतिक भाषा 
को समझना, को दोहराना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित भारत की पहल क््यया हैैं?
	¶ INDIAai
	¶ आर्टि�िफि�शि�यल इंंटेेलि�जेंंस पर वैैश्वि�क सााझेेदाारीी (GPAI)
	¶ US इंंडि�याा आर्टि�िफि�शि�यल इंंटेेलि�जेंंस पहल
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	¶ युुवााओं केे लि�येे ज़ि�म्मेेदाार आर्टि�िफि�शि�यल इंंटेेलि�जेंंस (AI)
	¶ आर्टि�िफि�शि�यल इंंटेेलि�जेंंस रि�सर्चच, एनाालि�टि�क्स और नॉॉलेेज 

एसिमिलेशन प््ललेटफॉर््म
	¶ कृृत्रि�म बुुद्धि�मत्ताा मि�शन

आदर््श आचार संहिता
चर््चचा मेें क््योों?

जैसे-जैसे कर््ननाटक विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैैं, राजनीतिक 
दल एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगा 
रहे हैैं।
	¶ आदर्शश आचाार संंहि�ताा (MCC) केे उल्लंंघन कोो लेेकर पाार्टि�ियोंं नेे 

भारत निर््ववाचन आयोग (ECI) से शिकायत की है।

आदर््श आचार संहिता (MCC):
	¶ परि�चय:
�	यह नि�र्वाा�चन आयोोग द्वााराा चुुनााव सेे पूूर्वव रााजनीीति�क दलोंं और 

उनके उम््ममीदवारोों के विनियमन तथा स््वतंत्र और निष््पक्ष चुनाव 
सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशोों का एक समूह है।

�	यह भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 324 केे अनुुरूप हैै, जि�सकेे 
तहत निर््ववाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज््य 
विधानसभाओं मेें स््वतंत्र एवं निष््पक्ष चुनावोों की निगरानी और 
संचालन करने की शक्ति दी गई है।

�	आदर्शश आचाार संंहि�ताा उस ताारीीख सेे लाागूू होो जाातीी हैै जब 
निर््ववाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह 
चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।

	¶ वि�काास:
�	आदर्शश आचाार संंहि�ताा कीी शुुरुआत सर्ववप्रथम वर्षष 1960 मेंं केेरल 

विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज््य प्रशासन ने 
राजनीतिक दलोों और उनके उम््ममीदवारोों के लिये एक ‘आचार 
संहिता' तैयार की थी।

�	इसकेे पश्चाात् वर्षष 1962 केे लोोकसभाा चुुनााव मेंं नि�र्वाा�चन आयोोग 
(EC) ने सभी मान््यता प्राप््त राजनीतिक दलोों और राज््य 
सरकारोों को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप 
भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलोों द्वारा 
इसका पालन किया जा रहा है।

�	वर्षष 1991 मेंं चुुनााव केे नि�यमोंं केे बाार-बाार उल्लंंघन और 
भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने MCC को और 
सख््तती से लागू करने का फैसला किया।

	¶ रााजनीीति�क दलोंं और उम्मीीदवाारोंं हेेतुु MCC:
�	प्रति�बंंधि�त:

�	रााजनीीति�क दलोंं कीी आलोोचनाा केेवल उनकीी नीीति�योंं, 
कार््यक्रमोों, पिछले रिकॉर््ड और कार््य तक सीमित होनी 
चाहिये।

�	जााति�गत और सांं�प्रदाायि�क भाावनााओं कोो आहत करनेे, 
असत््ययापित रिपोर्टटों के आधार पर उम््ममीदवारोों की आलोचना 
करने, मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने और किसी के 
विचारोों का विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर््शन या 
धरना देने जैसी गतिविधियाँ पूर््णतः निषिद्ध हैैं।

�	बैैठकेंं:
�	पाार्टि�ियोंं कोो कि�सीी भीी बैैठक केे स्थाान और समय केे बाारेे 

मेें स््थथानीय पुलिस अधिकारियोों को समय पर सूचित करना 
चाहिये ताकि पुलिस पर््ययाप््त सुरक्षा व््यवस््थथा कर सके।

�	जुुलूूस:
�	यदि� दोो अथवाा दोो सेे अधि�क उम्मीीदवाार एक हीी माार्गग सेे 

जुलूस निकालने की योजना बनाते हैैं, तो राजनीतिक दलोों 
को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर््क कर लेना 
करना चाहिये ताकि जुलूस मेें आपसी टकराव न हो।

�	रााजनीीति�क दलोंं केे सदस्योंं काा प्रति�नि�धि�त्त्व करनेे वाालोंं 
को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीीं है।

�	चुुनााव केे दि�न:
�	केेवल मतदाातााओं और चुुनााव आयोोग सेे प्रााप्त वैैध पाास 

वाले लोगोों को ही मतदान केेंद्ररों मेें प्रवेश करने की अनुमति 
होती है।

�	मतदाान केंंद्रोंं पर सभीी अधि�कृृत पाार्टीी काार्ययकर्त्ताा�ओं कोो 
उपयुक्त बैज अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिये।

�	उनकेे द्वााराा मतदाातााओं कोो दीी जाानेे वाालीी पहचाान पर्चीी साादेे 
(सफेद) कागज़ पर होगी और उसमेें कोई प्रतीक, 
उम््ममीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीीं होगा।

�	प्रेेक्षक:
�	कोोई भीी उम्मीीदवाार चुुनााव केे संंचाालन केे संंबंंध मेंं 

समस््ययाओं की रिपोर््ट चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर््यवेक्षकोों 
को कर सकता है।

�	सत्तााधाारीी पाार्टीी:
�	MCC नेे सत्तााधरीी पाार्टीी केे आचरण कोो वि�नि�यमि�त करतेे 

हुए वर््ष 1979 मेें कुछ प्रतिबंधोों को शामिल किया। मंत्रियोों 
की आधिकारिक यात्राएँ और चुनाव कार््य पृथक होने 
चाहिये अथवा चुनाव कार््य के लिये आधिकारिक साधनोों 
का उपयोग नहीीं करना चाहिये।
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�	पाार्टीी कोो सरकाारीी संंसााधनोंं कीी कीीमत पर वि�ज्ञाापन देेनेे 
अथवा चुनावोों मेें जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के 
लिये उपलब््धधियोों के प्रचार हेतु आधिकारिक जन मीडिया 
का उपयोग करने से बचना चाहिये।

�	आयोोग द्वााराा चुुनाावोंं कीी घोोषणाा कि�येे जाानेे केे समय सेे 
मंत्रियोों और अन््य अधिकारियोों को किसी भी वित्तीय 
अनुदान की घोषणा नहीीं करनी चाहिये, सड़कोों के निर््ममाण, 
पीने के जल की व््यवस््थथा आदि का वादा नहीीं करना 
चाहिये। अन््य दलोों को सार््वजनिक स््थथानोों तथा विश्रामगृहोों 
का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये और इन पर 
सत्ताधरी पार्टी का एकाधिकार नहीीं होना चाहिये।

कॉटन कैैंडी पर प्रतिबंध
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें हिमाचल प्रदेश ने संभावित खतरनाक रंग एजेेंट रोडामाइन 
B की उपस््थथिति के बाद कॉटन कैैंडी या कैैंडी फ््ललॉस के उत््पपादन, बिक्री 
और भंडारण पर एक वर््ष का प्रतिबंध लगा दिया है।
	¶ यह प्रति�बंंध कर्नाा�टक, तमि�लनााडुु और गोोवाा जैैसेे रााज्योंं कीी तर्ज़ज़ पर 

है, जिन््होोंने हानिकारक रंजक एजेेंटोों पर समान प्रतिबंध लागू किये 
हैैं।

	¶ इन कृृत्रि�म रंंगोंं सेे युुक्त खााद्य पदाार्थोंं केे सेेवन सेे कैंंसर सहि�त 
दीर््घकालिक स््ववास््थ््य ज़ोखिम उत््पन्न हो सकता है।

रोडामाइन B क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	रोोडाामााइन B एक रंंजक एजेंंट हैै जि�सकाा उपयोोग आमतौौर पर 

वस्तत्र, कागज़ और चमड़़ा उद्योगोों मेें किया जाता है। यह कलरेेंट/
रंजक एजेेंट कम लागत का होता है और कभी-कभी इसका 
प्रयोग लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आइटम जैसे कि गोभी मंचूरियन 
तथा कॉटन कैैंडी को चटक रंग देने के लिये किया जाता है।

�	यह रंंजक एजेंंट उपभोोग केे लि�येे उपयुुक्त नहींं हैै क्योंंकि� इससेे 
तीव्र विषाक्तता हो सकती है। इस रसायन के संपर््क मेें आने से 
आँख को भी नुकसान हो सकता है और श्वास नली मेें जलन हो 
सकती है।
�	जबकि� वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन द्वााराा कैंंसर काारक एजेंंटोंं 

की एक सूची तैयार की गई है, जिसके अनुसार इसे मनुष््योों 
के लिये कैैंसरकारी के रूप मेें वर्गीकृत नहीीं किया जा 
सकता है, किंतु चूहोों पर कुछ अध््ययन हुए हैैं जिन््होोंने 
इसके कैैंसरजन््य प्रभाव को दर््शशाया है।

	¶ खााद्य उत्पाादोंं मेंं उपयोोग:
�	इसेे आमतौौर पर खााद्य उत्पाादोंं मेंं नहींं मि�लाायाा जााताा हैै, रोोडाामााइन 

B के मामले अमूमन छोटे शहरोों मेें सड़क के किनारे खड़े होने 
वाले छोटे विक्रेताओं से संबंधित होते हैैं।
�	इसकाा काारण खााद्य पदाार्थोंं मेंं स्वीीकाार्यय रंंगोंं केे संंबंंध मेंं 

ज्ञान का अभाव है। छोटे विक्रेताओं को इस बात की 
जानकारी नहीीं होती है कि यह डाई/रंग हानिकारक हो 
सकता है क््योोंकि इसका प्रभाव हमेशा उपभोग के तुरंत बाद 
महसूस नहीीं होता है।

�	इसकाा उपयोोग प्राायःः "अवैैध रूप सेे" गोोभीी मंंचूूरि�यन, 
आलू वेज, बटर चिकन, अनार के जूस, छोटे पैमाने पर 
उत््पपादित आइसक्रीम अथवा कॉटन कैैंडी जैसे खाद्य उत््पपाद 
मेें किया जाता है।

	¶ वैैधाानि�कताा:
�	भाारतीीय खााद्य सुुरक्षाा और माानक प्रााधि�करण (Food 

Safety and Standards Authority of 
India- FSSAI) ने खाद्य उत््पपादोों मेें रोडामाइन B के 
उपयोग पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

�	भोोजन कीी तैैयाारीी, प्रसंंस्करण एवंं वि�तरण मेंं इस रसाायन काा 
किसी भी प्रकार उपयोग करना खाद्य सुरक्षा और मानक 
अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय है।

भारतीय खाद्य सरुक्षा एवंमानक प्राधिकरण क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	FSSAI, वर्षष 2006 केे खााद्य सुुरक्षाा एवंं माानक अधि�नि�यम केे 

तहत स््थथापित एक स््ववायत्त वैधानिक निकाय है।
�	वर्षष 2006 काा अधि�नि�यम, भोोजन सेे संंबंंधि�त वि�भि�न्न 

कानूनोों को समेकित करता है, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण 
निवारण अधिनियम, 1954, फल उत््पपाद आदेश, 1955, 
मांस खाद्य उत््पपाद आदेश, 1973, के साथ-साथ अन््य 
अधिनियम, जिनकी निगरानी पहले विभिन्न मंत्रालयोों और 
विभागोों द्वारा की जाती थी। 

�	इस अधि�नि�यम काा उद्देेश्य बहु-स्तरीीय, बहु-वि�भाागीीय नि�यंंत्रण 
से एकल कमांड लाइन की ओर बढ़ते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं 
मानकोों से संबंधित सभी मामलोों के लिये एक एकल संदर््भ बिंदु 
स््थथापित करना है।

�	FSSAI, स्वाास्थ्य एवंं परि�वाार कल्यााण मंंत्राालय केे अंंर्ततगत 
कार््य करते हुए, भारत मेें खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को विनिमयन 
के साथ पर््यवेक्षण करके सार््वजनिक स््ववास््थ््य की रक्षा और 
बढ़़ावा देने के लिये भी ज़िम््ममेदार है।
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�	FSSAI काा मुुख्याालय नई दि�ल्लीी मेंं हैै और सााथ हीी देेश भर 
मेें आठ क्षेत्ररों मेें इसके क्षेत्रीय कार््ययालय भी हैैं।

�	FSSAI केे अध्यक्ष और मुुख्य काार्ययकाारीी अधि�काारीी कीी 
नियुक्ति केेंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका अध््यक्ष भारत 
सरकार के सचिव के पद के सामान पद पर आसीन व््यक्ति होता 
है।

	¶ काार्यय एवंं शक्ति�याँँ�:
�	खााद्य उत्पाादोंं और योोजकोंं केे लि�येे वि�नि�यमोंं तथाा माानकोंं काा 

निर््धधारण।
�	खााद्य व्यवसाायोंं कोो लााइसेंंस और रजि�स्ट्रीीकरण प्रदाान करनाा।
�	खााद्य सुुरक्षाा काानूूनोंं और वि�नि�यमोंं काा प्रवर्ततन।
�	खााद्य सुुरक्षाा और गुुणवत्ताा कीी नि�गराानीी तथाा पर्ययवेेक्षण।
�	खााद्य सुुरक्षाा मुुद्दोंं पर जोोखि�म मूूल्यांं�कन और वैैज्ञाानि�क अनुुसंंधाान 

का संचालन करना।
�	खााद्य सुुरक्षाा और स्वच्छताा पर प्रशि�क्षण तथाा जाागरूकताा बढ़ाानाा।
�	खााद्य सुुदृढ़ीीकरण और जैैवि�क खााद्य पदाार्थोंं कोो प्रोोत्सााहन।
�	खााद्य सुुरक्षाा माामलोंं पर अन्य एजेंंसि�योंं और हि�तधाारकोंं केे सााथ 

समन््वय करना।
	¶ काार्ययक्रम और अभि�याान:
�	वि�श्व खााद्य सुुरक्षाा दि�वस
�	ईट रााईट इंंडि�याा

�	ईट रााईट स्टेेशन
�	ईट रााईट मेेलाा

�	रााज्य खााद्य सुुरक्षाा सूूचकांं�क
�	RUCO (प्रयुुक्त खााद्य तेेल काा पुुन: उपयोोग)
�	खााद्य सुुरक्षाा मि�त्र
�	100 फूूड स्ट्रीीट

पेटेेंट (संशोधन) नियम, 2024
हाल ही मेें वाणिज््य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पेटेेंट अभ््ययास 

और प्रक्रिया मेें महत्तत्वपूर््ण बदलाव करते हुए पेटेेंट संशोधन नियम, 2024 
को अधिसूचित किया है।

पेटेेंट (संशोधन) नियम, 2024 के तहत पेश किये गए प्रमुख 
परिवर््तन क््यया हैैं?
	¶ परीीक्षाा केे लि�येे अनुुरोोध (RFE) दााखि�ल करनेे हेेतुु कम समयसीीमाा: 

RFE दाखिल करने की समयसीमा अब प्राथमिकता तिथि से 48 
से घटाकर 31 महीने कर दी गई है।

�	परीीक्षाा केे लि�येे अनुुरोोध (Request for 
Examination- RFE) दाखिल करने की समयसीमा 
कम होने से पेटेेंट परीक्षा प्रक्रिया मेें तेज़ी आएगी।

	¶ फॉॉर्मम 3 काा सरलीीकृृत प्रस्तुुति�करण: आवेेदक पहलीी परीीक्षाा रि�पोोर्टट 
(First Examination Report- FER) प्राप््त करने के 
बाद केवल एक अद्यतन फॉर््म 3 दाखिल कर सकते हैैं।
�	पेेटेंंट काार्याा�लय आवेेदक कोो एक परीीक्षाा रि�पोोर्टट जाारीी करताा हैै, 

जिसे आमतौर पर FER के रूप मेें जाना जाता है।
	¶ 'सर्टि�िफि�केेट ऑफ इन्वेंंटरशि�प' काा परि�चय: पेेटेंंट कि�येे गए 

आविष््ककारोों मेें आविष््ककारकोों के योगदान को पहचानना।
�	चूँँ�कि� भाारतीीय पेेटेंंट प्रमााणपत्र आवि�ष्काारकोंं कीी पहचाान नहींं 

करता है, इसलिये यह प्रावधान आविष््ककारकोों को उनके 
आविष््ककारोों हेतु पहचानने की अनुमति देगा।

	¶ वि�वरण दााखि�ल करनेे कीी आवृृत्ति�: काार्ययशीील पेेटेंंट दााखि�ल करनेे 
की आवृत्ति एक वित्तीय वर््ष मेें एक बार से घटाकर प्रत््ययेक तीन 
वित्तीय वर्षषों मेें एक बार कर दी गई है।

	¶ अनुुदाान-पूूर्वव और अनुुदाान-उपरांं�त वि�पक्ष प्रक्रि�यााओं मेंं संंशोोधन: 
एक विपक्षी बोर््ड द्वारा सिफारिशेें प्रस््ततुत करने की समय सीमा और 
आवेदकोों के लिये प्रतिक्रिया समय को समायोजित किया गया है।
�	एक डि�वि�ज़नल आवेेदन अनंंति�म याा पूूर्णण आवेेदन याा आगेे 

डिविज़नल एप््ललीकेशन मेें प्रकट किये गए आविष््ककार के संबंध 
मेें दायर किया जा सकता है।

�	यह संंशोोधन सिं�ंजेंंटाा लि�मि�टेेड बनााम पेेटेंंट एवंं डि�ज़ााइन नि�यंंत्रक 
मामले, 2023 मेें दिल्ली उच्च न््ययायालय के हालिया निर््णय के 
अनुरूप है।
�	इसमेंं न्याायाालय नेे स्पष्ट कि�याा कि� डि�वि�ज़नल आवेेदन 

मूल आवेदनोों के संबंध मेें दायर किये जा सकते हैैं, जहाँ 
मूल आवेदन के पूर््ण या अनंतिम विनिर्देश (और ज़रूरी 
नहीीं कि दावे) आविष््ककारोों की बहुलता को उजागर करते 
होों।

पेटेेंट क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	पेेटेंंट कि�सीी आवि�ष्काार केे लि�येे एक वैैधाानि�क अधि�काार हैै जोो 

सरकार द्वारा पेटेेंटधारक को उसके आविष््ककार के पूर््ण 
प्रकटीकरण के बदले मेें एक सीमित अवधि के लिये दिया जाता 
है, जो दूसरोों को पेटेेंटधारक की अनुमति के बिना उन उपयोगोों 
के लिये उत््पपादन की पेटेेंट उत््पपाद/विधि के निर््ममाण, उपयोग, 
आयात या बिक्री से नियंत्रित करती है। 
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�	भाारत मेंं पेेटेंंट प्रणाालीी पेेटेंंट अधि�नि�यम, 1970 द्वााराा शाासि�त होोतीी 
है जिसे वर््ष 2003 और वर््ष 2005 मेें संशोधित किया गया था।

�	वर्ततमाान परि�वेशे केे अनुरुूप पेटंेेंट नि�यमोंं मंें नि�यमि�त रूप से ेसंशंोोधन 
किया जाता है, सबस हालिया पटेेेंट (सशंोधन) नियम, 2024 है।

	¶ पेेटेंंट कीी अवधि�:
�	दि�येे गए प्रत्येेक पेेटेंंट कीी अवधि� आवेेदन दााखि�ल करनेे कीी 

तिथि से अगले 20 वर््ष तक की होती है।
�	हाालाँँ�कि�, पेेटेंंट सहयोोग संंधि� (PCT) केे तहत रााष्ट्रीीय चरण 

के अंतर््गत दायर आवेदनोों के लिये पेटेेंट की अवधि PCT के 
तहत दी गई अंतर््रराष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 20 वर््ष होगी।

�	PCT एक अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंधि� हैै, जि�समेंं 150 सेे अधि�क 
देश शामिल हैैं। यह प्रत््ययेक अनुबंधित देश मेें आविष््ककारोों 
की रक्षा के लिये पेटेेंट आवेदनोों को दाखिल करने हेतु एक 
एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है।

�	ऐसाा आवेेदन कि�सीी भीी व्यक्ति� द्वााराा दाायर कि�याा जाा सकताा 
है जो PCT अनुबंधित राज््य या राष्ट्र का निवासी है और 
आमतौर पर अनुबंधित राज््य के राष्ट्रीय पेटेेंट कार््ययालय या 
आवेदक के विकल््प पर जिनेवा मेें विश्व बौद्धिक संपदा 
संगठन (WIPO) के अंतर््रराष्ट्रीय ब््ययूरो के साथ दायर 
किया जा सकता है।
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दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति मामला
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट न््ययायालय ने उत््पपाद शुल््क नीति 
मामले मेें दिल्ली के मुख््यमंत्री को प्रवर््तन निदेशालय (ED) की हिरासत 
मेें भेज दिया है।
	¶ ED नेे दि�ल्लीी केे मुुख्यमंंत्रीी पर दि�ल्लीी उत्पााद शुुल्क घोोटाालेे काा 

"मुख््य साजिशकर्त्ता" होने का आरोप लगाया है।
क््यया है दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति मामला?

	¶ परि�चय:
�	दि�ल्लीी उत्पााद शुुल्क नीीति� माामलाा दि�ल्लीी उत्पााद शुुल्क नीीति� 

2021-22 के निर््ममाण और कार््ययान््वयन से जुड़़े मामले को 
संदर््भभित करता है।

	¶ यह नीीति�, जोो नवंंबर 2021 मेंं लाागूू हुई, बााद मेंं प्रक्रि�याात्मक 
खामियोों, भ्रष्टाचार और सरकारी कोष को वित्तीय नुकसान के 
आरोपोों के कारण जुलाई 2022 मेें रद्द कर दी गई।
नई दिल्ली उत््पपाद शुल््क नीति 2021-22, जिसमेें राज््य सरकार के 

लिये अधिकतम राजस््व सुनिश्चित करने और नकली या अवैध शराब की 
बिक्री का विरोध करने की मांग की गई थी, पर "प्रक्रियात््मक कमियोों" 
के व््ययापक आरोप लगे। इसने सरकार को 1 अगस््त, 2022 से इसे समाप््त 
करने के लिये मजबूर कर दिया है।

नई नीति के तहत, दिल्ली मेें शराब की सभी निजी स््ववामित््व वाली 
और संचालित दुकानोों की संख््यया लगभग 630 से बढ़कर 850 हो जानी 
थी। कोई व््यक्ति एकाधिक शराब खुदरा लाइसेेंस रख सकता था और 
व््ययापार के लिये "भारी विनियमित" उत््पपाद शुल््क व््यवस््थथा को आसान 
बनाया जाना था।

संशोधित उत््पपाद शुल््क नीति विवादोों मेें आ गई क््योोंकि राजधानी मेें 
निजी शराब की दुकानेें खुल रही थीीं। इनमेें से कई दुकानोों को गैर-अनुरूप 
क्षेत्ररों से संबंधित विभिन्न उल्लंघनोों के लिये MCD द्वारा सील कर दिया 
गया था, जहाँ शराब खुदरा जैसे कुछ व््यवसायोों की अनुमति नहीीं है।

क््यया कोई निवर््तमान मुख््यमंत्री जेल से राज््य/केेंद्रशासित प्रदेश 
प्रशासन चला सकता है?
	¶ संंवैैधाानि�क नैैति�कताा और सुुशाासन:
�	भाारतीीय संंवि�धाान इस मुुद्देे काा स्पष्ट रूप सेे नि�रााकरण नहींं करताा 

है कि क््यया कोई मुख््यमंत्री (CM) जेल मेें रहकर सरकार चला 
सकता है।

�	हाालाँँ�कि�, वि�भि�न्न न्याायाालयोंं केे नि�र्णणयोंं नेे साार्ववजनि�क पद धाारण 
करने मेें संवैधानिक नैतिकता, सुशासन एवं सार््वजनिक विश्वास 
के महत्तत्व पर ज़ोर दिया है।

	¶ रााष्ट्रपति� अथवाा रााज्यपााल केे रूप मेंं मुुख्यमंंत्रीी प्रति�रक्षि�त नहींं:
�	भाारत केे रााष्ट्रपति� और रााज्योंं केे रााज्यपााल हीी एकमाात्र ऐसेे 

संवैधानिक पदधारक हैैं, जिन््हेें कानून के अनुसार अपना 
कार््यकाल समाप््त होने तक नागरिक तथा आपराधिक कार््यवाही 
से छूट प्राप््त है।

�	संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 361 मेंं कहाा गयाा हैै कि� भाारत केे रााष्ट्रपति� 
तथा राज््योों के राज््यपाल "अपने आधिकारिक कर्तत्तव््योों के 
निर््वहन मेें किये गए किसी भी कार््य" के लिये किसी भी 
न््ययायालयो के प्रति जवाबदेह नहीीं हैैं।

�	अनुुच्छेेद 361, रााज्यपााल तथाा रााष्ट्रपति� केे वि�परीीत, कि�सीी 
केेंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज््यपाल (LG) को छूट 
नहीीं देता है।

�	लेेकि�न यह छूूट उन प्रधाानमंंत्रीी अथवाा मुुख्यमंंत्रि�योंं कोो नहींं प्रााप्त 
है जिन््हेें संविधान के अंर््तगत समान माना जाता है जो कानून के 
समक्ष समानता के अधिकार की वकालत करता है।

�	फि�र भीी, केेवल गि�रफ्ताारीी केे लि�येे वेे अयोोग्य नहींं होो जाातेे।
	¶ काानूूनीी ढाँँ�चाा:
�	काानूून केे अनुुसाार, कि�सीी मुुख्यमंंत्रीी कोो केेवल तभीी अयोोग्य 

ठहराया जा सकता है अथवा पद से हटाया जा सकता है, जब 
वह किसी मामले मेें दोषी ठहराया जाता है।
�	अरविं�ंद केेजरीीवााल केे माामलेे मेंं उन्हेंं अभीी तक दोोषीी नहींं 

ठहराया गया है।
�	जन प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951 मेंं कुुछ अपरााधोंं केे 

लिये अयोग््यता के प्रावधान हैैं, लेकिन पद संभालने वाले 
किसी भी व््यक्ति को दोषी पाया जाना अनिवार््य है।

�	मुुख्यमंंत्रीी केेवल दोो स्थि�िति�योंं मेंं शीीर्षष पद सेे हटाायाा जाा 
सकता है- विधानसभा मेें बहुमत का समर््थन खो देने पर 
अथवा सरकार के विरुद्ध एक सफल अविश्वास प्रस््तताव 
के माध््यम से जिसका नेतृत््व मुख््यमंत्री करते हैैं।

ED क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	प्रवर्ततन नि�देेशाालय (ED) एक बहुअनुुशाासनि�क संंगठन हैै जोो 

धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनोों के उल्लंघन की 
जाँच के लिये अधिदेशित है।

�	यह वि�त्त मंंत्राालय केे रााजस्व वि�भााग केे अंंतर्गगत काार्यय करताा हैै।
�	भाारत सरकाार कीी एक प्रमुुख वि�त्तीीय जाँँ�च एजेंंसीी केे रूप मेंं 

ED भारत के संविधान और कानूनोों के सख््तती से अनुपालन हेतु 
कार््य करती है।
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	¶ संंरचनाा:
�	मुुख्याालय: ED काा मुुख्याालय नई दि�ल्लीी मेंं स्थि�ित हैै जि�सकीी 

अध््यक्षता प्रवर््तन निदेशक द्वारा की जाती है।
�	मुंं�बई, चेेन्नई, चंंडीीगढ़, कोोलकााताा और दि�ल्लीी मेंं ED केे 

पाँच क्षेत्रीय कार््ययालय स््थथित हैैं जिनकी अध््यक्षता विशेष 
प्रवर््तन निदेशक द्वारा की जाती है।

�	भर्तीी: इसमेंं अधि�काारि�योंं कीी भर्तीी प्रत्यक्ष रूप सेे और अन्य 
अन््ववेषण एजेेंसियोों मेें कार््यरत अधिकारियोों मेें से की जाती है।
�	इसमेंं IRS (भाारतीीय रााजस्व सेेवाा), IPS (भाारतीीय 

पुलिस सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) जैसे 
आयकर अधिकारी, उत््पपाद शुल््क अधिकारी, सीमा शुल््क 
अधिकारी तथा पुलिस के अधिकारी शामिल हैैं।

�	काार्ययकााल: इसकाा काार्ययकााल दोो वर्षष काा होोताा हैै, किं�ंतुु नि�देेशकोंं 
का कार््यकाल तीन वार््षषिक विस््ततार के साथ दो से पाँच वर््ष तक 
बढ़़ाया जा सकता है।
�	दि�ल्लीी वि�शेेष पुुलि�स स्थाापनाा (DSPE) अधि�नि�यम, 

1946 (ED के लिये) और केेंद्रीय सतर््कता आयोग 
(CVC) अधिनियम, 2003 (CV आयुक्ततों के लिये) 
मेें संशोधन किया गया, जिसका उद्देश््य सरकार द्वारा दोनोों 
प्रमुखोों के दो वर््ष का कार््यकाल पूरा होने के बाद उन््हेें 
उनके पद पर एक वर््ष के लिये बनाए रखने की शक्ति 
प्रदान करना था।

	¶ काार्यय:
�	COFEPOSA: वि�देेशीी मुुद्राा संंरक्षण और तस्करीी नि�वाारण 

अधिनियम (Conservation of Foreign 
Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities Act- COFEPOSA), 1974 के तहत, 
निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध मेें निवारक 
निरोध के मामलोों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

�	वि�देेशीी मुुद्राा प्रबंंधन अधि�नि�यम, 1999 (फेेमाा): यह बााहरीी 
व््ययापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत मेें 
विदेशी मुद्रा बाज़ार के व््यवस््थथित विकास एवं रखरखाव को 
बढ़़ावा देने से संबंधित कानूनोों को समेकित व संशोधित करने 
हेतु अधिनियमित एक नागरिक कानून है।
�	ED कोो वि�देेशीी मुुद्राा काानूूनोंं और वि�नि�यमोंं केे संंदि�ग्ध 

उल्लंघनोों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने वालोों 
पर निर््णय लेने तथा ज़ुर््ममाना लगाने की ज़िम््ममेदारी दी गई 
है।

�	धन शोोधन नि�वाारण अधि�नि�यम, 2002 (PMLA): वि�त्तीीय 
कार््रवाई कार््य बल (FATF) की सिफारिशोों के बाद भारत ने 
PMLA लागू किया।

�	ED कोो अपरााध कीी आय सेे प्रााप्त संंपत्ति� काा पताा लगाानेे, 
संपत्ति को अस््थथायी रूप से संलग््न करने तथा विशेष 
न््ययायालय द्वारा अपराधियोों के खिलाफ मुकदमा चलाने 
और संपत्ति की ज़ब््तती सुनिश्चित करने के लिये जाँच 
करके PMLA के प्रावधानोों को क्रियान््ववित करने की 
ज़िम््ममेदारी सौौंपी गई है।

�	भगोोड़ाा आर्थि�िक अपरााधीी अधि�नि�यम, 2018 (FEOA): 
विदेशोों मेें शरण लेने वाले आर््थथिक अपराधियोों से संबंधित 
मामलोों की संख््यया मेें वृद्धि के साथ, भारत सरकार ने भगोड़़ा 
आर््थथिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पेश किया 
और ED को इसके प्रवर््तन की ज़िम््ममेदारी सौौंपी गई।
�	यह काानूून आर्थि�िक अपरााधि�योंं कोो भाारतीीय न्याायाालयोंं केे 

अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया 
से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।

�	इस काानूून केे तहत, ED कोो उन भगोोड़ेे आर्थि�िक 
अपराधियोों की संपत्तियोों को कुर््क करने और केेंद्र सरकार 
को उनकी संपत्तियोों को ज़ब््त करने का प्रावधान करने का 
आदेश दिया गया है, जो गिरफ््ततारी के डर से भारत से भाग 
गए हैैं।

आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली 
और संकलन एप

आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने मेें भारत की क्षमता 
बढ़़ाने के लिये एक महत्तत्वपूर््ण कदम के रूप मेें, गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली 
मेें राष्ट्रीय अन््ववेषण अभिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल आपराधिक 
मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) का उद्घाटन किया। 
	¶ CCMS केे सााथ-सााथ, एक मोोबााइल एप 'संंकलन 

(Sankalan)' भी लॉन््च किया गया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड 
ब््ययूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनोों का एक संग्रह है।

आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) क््यया 
है?
	¶ CCMS एक अभि�नव डि�जि�टल प्लेेटफॉॉर्मम हैै जोो आपरााधि�क 

मामलोों, विशेष रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित 
मामलोों के प्रबंधन को सुव््यवस््थथित तथा बेहतर करता है।
�	CCMS सॉॉफ्टवेेयर काा उद्देेश्य पूूरेे भाारत मेंं आपरााधि�क जाँँ�च/

अन््ववेषण को मानकीकृत करना और आतंक से संबंधित डेटा 
संकलित करना है।

�	CCMS एक उपयोोगकर्त्ताा�-अनुुकूूल और अनुुकूूलन योोग्य 
ब्राउजर-आधारित सॉफ््टवेयर के रूप मेें कार््य करता है जिसे 
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कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों के बीच समन््वय की सुविधा, जाँच की 
दक्षता मेें सुधार तथा न््ययाय वितरण को बढ़़ाने के लिये डिज़़ाइन 
किया गया है।

	¶ यह प्रणाालीी जाँँ�च केे दौौराान उत्पन्न डेेटाा केे एकीीकरण, संंगठन और 
डिजिटलीकरण को सक्षम बनाती है, जो जाँचकर्त्ताओं, अभियोजकोों 
तथा आपराधिक न््ययाय प्रक्रिया मेें शामिल अन््य हितधारकोों के लिये 
एक व््ययापक उपकरण प्रदान करती है।

	¶ CCMS केंंद्रीीय और रााज्य एजेंंसि�योंं केे बीीच मज़बूूत सहयोोग कोो 
बढ़़ावा देता है, जिससे निर््बबाध सूचना साझा करने की सुविधा मिलती 
है।
संकल््पन एप

	¶ संंकल्पन एप (Sankalan App) कोो पुुराानेे और नए 
आपराधिक कानूनोों के बीच एक सेतु के रूप मेें नए आपराधिक 
कानूनोों के माध््यम से नेविगेट करने के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

	¶ यह एप सभीी हि�तधाारकोंं केे लि�येे एक व्याापक माार्गगदर्शशक केे रूप मेंं 
काम करेगा। एप ऑफलाइन मोड मेें भी काम करेगा और दूर-दराज़ 
के इलाकोों मेें इसकी उपलब््धता सुनिश्चित की गई है ताकि सभी 
हितधारकोों को चौबीसोों घंटे वांछित जानकारी मिल सके।
राष्ट्रीय जाँच एजेेंसी (NIA) क््यया है?

	¶ परि�चय:
�	NIA भाारत सरकाार कीी एक संंघीीय एजेंंसीी हैै जोो आतंंकवााद, 

उग्रवाद और अन््य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलोों से संबंधित अपराधोों 
की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु उत्तरदायी है।

�	मुंं�बई आतंंकवाादीी हमलोंं केे बााद रााष्ट्रीीय अन्वेेषण अभि�करण 
अधिनियम, 2008 के तहत इसकी स््थथापना वर््ष 2009 मेें की गई 
थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।

�	NIA (संंशोोधन) अधि�नि�यम, 2019 NIA कोो अंंतर्राा�ष्ट्रीीय 
संधियोों और कानूनोों का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर 
किये गए अपराधोों की जाँच करने की अनुमति देता है।
�	संंशोोधन केे सााथ NIA वर्ततमाान मेंं वि�भि�न्न अधि�नि�यमोंं केे 

तहत मानव तस््करी, साइबर-आतंकवाद जैसे अन््य अपराधोों 
की जाँच कर सकती है।

�	वर्ततमाान मेंं NIA भाारत मेंं केंंद्रीीय आतंंकवााद-रोोध काानूून प्रवर्ततन 
अभिकरण के रूप मेें कार््य कर रही है।

	¶ मुुख्याालय: दि�ल्लीी
	¶ काार्यय:
�	आतंंकवााद और रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा सेे संंबंंधि�त आसूूचनाा काा संंग्रह, 

विश्लेषण तथा प्रसार करना।
�	आतंंकवााद और रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा सेे संंबंंधि�त माामलोंं मेंं भाारत एवंं 

अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर अन््य कानून प्रवर््तन एजेेंसियोों के साथ 
समन््वय करना।

�	काानूून प्रवर्ततन एजेंंसि�योंं और अन्य हि�तधाारकोंं केे लि�येे क्षमताा 
निर््ममाण कार््यक्रम आयोजित करना।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024
चर््चचा मेें क््योों? 

एक महत्तत्वपूर््ण विकास की दिशा मेें, भारत सरकार ने भारत को 
इलेक्ट्रिक वाहन के लिये एक प्रमुख विनिर््ममाण केेंद्र के रूप मेें स््थथापित 
करने के उद्देश््य से एक रणनीतिक योजना को हरी झंडी दी है।
	¶ यह पहल न केेवल देेश कीी तकनीीकीी शक्ति� कोो बढ़ाानेे केे लि�येे हैै, 

बल््ककि 'मेक इन इंडिया' अभियान को सुदृढ़ करने के व््ययापक लक्षष्य 
के अनुरूप भी है।

क््यया है केेंद्र की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति?
नीति के मुख््य तथ््य:

�	EV आयाात केे लि�येे शुुल्क मेंं कटौौतीी:
�	इस नीीति� मेंं सीीमाा शुुल्क दर कोो घटााकर 15% कर दि�याा 

गया है (पूरी तरह से नॉक््ड डाउन- CKD इकाइयोों पर 
लागू) 5 वर््ष की कुल अवधि के लिये 35,000 अमेरिकी 
डॉलर या उससे अधिक के न््ययूनतम CIF (लागत, बीमा 
और माल ढुलाई) मूल््य वाले EV पर लगाया जाएगा।

�	आयाात सीीमाा और नि�वेेश आवश्यकतााएँँ:
�	कम शुुल्क वाालेे आयाात कीी अनुुमति� देेतेे हुए, यह नीीति� 

आयातित EV की संख््यया प्रति वर््ष 8,000 तक सीमित 
करती है।

�	शुुल्क रि�याायतोंं काा लााभ उठाानेे केे लि�येे नि�र्माा�तााओं कोो 
न््ययूनतम 4,150 करोड़ रुपए (~USD 500 मिलियन) 
का निवेश करना होगा।

�	अधि�कतम नि�वेेश कीी कोोई सीीमाा नहींं हैै, जि�ससेे क्षेेत्र मेंं पर्याा�प्त 
पूंजी निवेश को प्रोत््ससाहन मिलता है।

�	वि�नि�र्माा�ण और मूूल्य संंवर्द्धधन आवश्यकतााएँँ:
�	स्थाानीीय वि�नि�र्माा�ण कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे कंंपनि�योंं कोो 3 

वर््ष के भीतर परिचालन सुविधाएँ स््थथापित करनी होोंगी और 
उसी अवधि के भीतर 25% का न््ययूनतम घरेलू मूल््यवर्दद्धन 
(DVA) हासिल करना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय 
द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर््ष के भीतर 
50% तक बढ़ जाएगा। 

�	DVA मूूल्य काा एक प्रति�शत हि�स्साा हैै जोो उस मूूल्य काा 
प्रतिनिधित््व करता है जो एक अर््थव््यवस््थथा निर््ययात के लिये 
उत््पपादित वस््ततुओं और सेवाओं मेें जोड़ती है।

�	अधि�कतम आयाात भत्ताा:
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�	यदि� नि�वेेश 800 मि�लि�यन अमेेरि�कीी डॉॉलर सेे अधि�क हैै, 
तो 40,000 EV तक आयात किया जा सकता है, प्रतिवर््ष 
8,000 से अधिक नहीीं।

�	कंंपनि�याँँ� कि�सीी भीी अप्रयुुक्त वाार्षि�िक आयाात सीीमाा कोो आगेे बढ़ाा 
सकती हैैं।

�	शुुल्क सीीमाा:
�	आयााति�त EV पर मााफ कि�येे गए कुुल शुुल्क कीी सीीमाा 

निवेश पर या 6484 करोड़ रुपए (ऑटोमोबाइल और 
ऑटो कंपोनेेंट््स के लिये प्रोडक््शन लिंक््ड इंसेेंटिव योजना 
के तहत प्रोत््ससाहन के बराबर), जो भी कम हो, तक सीमित 
होगी।

�	बैंंक गाारंंटीी:
�	बैंंक गाारंंटीी केेवल DVA काा 50% हाासि�ल करनेे और 

कम-से-कम 4,150 करोड़ रुपए अथवा 5 वर््ष की अवधि 
मेें छोड़े गए शुल््क के समान निवेश करने पर, जो भी 
अधिक हो, वापस की जाएगी।

भारत मेें EV बाज़ार
	¶ नि�याामक परि�वर्ततनोंं केे बाावजूूद वर्षष 2024 मेंं EV कीी बि�क्रीी मेंं 

45% की वृद्धि के साथ भारत के EV बाज़ार मेें तेज़ी से वृद्धि देखी 
जा रही है।

	¶ वर्षष 2023 केे अंंत तक EV कीी कुुल पंंजीीकरण 1.5 मि�लि�यन 
यूनिट से अधिक रही जो विगत वर््ष मेें हुए 1 मिलियन के पंजीकरण 
मेें हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दर््शशाता है।

	¶ EV पंंजीीकरण मेंं वृृद्धि� सेे भाारत कीी कुुल EV बि�क्रीी मेंं 6.3% 
की वृद्धि हुई जो EV के उपयोग मेें हुई महत्तत्वपूर््ण प्रगति का संकेत 
देता है।

	¶ अंंततःः चरणबद्ध तरीीकेे सेे सब्सि�िडीी समााप्त करनेे कीी सरकाार कीी 
योजना से प्रोत््ससाहित होकर, भारतीय वाहन निर््ममाता विद्युतीकरण मेें 
पर््ययाप््त निवेश कर रहे हैैं।

भारत मेें इलेक्ट्रिक वाहनोों से संबंधित अन््य पहल क््यया हैैं?
	¶ इलेेक्ट्रि�िक मोोबि�लि�टीी प्रोोत्सााहन योोजनाा (EMPS) 2024:
�	भाारत सरकाार नेे इलेेक्ट्रि�िक दोोपहि�याा वााहनोंं (e2W) और 

तिपहिया वाहनोों (e3W) की खरीद को बढ़़ावा देने के लिये 
EMPS 2024 पेश किया। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव््यय 
के साथ, यह योजना FAME-2 योजना को प्रतिस््थथापित 
करेगी और अप्रैल से जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी, उसके 
बाद इसमेें परिवर््तन अथवा विस््ततार किये जाने की संभावना है।
�	इसकाा मुुख्य उद्देेश्य उद्योोग कीी सब्सि�िडीी पर नि�र्भभरताा कोो 

धीरे-धीरे कम करते हुए e2Ws और e3Ws को 
अपनाने हेतु प्रोत््ससाहन देना है।

�	FAME-II केे तहत कीीमत मेंं 15% कीी कमीी केे बााद, 
सब््ससिडी अब केवल अधिकतम 10,000 रुपए प्रति e2W के 
लिये उपलब््ध है और साथ ही अब यह बैटरी क्षमता  5,000 
रुपए प्रति किलोवाट-घंटे तक सीमित है। इसके 3,33,387 
e2W को कवर करने का अनुमान है।
�	इस योोजनाा मेंं इलेेक्ट्रि�िक चाार पहि�याा वााहन (e4Ws) एवंं 

ई-बसेें शामिल नहीीं हैैं।
	¶ चरणबद्ध वि�नि�र्माा�ण काार्ययक्रम (PMP):
�	भाारीी उद्योोग मंंत्राालय नेे समय केे सााथ इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं एवंं 

उनके घटकोों के स््वदेशी विनिर््ममाण को बढ़़ावा देने के लिये एक 
PMP की शुरुआत की है।

�	स्थाानीीय वि�नि�र्माा�ण कोो प्रोोत्सााहि�त करनेे केे लि�येे एक वर्गीीकृृत 
शुल््क संरचना की कल््पना की गई है।

	¶ परि�वर्ततनकाारीी गति�शीीलताा और भंंडाारण पर रााष्ट्रीीय मि�शन
�	मि�शन काा उद्देेश्य इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं, इलेेक्ट्रि�िक वााहन घटकोंं एवंं 

बैटरियोों के लिये परिवर््तनकारी गतिशीलता तथा चरणबद्ध 
विनिर््ममाण कार््यक्रमोों के लिये रणनीतियोों को विकसित करना है।

	¶ EV30@30 अभि�याान:
�	भाारत उन मुुट्ठीी भर देेशोंं मेंं सेे एक हैै जोो वैैश्वि�क EV30@30 

अभियान का समर््थन करता है, जिसका लक्षष्य वर््ष 2030 तक 
कम-से-कम 30% नए वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाना है।

	¶ हााइब्रि�ड और इलेेक्ट्रि�िक वााहनोंं कोो तेेज़ीी सेे अपनाानाा और वि�नि�र्माा�ण 
करना- I और II

	¶ ऑटोोमोोबााइल और ऑटोो कंंपोोनेंंट्स केे लि�येे प्रोोडक्शन लिं�ंक्ड 
इंसेेंटिव योजना

	¶ रााष्ट्रीीय वि�द्युुत गति�शीीलताा मि�शन योोजनाा

एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ 
मामला 1994
चर््चचा मेें क््योों?

एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामले पर वर््ष 1994 मेें भारत के 
सर्वोच्च न््ययायालय की नौ-न््ययायाधीशोों की पीठ द्वारा निर््णय किया गया जो 
अनुच््छछेद 356 के तहत राज््य सरकारोों की मनमाना रूप से बर््खखास््तगी को 
प्रतिबंधित करता है। इस निर््णय के 30 वर््ष बाद भी भारत के संवैधानिक 
ढाँचे को आकार देने मेें इसकी भूमिका बनी हुई है।
एस.आर.बोम््मई बनाम भारत संघ मामला क््यया है?
	¶ एस.आर.बोोम्मई बनााम भाारत संंघ माामलेे कीी पृृष्ठभूूमि�:
�	वर्षष 1985 मेंं जनताा पाार्टीी नेे कर्नाा�टक मेंं वि�धाानसभाा चुुनााव जीीत 

कर सरकार बनाई और मुख््यमंत्री के रूप मेें रामकृष््ण हेगड़़े को 



www.drishtiias.com/hindi

3333|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024

चयनित किया। वर््ष 1988 मेें हेगड़़े के स््थथान पर एस.आर.
बोम््मई ने मुख््यमंत्री का पद ग्रहण किया।
�	सि�तंंबर 1988 मेंं जनताा दल केे एक वि�धाायक नेे वि�धाानसभाा 

के 19 अन््य सदस््योों के साथ पार्टी छोड़ दी और बोम््मई के 
नेतृत््व वाली सरकार से अपना समर््थन वापस ले लिया।

�	सदस्योंं द्वााराा दलबदल करनेे सेे पाार्टीी काा बहुमत प्रभाावि�त हुआ 
जिसके कारण अनुच््छछेद 356 का उपयोग कर राज््य सरकार को 
बर््खखास््त कर दिया गया। बोम््मई द्वारा बहुमत परीक्षण का अनुरोध 
किया गया जिसे राज््यपाल ने अस््ववीकार कर दिया।

�	बोोम्मई नेे उच्च न्याायाालय काा रुख कि�याा जि�समेंं बोोम्मई केे 
विरुद्ध निर््णय सुनाया गया, जिसके बाद उन््होोंने सर्वोच्च न््ययायालय 
मेें अपील दायर की।

	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय कीी नौौ न्याायााधीीशोंं कीी पीीठ ने ेइस तथ्य पर बल 

दिया कि अनुच््छछेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा 
का सावधानी स ेप्रयोग किया जाना चाहिय,े जसैा कि डॉ. बी.आर. 
अबंडेकर और सरकारिया आयोग द्वारा अनुशसंा की गई थी।

�	संंसद केे दोोनोंं सदनोंं कोो अनुुच्छेेद 356(3) केे अनुुसाार रााष्ट्रपति� 
द्वारा आपात की उद्घोषणा का गहन विश्लेषण करना चाहिये।
�	यदि� उद्घोोषणाा दोोनोंं सदनोंं कीी मंज़ंूरीी केे बि�नाा जाारीी कीी जाातीी 

है तो यह दो माह के भीतर समाप््त हो जाती है और राज््य 
विधानसभा अपना सचंालन पनुः प्रारंभ कर सकती है।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय उद्घोोषणाा कीी न्याायि�क समीीक्षाा कर सकतीी हैै 
और इसकी वधैता को चनुौती दने ेवाली रिट याचिकाओं पर विचार 
कर सकती है यदि याचिका मेें तर््कपरू््ण प्रश्न उठाए गए हैैं।

�	नि�र्णणय मेंं यह स्पष्ट कि�याा कि� कि�सीी रााज्य सरकाार कोो बर्खाा�स्त 
करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर््ण/आत््ययंतिक नहीीं है अपितु 
सीमाओं के अधीन है।
�	यह माानाा गयाा कि� हाालाँँ�कि� अनुुच्छेेद 356 वि�धाानमंंडल केे 

विघटन को स््पष्ट रूप से संबोधित नहीीं करता है, फिर भी 
इससे ऐसी शक्तियोों का अनुमान लगाया जा सकता है।

�	अनुुच्छेेद 174(2) जोो रााज्यपााल कोो वि�धाान सभाा कोो भंंग 
करने की अनुमति देता है तथा अनुच््छछेद 356(1)(A), 
जो राष्ट्रपति को राज््यपाल एवं राज््य सरकार की शक्तियोों 
को प्रदान करने मेें सक्षम बनाता है,जो विधान मंडल को 
भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।

नोट:
	¶ सरकाारि�याा आयोोग नेे कुुछ माामलोंं मेंं अनुुच्छेेद 356(1) कोो लाागूू 

करने से पहले राज््य को सूचित करने की अनुशंसा की।
�	इसमेंं कहाा गयाा हैै कि� समस्याा कोो हल करनेे केे लि�येे पहलेे 

अन््य सभी विकल््पोों पर विचार किया जाना चाहिये और साथ ही 
अनुच््छछेद 365 का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जब 
कोई अन््य विकल््प उपलब््ध न हो जो समस््यया को हल करने के 
लिये लागू किया जा सके।

भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 356 क््यया है?
	¶ अनुुच्छेेद 356 कीी पृृष्ठभूूमि�:
�	संंवि�धाान सभाा मेंं प्राारंंभि�क चर्चाा� मेंं इस बाात पर वि�चाार कि�याा 

गया कि क््यया भारत को संघीय या एकात््मक सरकार प्रणाली 
अपनानी चाहिये।
�	वि�चाार केे दोो मत उभरेे, जि�नमेंं संंघवााद केे समर्थथक 

विकेेंद्रीकृत शक्तियोों के लिये तर््क दे रहे थे और अन््य 
अधिक केेंद्रीकृत एकात््मक राज््य का समर््थन कर रहे थे।

�	डॉॉ. अंंबेेडकर नेे स्पष्ट कि�याा कि� भाारत संंघीीय और एकाात्मक 
दोनोों सिद््धाांतोों के तहत कार््य करता है, सामान््य परिस््थथितियोों मेें 
संघवाद प्रचलित होता है तथा आपात स््थथिति के दौरान एकात््मक 
नियंत्रण होता है।
�	दुुरुपयोोग केे खि�लााफ चेेताावनि�योंं केे बाावजूूद, परवर्तीी 

सरकारोों ने राजनीतिक कारणोों से अनुच््छछेद 356 को बार-
बार लागू किया, जिसके परिणामस््वरूप इसे 132 बार लागू 
किया गया।

अनुच््छछेद 356 का उचित उपयोग अनुच््छछेद 356 का अनुचित उपयोग
त्रिशंकु विधानसभा:  चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीीं 
मिलता।

वैकल््पपिक मंत्रालय गठन की खोज किये बिना मंत्रिमंडलोों ने त््ययाग-पत्र दे 
दिया।

बहुमत दल ने मंत्रालय बनाने से इनकार कर दिया, और बहुमत वाला 
कोई गठबंधन मंत्रालय उपलब््ध नहीीं है।

राज््यपाल ने बहुमत परीक्षण की अनुमति दिये बिना राष्ट्रपति शासन लगा 
दिया।

विधानसभा मेें हार के बाद मंत्रिमंडल ने त््ययाग-पत्र दे देता है और कोई भी 
पार्टी बहुमत के साथ नया मंत्रालय नहीीं बना सकती है।	

लोकसभा चुनाव मेें सत्ताधारी पार्टी की बड़़ी हार हुई है।
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संविधान का आंतरिक तोड़फोड़ या जानबूझकर उल्लंघन। 	 आंतरिक अशांति तोड़फोड़ या विघटन की श्रेणी मेें नहीीं आती।
राज््य सरकार केेंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देश की अवहेलना करती है। उचित चेतावनी के बिना कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोप।
शारीरिक विच््छछेद, राज््य सुरक्षा को खतरे मेें डालना। अंतर््पक्षीय मुद्ददों या अप्रासंगिक उद्देश््योों के लिये दुरुपयोग।

आपातकालीन स््थथिति को छोड़कर राज््य सरकार को पूर््व चेतावनी नहीीं दी 
जाती है।

छावनियोों का राज््य नगर पालिकाओं के साथ विलय
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें केेंद्र ने देश की 10 छावनियोों (58 मेें से) के नागरिक 
क्षेत्ररों को गैर-अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्ररों को 
संबंधित राज््य नगर पालिकाओं (स््थथानीय निकायोों) मेें विलय कर दिया 
जाएगा।
	¶ सरकाार कीी योोजनाा उक्त छाावनि�योंं केे कुुछ क्षेेत्रोंं कोो बााहर करनेे और 

ऐसे क्षेत्ररों को राज््य के स््थथानीय निकायोों मेें विलय करने की है।

छावनियाँ क््यया हैैं?
	¶ छाावनि�याँँ� मुुख्य रूप सेे सैैन्य कर्मि�ियोंं केे आवाास और सहाायक 

बुनियादी ढाँचे के लिये नामित क्षेत्र हैैं।
�	फ्राँँ�सीीसीी शब्द "कैंंटन" सेे उत्पन्न, जि�सकाा अर्थथ हैै "कोोनाा" याा 

"ज़िला", छावनियोों को ऐतिहासिक रूप से अस््थथायी सैन््य 
छावनियोों के रूप मेें संदर््भभित किया जाता है।

�	हाालाँँ�कि� समय केे सााथ, वेे अर्धध-स्थाायीी बस्ति�ियोंं मेंं वि�कसि�त होो 
गए हैैं जो सैन््य कर््ममियोों और उनके परिवारोों के लिये आवास, 
कार््ययालय, स््ककूल तथा अन््य सुविधाएँ प्रदान करते हैैं।

	¶ भाारत मेंं छाावनि�योंं काा इति�हाास ब्रि�टि�श ईस्ट इंंडि�याा कंंपनीी केे कााल 
से मिलता है। पहली छावनी वर््ष 1757 मेें प््ललासी की लड़़ाई के बाद 
वर््ष 1765 मेें कलकत्ता के पास बैरकपुर मेें स््थथापित की गई थी।
�	इन क्षेेत्रोंं कोो शुुरू मेंं सैैन्य टुुकड़ि�योंं कोो तैैनाात करनेे केे लि�येे 

बनाया गया था, लेकिन नागरिक आबादी को शामिल करने के 
लिये इसका विस््ततार किया गया है जो सेना को सहायता और 
रसद सेवाएँ प्रदान करते हैैं।

	¶ भाारत केे छाावनीी अधि�नि�यम,1924 नेे छाावनि�योंं केे शाासन और 
प्रशासन को औपचारिक रूप दिया, उनके प्रबंधन, विकास तथा 
विनियमन के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान किया।

भारत मेें छावनी प्रशासन के लिये तंत्र क््यया है?
	¶ प्रशाासकीीय नि�यंंत्रण
�	रक्षाा मंंत्राालय काा एक अंंतर-सेेवाा संंगठन प्रत्यक्ष रूप सेे छाावनीी 

प्रशासन को नियंत्रित करता है।

�	भाारत केे संंवि�धाान कीी संंघ सूूचीी (अनुुसूूचीी VII) कीी प्रवि�ष्टि� 
3 के अनुसार, छावनियोों का शहरी स््वशासन तथा उनमेें आवास 
भारत की संघ सूची का विषय है।

�	देेश मेंं लगभग 62 छाावनि�याँँ� हैंं जि�न्हेंं छाावनीी अधि�नि�यम, 1924 
(छावनी अधिनियम, 2006 द्वारा सफल) के तहत अधिसूचित 
किया गया है।
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 उन्नति 2024
केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर््व क्षेत्र के राज््योों मेें उद्योगोों के विकास 

और रोज़गार सृजन के लिये उत्तर-पूर््व परिवर््तनकारी औद्योगीकरण योजना 
(Uttar Purva Transformative Industrialization 
Scheme- UNNATI), 2024 को मंज़ूरी दी।

उन्नति 2024 क््यया है?
	¶ उद्देेश्य: 
�	इसकाा उद्देेश्य उत्तर-पूूर्वव क्षेेत्र केे रााज्योंं मेंं उद्योोगोंं काा वि�काास 

और रोज़गार सृजन करना है।
�	यह सीीमेंंट और प्लाास्टि�िक जैैसेे पर्याा�वरणीीय रूप सेे हाानि�काारक 

क्षेत्ररों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर््षषित करने, मौजूदा 
निवेशोों का पोषण करने तथा नवीकरणीय/अक्षय ऊर््जजा एवं 
इलेक्ट्रिक वाहन चार््जििंग स््टटेशनोों जैसे उद्योगोों को बढ़़ावा देने पर 
केेंद्रित है।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ:
�	योोजनाा अवधि�: यह योोजनाा अधि�सूूचनाा कीी ति�थि� सेे 8 वर्षष कीी 

प्रतिबद्ध देनदारियोों के साथ 31.03.2034 तक प्रभावी रहेगी।
�	योोजनाा कीी पूूरीी लाागत रुपए 10,037 करोोड़ जि�सेे प्रति�बद्ध 

देनदारियोों के लिये दस वर्षषों एवं अतिरिक्त आठ वर्षषों मेें 
विभाजित किया गया है।

�	उत्पाादन कीी शुुरुआत: सभीी पाात्र औद्योोगि�क इकााइयोंं कोो 
पंजीकरण के अनुदान से 4 वर््ष  के भीतर अपना उत््पपादन या 
संचालन शुरू करना होगा।

�	ज़ोोन वर्गीीकरण: प्रोोत्सााहन केे लि�येे ज़ि�लोंं कोो ज़ोोन A 
(औद्योगिक रूप से उन्नत) तथा ज़ोन B (औद्योगिक रूप से 
पिछड़़ा) मेें वर्गीकृत किया गया है।

�	नि�धि� आवंंटन: भााग A परि�व्यय काा 60% 8 पूूर्वोोत्तर रााज्योंं केे 
लिये निर््धधारित किया गया है और 40% फर््स््ट-इन-फर््स््ट-आउट 
(FIFO) आधार पर आवंटित किया गया है।

	¶ नि�वेेशकोंं केे लि�येे प्रोोत्सााहन: यह योोजनाा नि�वेेशकोंं कोो नई 
इकाइयाँ स््थथापित करने अथवा वर््तमान इकाइयोों का विस््ततार करने 
हेतु GST प्रयोज््यता के आधार पर वर्गीकृत विभिन्न प्रोत््ससाहन 
प्रदान करती है, जैसे:
�	पूंं�जीी नि�वेेश प्रोोत्सााहन
�	केंंद्रीीय पूंं�जीी ब्यााज अनुुदाान
�	GST केे शुुद्ध भुुगताान सेे जुुड़ीी नई इकााइयोंं केे लि�येे वि�नि�र्माा�ण 

एवं सेवा से जुड़़े प्रोत््ससाहन (MSLI), ज़ोन के आधार पर 
ऊपरी सीमा के साथ।

	¶ काार्याा�न्वयन रणनीीति�: उद्योोग और आंंतरि�क व्याापाार संंवर्द्धधन वि�भााग 
राष्ट्रीय और राज््य-स््तरीय समितियोों की देखरेख मेें राज््योों के सहयोग 
से योजना को लागू करेगा।

उत्तर-पूर््व क्षेत्र के राज््योों से संबंधित अन््य सरकारी पहल 
क््यया हैैं?
	¶ उत्तर पूूर्वव क्षेेत्र केे लि�येे प्रधाानमंंत्रीी वि�काास पहल योोजनाा: केंंद्रीीय 

बजट सत्र 2022-2023 मेें शुरू की गई और अक्तूबर 2022 मेें 
केेंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, पीएम-डिवाइन (PM-
DevINE) का लक्षष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) मेें बुनियादी ढाँचे 
तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।)

	¶ एडवांं�सिं�ंग नॉॉर्थथ ईस्ट पोोर्टटल: यह NEC द्वााराा नॉॉर्थथ ईस्टर्नन डेेवलपमेंंट 
फाइनेेंस कॉरपोरेशन (NEDFi) के माध््यम से विकसित एक 
डिजिटल प््ललेटफॉर््म और वेब-आधारित पहल है जो NER के 
युवाओं के लिये बहुत ज़रूरी ज्ञान तथा मार््गदर््शन प्रदान करता है।

	¶ उत्तर पूूर्वव वि�शेेष अवसंंरचनाा वि�काास योोजनाा: NESIDS 100% 
केेंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केेंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सत्र 
2022-23 से 2025-26 के लिये 8139.50 करोड़ रुपए का 
नवीनीकृत अनुमोदित परिव््यय प्राप््त होता है। 
�	इस योोजनाा मेंं दोो घटक शाामि�ल हैंं: NESIDS-रोोड और 

NESIDS-अदर दैन रोड इंफ्रास्टट्रक्चर (OTRI)।
	¶ RCS-UDAN (उड़ाान कोो और अधि�क कि�फाायतीी बनाानेे केे 

लिये) के तहत उत्तर पूर््व को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप मेें रखा 
गया है।
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पीएम-सूरज और नमस््तते योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

सामाजिक न््ययाय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने 'प्रधानमंत्री सामाजिक 
उत््थथान और रोज़गार आधार जनकल््ययाण' (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय 
ऑनलाइन पोर््टल लॉन््च किया, जिसका उद्देश््य समाज के हाशिये पर रहने 
वाले वर्गगों को ऋण सहायता प्रदान करना है, जिसमेें प्रधानमंत्री मुख््य 
अतिथि थे।
	¶ पीीएम नेे नेेशनल एक्शन फॉॉर मैैकेेनााइज्ड सेेनि�टेेशन इकोोसि�स्टम 

योजना के तहत सफाई मित्ररों (सीवर और सेप््टटिक टैैंक श्रमिकोों) को 
आयुष््ममान स््ववास््थ््य कार््ड और व््यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित 
किये, जो पहले हाथ से मैला ढोने वालोों (मैनुअल स््ककैवेेंजर््स) के 
लिये एक पुनर््ववास योजना थी।

पीएम-सूरज क््यया है?
	¶ 'पीीएम-सूूरज' रााष्ट्रीीय पोोर्टटल काा लक्ष्य समााज केे सबसेे वंंचि�त वर्गोंं 

का उत््थथान करना और वंचित समुदायोों के एक लाख उद्यमियोों को 
ऋण सहायता प्रदान करना है।
�	इसेे साामााजि�क न्यााय और अधि�काारि�ताा मंंत्राालय एवंं उसकेे 

विभागोों द्वारा कार््ययान््ववित किया जाता है।
	¶ यह पोोर्टटल वन-स्टॉॉप प्वााइंंट केे रूप मेंं काार्यय करताा हैै, जहाँँ� समााज 

के वंचित वर्गगों के लोग आवेदन कर सकते हैैं और उनके लिये पहले 
से उपलब््ध सभी ऋण एवं क्रेडिट योजनाओं की प्रगति की निगरानी 
कर सकते हैैं।

	¶ पूूरेे देेश मेंं पहुँँच सुुनि�श्चि�त करतेे हुए बैंंकोंं, गैैर-बैंंकिं�ंग वि�त्तीीय 
कंपनियोों के वित्त संस््थथानोों (NBFC-MFI) और अन््य संगठनोों 
के माध््यम से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
�	NBFC MFI एक गैरै-जमाा स्वीीकाार करने ेवाालीी NBFC हैै 

जिसमेें न््ययूनतम निवल स््ववामित््व वाली निधि (NOF) 5 करोड़ 
रुपए (दशे के उत्तर परू्वी क्षेत्र मेें पंजीकृत लोगोों के लिय े2 करोड़ 
रुपए) है  और इसकी निवल सपंत्ति का कम स ेकम 85% "अर््हक 
सपंत्ति (इच््छछित उपयोग या बिक्री)" के रूप मेें है।

नमस््तते योजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	नमस्तेे योोजनाा साामााजि�क न्यााय और अधि�काारि�ताा मंंत्राालय 

(MoSJE) तथा आवास एवं शहरी मामलोों के मंत्रालय 
(MoHUA) द्वारा वर््ष 2022 मेें तैयार की गई एक केेंद्रीय 
क्षेत्रक योजना है।

�	इसकाा उद्देेश्य शहरीी स्वच्छताा कर्ममचाारि�योंं केे लि�येे सुुरक्षाा, 
गरिमा और सतत् आजीविका सुनिश्चित करना है।

�	मैैनुुअल स्कैैवेंंजर्सस केे पुुनर्वाा�स केे लि�येे स्व-रोोज़गाार योोजनाा 
(SRMS) का नाम बदलकर नमस््तते कर दिया गया है।
�	SRMS योोजनाा मैैनुुअल स्कैैवेंंजर्सस और उनकेे आश्रि�तोंं 

के पुनर््ववास मेें मदद के लिये वर््ष 2007 मेें शुरू की गई थी।
�	नमस्तेे योोजनाा कोो अगलेे तीीन वर्षोंं केे दौौराान याानीी वि�त्त वर्षष 

2025-26 तक देश के 4800 शहरी स््थथानीय निकायोों मेें लागू 
किया जाना है।
�	रााष्ट्रीीय सफााई कर्ममचाारीी वि�त्तीीय वि�काास नि�गम 

NAMASTE की कार््ययान््वयन एजेेंसी है।

वंचित वर्गगों को सशक्त बनाने के लिये भारत की अन््य 
ऋण योजनाएँ क््यया हैैं?
	¶ प्रधाानमंंत्रीी मुुद्राा योोजनाा 
	¶ स्टैंंड-अप इंंडि�याा योोजनाा
	¶ अंंबेेडकर सोोशल इनोोवेेशन एंंड इनक्यूूबेेशन मि�शन
	¶ आयुुष्माान भाारत-प्रधाानमंंत्रीी जन आरोोग्य योोजनाा
	¶ वि�शेेष क्रेेडि�ट लिं�ंक्ड कैैपि�टल सब्सि�िडीी योोजनाा
	¶ रााष्ट्रीीय गरि�माा अभि�याान:

जन औषधि केेंद्ररों हेतु ऋण सहायता 
कार््यक्रम

हाल ही मेें केेंद्रीय रसायन और उर््वरक तथा स््ववास््थ््य एवं परिवार 
कल््ययाण मंत्री ने जन औषधि केेंद्ररों (Jan Aushadhi Kendras- 
JAK) के लिये एक क्रेडिट सहायता कार््यक्रम का उद्घाटन किया, 
जिसका लक्षष्य पूरे भारत मेें सस््तती दवाओं तक पहुुँच बढ़़ाना है।
	¶ काार्ययक्रम केे एक भााग केे रूप मेंं JAK केे लि�येे वि�त्तीीय सहाायताा 

और बुनियादी ढाँचे के विकास का समर््थन करने के लिये भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैैंक तथा फार््ममास््ययूटिकल््स एंड मेडिकल 
डिवाइसेस ब््ययूरो ऑफ इंडिया (PMBI) के बीच एक समझौता 
ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर किये गए।

जन औषधि केेंद्ररों के लिये क्रेडिट सहायता कार््यक्रम क््यया 
है?
	¶ इस काार्ययक्रम केे तहत भाारत सरकाार देेश भर मेंं जन औषधि� केंंद्र 

चलाने वाले संचालकोों/उद्यमियोों को ऋण/ऋण सहायता प्रदान 
करेगी।
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	¶ क्रेेडि�ट सहाायताा काार्ययक्रम छोोटेे व्यवसाायोंं कोो असुुरक्षि�त काार्ययशीील 
पूंजी ऋण प्रदान करने के लिये वस््ततु एवं सेवा कर और भारत के 
डिजिटल पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक्चर दोनोों का उपयोग करता है।
�	इस काार्ययक्रम केे मााध्यम सेे, संंचाालक अपनेे जन औषधि� केंंद्रोंं 

की स््थथापना और प्रबंधन हेतु प्रतिभूति रहित कार््यशील पूंजी ऋण 
एवं अवसंरचना के वित्तपोषण तक पहुुँच प्राप््त कर सकते हैैं।

�	काार्ययक्रम काा उद्देेश्य छोोटेे उद्यमि�योंं काा सशक्तीीकरण, सस्तीी 
दवाओं की पहुुँच मेें वृद्धि और भारत मेें स््ववास््थ््य देखभाल 
पारिस््थथितिकी तंत्र को मज़बूत बनाना है।

जन औषधि केेंद्र क््यया हैैं?
	¶ परि�चय:
�	जन औषधि� केंंद्र (JAKs) जनताा कोो सस्तीी एवंं गुुणवत्ताापूूर्णण 

दवाएँ उपलब््ध कराने के लिये शुरू की गई एक सरकारी पहल 
है।
�	येे रसाायन और उर्ववरक मंंत्राालय केे औषध वि�भााग कीी 

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) 
योजना के तहत काम करते हैैं।

	¶ प्रधाानमंंत्रीी भाारतीीय जनऔषधि� परि�योोजनाा:
�	जन औषधि� योोजनाा, जि�सेे सि�तंंबर 2015 मेंं प्रधाानमंंत्रीी जन 

औषधि योजना (PMJAY) के रूप मेें नवीनीकृत किया 
गया, का उद्देश््य विशेष रूप से निर््धनोों तथा वंचितोों के लिये 
किफायती कीमतोों पर गुणवत्तापूर््ण दवाएँ उपलब््ध कराना है।

�	नवंंबर 2016 मेंं, इस योोजनाा मेंं और सुुधाार कि�याा गयाा तथाा 
इसके प्रभाव को मज़बूत करने के लिये इसका नाम बदलकर 
PMBJP कर दिया गया।

�	PMBJP, जन औषधि� केंंद्रोंं केे नााम सेे जाानेे जाानेे वाालेे वि�शेेष 
आउटलेट के माध््यम से जेनेरिक दवाएँ उपलब््ध कराने पर 
केेंद्रित है।
�	येे स्टोोर ब्रांं�डेेड दवााओं कीी तुुलनाा मेंं कााफीी कम कीीमत पर 

जेनेरिक दवाएँ उपलब््ध कराते हैैं, जिससे स््ववास््थ््य देखभाल 
पर आपकी जेब से होने वाला खर््च कम हो जाता है।

�	PMBJP स्टोोर्सस द्वााराा प्रदाान कीी जाानेे वाालीी जेेनेेरि�क 
दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता मेें महँगी ब््राांडेड दवाओं 
के समान हैैं, जो दवाओं के विवेकपूर््ण उपयोग को बढ़़ावा 
देती हैैं।

सस््तती स््ववास््थ््य सेवा के लिये भारत की अन््य पहल कौन-
सी हैैं?

	¶ आयुुष्माान भाारत प्रधाानमंंत्रीी जन आरोोग्य योोजनाा
	¶ रााष्ट्रीीय स्वाास्थ्य मि�शन
	¶ प्रधाानमंंत्रीी स्वाास्थ्य सुुरक्षाा योोजनाा
	¶ जननीी शि�शुु सुुरक्षाा काार्ययक्रम
	¶ रााष्ट्रीीय बााल स्वाास्थ्य काार्ययक्रम
	¶ रााष्ट्रीीय आरोोग्य नि�धि�
	¶ उपचाार केे लि�येे सस्तीी दवााएँँ और वि�श्वसनीीय प्रत्याारोोपण हेेतुु 

दीनदयाल आउटलेट

नीति फॉर स््टटेट््स प््ललेटफॉर््म
हाल ही मेें केेंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक््स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 

राष्ट्रीय विकास लक्षष्ययों की प्राप््तति मेें राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों को 
सशक्त बनाने के उद्देश््य से एक डिजिटल पहल 'नीति फॉर स््टटेट््स' 
प््ललेटफॉर््म का उद्घाटन किया।
	¶ नीीति� आयोोग मेंं 'वि�कसि�त भाारत रणनीीति� कक्ष' काा भीी उद्घााटन 

किया गया।

नीति फॉर स््टटेट््स प््ललेटफॉर््म क््यया है?
	¶ परि�चय: नीीति� आयोोग द्वााराा वि�कसि�त, "नीीति� फॉॉर स्टेेट्स प्लेेटफॉॉर्मम" 

मूल््यवान संसाधनोों के भंडार के रूप मेें कार््य करता है, जिसका 
उद्देश््य राज््योों मेें डेटा को एकीकृत करना है, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि 
के आधार पर राज््य सरकारोों द्वारा भविष््य के निर््णयोों को सूचित करने 
के लिये निष््कर्षषों को केेंद्रीकृत करना है।
�	इस प्लेेटफॉॉर्मम मेंं 10 क्षेेत्र और दोो अंंतर-संंबंंधीी वि�षयोंं कोो 

लैैंगिक और जलवायु परिवर््तन शामिल किया गया हैैं, इसमेें 
वास््तविक समय डेटा अपडेशन तथा मॉनिटरिंग भी शामिल हैैं।
�	इन क्षेेत्रोंं मेंं कृृषि�, शि�क्षाा, ऊर्जाा�, स्वाास्थ्य, आजीीवि�काा और 

कौशल, विनिर््ममाण, सूक्षष्म, लघु तथा मध््यम उद्यम, पर््यटन, 
शहरी, जल संसाधन एवं WASH (असुरक्षित पेयजल, 
साफ-सफाई और स््वच््छता) शामिल हैैं।

विकसित भारत रणनीति कक्ष क््यया है? 
	¶ वि�कसि�त भाारत रणनीीति� कक्ष एक अन्योोन्य क्रि�यााशीील स्थाान हैै जहाँँ� 

उपयोगकर्त्ता एक विस््ततृत वातावरण मेें डेटा, रुझान, सर्वोत्तम प्रथाओं 
एवं नीतियोों की कल््पना कर सकेेंगे और साथ ही किसी भी समस््यया 
का समग्र मूल््ययाांकन भी कर सकेेंगे।

	¶ यह उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो आवााज़-सक्षम AI केे मााध्यम सेे बाातचीीत 
करने तथा वीडियो कॉन्फफ्ररेंसिंग के माध््यम से कई हितधारकोों से 
जुड़ने की भी अनुमति प्रदान करता है।
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�	इसेे रााज्य, ज़ि�लाा एवंं ब्लॉॉक स्तर पर प्रति�कृृति� कोो सक्षम करनेे 
हेतु प््लग-एंड-प््लले मॉडल बनने के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

 APAAR: वन नेशन वन स््टटूडेेंट 
आईडी कार््ड
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें नई दिल्ली मेें APAAR: वन नेशन वन स््टटूडेेंट आईडी 
कार््ड (APAAR: One Nation One Student ID Card)  पर 
राष्ट्रीय सम््ममेलन का आयोजन किया गया।
	¶ काार्ययक्रम मेंं संंचाालन मेंं सुुलभताा लाानेे केे लि�येे APAAR आईडीी, 

एकेडमिक बैैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर के बीच महत्तत्वपूर््ण 
अंतर्संबंध का उल्लेख भी किया गया।

APAAR क््यया है?
	¶ परि�चय: APAAR, ऑटोोमेेटेेड परमाानेंंट एकेेडमि�क अकााउंंट 

रजिस्ट्री का संक्षिप््त रूप है, जो भारत मेें कम उम्र से ही सभी छात्ररों 
के लिये डिज़़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है।

�	इसेे रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� (National Education 
Policy- NEP) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग््यता 
फ्रेमवर््क (NCrF) के अनुसार पेश किया गया है।

�	APAAR आईडीी केे लि�येे पंंजीीकरण स्वैैच्छि�िक हैै न कि� 
अनिवार््य।

	¶ उद्देेश्य: इसकाा उद्देेश्य प्रत्येेक छाात्र कोो एक अद्वि�तीीय और स्थाायीी 
12-अंकीय आईडी प्रदान करके, उनकी शैक्षणिक उपलब््धधियोों को 
एक ही स््थथान पर समेकित करके पूरे भारत मेें छात्ररों के लिये एक 
एकीकृत एवं सुलभ शैक्षणिक अनुभव प्रदान करना है।
�	एपीीएएआर देेश मेंं 260 मि�लि�यन छाात्रोंं केे वि�शााल समूूह कोो 

ट्रैक करने मेें सहायता प्रदान करता है।
�	इसेे न केेवल भाारत मेंं 260 मि�लि�यन छाात्रोंं कीी शैैक्षि�क प्रगति� पर 

नज़र रखने के लिये एक महत्तत्वपूर््ण उपकरण के रूप मेें बल््ककि 
छात्ररों के लिये एक महत्त्वाकांक्षी और विश्व स््तर पर मान््यता 
प्राप््त दस््ततावेज़ के रूप मेें भी महत्तत्व दिया गया है।

एकेडमिक बैैंक ऑफ क्रेडिट््स और डिजिलॉकर क््यया है? 
	¶ एकेेडमि�क बैंंक ऑफ क्रेेडि�ट्स: NEP 2020 केे अनुुसाार, एक 

कार््यक्रम से दूसरे कार््यक्रम मेें उचित "क्रेडिट ट््राांसफर" प्रणाली के 
साथ देश के शिक्षा संस््थथानोों मेें अध््ययन करने की स््वतंत्रता के साथ 
छात्ररों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिये 
एकेडमिक बैैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की परिकल््पना की गई है।
�	यदि� वि�द्याार्थीी स्कूूल बदलताा हैै, चााहेे रााज्य केे भीीतर याा कि�सीी 

अन््य राज््य मेें, तो केवल APAAR आईडी साझा करने से  
ABC मेें उससे संबंधित समग्र डेटा उसके नए स््ककूल मेें 
स््थथानांतरित हो जाता है।

	¶ डि�जि�लॉॉकर (DigiLocker): यह एक क्लााउड-आधाारि�त 
प््ललेटफॉर््म है जो उपयोगकर्त्ताओं को दस््ततावेज़ों और प्रमाण-पत्ररों को 
डिजिटल रूप से संग्रहीत करने, जारी करने तथा सत््ययापित करने की 
अनुमति देता है।
�	यह डि�जि�टल इंंडि�याा काार्ययक्रम केे तहत इलेेक्ट्रॉॉनि�कीी और सूूचनाा 

प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है।
�	सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी (डि�जि�टल लॉॉकर प्रसुुवि�धााएँँ प्रदाान करनेे 

वाले मध््यवार््ततियोों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) 
नियम, 2016 के नियम 9A के अनुसार डिजिलॉकर प्रणाली मेें 
जारी किये गए दस््ततावेज़ोों को मूल भौतिक दस््ततावेज़ोों के बराबर 
माना जाता है।

स््ममार््ट ग्राम पंचायत
चर््चचा मेें क््योों?
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हाल ही मेें बिहार के बेगुसराय ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत मेें 'स््ममार््ट 
ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा मेें क््राांति' 
परियोजना का उद्घाटन किया गया।

मुख््य बिंदु:
	¶ इस परि�योोजनाा काा उद्देेश्य ग्राामीीण कनेेक्टि�िवि�टीी मेंं एक आदर्शश 

बदलाव को चिह्नित करते हुए, बेगुसराय मेें ग्राम पंचायतोों तक 
पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक््ससेस नेटवर््क इंटरफेस) सेवा 
का विस््ततार करना है। इस परियोजना का उद्देश््य ग्रामीण क्षेत्र की 
कनेक््टटिविटी मेें एक आदर््श परिवर््तन के साथ बेगुसराय की सभी 
ग्राम पंचायतोों तक PM-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक््ससेस 
नेटवर््क इंटरफेस) सेवा पहुुँचाना है।

	¶ इसेे संंशोोधि�त रााष्ट्रीीय ग्रााम स्वरााज अभि�याान (RGSA) केे तहत 
वित्त पोषित किया गया है। इसका कार््ययान््वन पंचायती राज मंत्रालय 
द्वारा किया गया।

	¶ इस परि�योोजनाा काा लक्ष्य बि�हाार मेंं बेेगुुसरााय और रोोहताास ज़ि�लोंं कीी 
37 ब््ललॉकोों मेें 455 ग्राम पंचायतोों को वाई-फाई सेवा पहुुँचाना है।

	¶ स्वाास्थ्य, शि�क्षाा और कौौशल जैैसेे महत्त्वपूूर्णण क्षेेत्रोंं मेंं ऑनलााइन 
सेवाओं तक पहुुँच बढ़़ाने, ग्रामीण क्षेत्ररों मेें जीवन की गुणवत्ता मेें 
सुधार लाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।

	¶ छाात्र, कि�साान, काारीीगर और महि�लाा स्वयंं सहाायताा समूूहोंं (SHG) 
को इस पहल से लाभ प्राप््त होगा।

पीएम-वाणी (PM-WANI)
	¶ दूरूसंचंाार वि�भााग (DoT) द्वााराा दि�संबंर 2020 मंें प्रधाानमंतं्रीी वााई-फााई 

एक््ससेस नटेवर््क इंटरफ़़ेस (PM WANI) योजना शरुू की गई।
	¶ यह पूूरेे देेश मेंं, वि�शेेषकर ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं एक मज़बूूत डि�जि�टल 

संचार अवसंरचना स््थथापित करने के लिये सार््वजनिक वाई-फाई 
हॉटस््पपॉट तक पहुुँच मेें वृद्धि के उद्देश््य से शुरू की गई एक प्रमुख 
योजना है।

नज़ूल भूमि
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी मेें प्रशासन द्वारा 
कथित तौर पर नज़ूल भूमि पर एक मस््जजिद और मदरसे की जगह पर 
अतिक्रमण हटाने के लिये विध््ववंस अभियान (Demolition 
Drive) चलाने के बाद हिंसा भड़क गई।
	¶ प्रशाासन केे अनुुसाार, जि�स संंपत्ति� पर दोो संंरचनााएँँ स्थि�ित हैंं, वह नगर 

परिषद की नज़ूल भूमि के रूप मेें पंजीकृत है।

नज़ूल भूमि क््यया है?

	¶ परि�चय:
�	नज़ूल भूूमि� काा स्वाामि�त्व सरकाार केे पाास हैै लेेकि�न अक्सर इसेे 

सीधे राज््य संपत्ति के रूप मेें प्रशासित नहीीं किया जाता है।
�	रााज्य आम तौौर पर ऐसीी भूूमि� कोो कि�सीी भीी इकााई कोो 15 

से 99 वर््ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर 
आवंटित करता है।

�	यदि� पट्टेे कीी अवधि� समााप्त होो रहीी हैै, तोो कोोई व्यक्ति� स्थाानीीय 
विकास प्राधिकरण के राजस््व विभाग को एक लिखित आवेदन 
जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से 
संपर््क कर सकता है।

�	सरकाार पट्टेे कोो नवीीनीीकृृत करनेे याा इसेे रद्द करनेे- नज़ूल भूूमि� 
वापस लेने के लिये स््वतंत्र है।
�	भाारत केे लगभग सभीी प्रमुुख शहरोंं मेंं, वि�भि�न्न प्रयोोजनोंं केे 

लिये विभिन्न संस््थथाओं को नज़ूल भूमि आवंटित की गई 
है।

	¶ नज़ूल भूूमि� काा उद्भव:
�	ब्रि�टि�श शाासन केे दौौराान, ब्रि�टि�शोंं काा वि�रोोध करनेे वाालेे रााजाा-

रजवाड़़े अक््सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण 
उनके और ब्रिटिश सेना के मध््य कई लड़़ाइयाँ हुईं। युद्ध मेें इन 
राजाओं को परास््त करने पर अंग्रेज़ अक््सर उनसे उनकी ज़मीन 
छीन लेते थे।

�	भाारत कोो आज़ाादीी मि�लनेे केे बााद अंंग्रेेज़ोंं नेे इन ज़मीीनोंं कोो 
खाली कर दिया। लेकिन राजाओं और राजघरानोों के पास 
अक््सर पूर््व स््ववामित््व साबित करने के लिये उचित दस््ततावेज़ों की 
कमी होती थी, इन ज़मीनोों को नज़ूल भूमि के रूप मेें चिह्नित 
किया गया था- जिसका स््ववामित््व संबंधित राज््य सरकारोों के 
पास था।

	¶ नज़ूल भूूमि� काा उद्देेश्य:
�	सरकाार आम तौौर पर नज़ूल भूूमि� काा उपयोोग साार्ववजनि�क 

उद्देश््योों, जैसे- स््ककूल, अस््पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के 
निर््ममाण के लिये करती है।

�	भाारत केे कई शहरोंं मेंं नज़ूल भूूमि� केे रूप मेंं चि�ह्नि�त भूूमि� केे 
बड़़े हिस््ससे को हाउसिंग सोसाइटियोों के लिये उपयोग किया जाता 
है, आमतौर पर पट्टे पर।

�	जबकि� कई रााज्योंं नेे नज़ूल भूूमि� केे लि�येे नि�यम बनाानेे केे उद्देेश्य 
से सरकारी आदेश जारी किये हैैं, नज़ूल भूमि (स््थथानांतरण) 
नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज़््ययादातर नज़ूल 
भूमि निर््णय के लिये किया जाता है।

अतिक्रमण क््यया होता है?
	¶ परि�चय:
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�	अति�क्रमण काा आशय कि�सीी और कीी संंपत्ति� काा अनधि�कृृत 
उपयोग अथवा कब््ज़़ा करने से है। सामान््यतः परित््यक्त अथवा 
अप्रयुक्त संपत्तियोों के रखरखाव मेें सक्रिय रूप से शामिल नहीीं 
होने की स््थथिति मेें संपत्ति स््ववामी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर 
लिया जाता है। संपत्ति के स््ववामियोों को ऐसे मामलोों से संबंधित 
विधिक प्रक्रिया और अपने अधिकारोों के बारे मेें जागरूक होना 
अत््ययावश््यक है।

�	शहरीी अति�क्रमण काा ताात्पर्यय शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं भूूमि� अथवाा संंपत्ति� 
के अनधिकृत कब््ज़ज़े अथवा उपयोग से है।

�	इसमेंं उचि�त अनुुमति� अथवाा काानूूनीी अधि�काारोंं केे बि�नाा संंपत्ति� 
पर अवैध निर््ममाण, कब््ज़़ा अथवा किसी अन््य प्रकार का कब््ज़़ा 
शामिल हो सकता है।
�	भाारतीीय दंंड संंहि�ताा (IPC), 1860 कीी धााराा 441 मेंं 

भूमि अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है जिसके 
अनुसार किसी अन््य के कब््ज़ज़े की संपत्ति पर अपराध करने 
अथवा व््यक्ति को, जिसके कब््ज़ज़े मेें ऐसी संपत्ति है, 
भयभीत करने अथवा विधिपूर््वक रूप से संपत्ति मेें प्रवेश 
करने की अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति मेें अवैध 
रूप से प्रवेश करने का कार््य अतिक्रमण है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) 
संशोधन विधेयक, 2024
चर््चचा मेें क््योों?

संसद के दोनोों सदनोों द्वारा हाल ही मेें जल (प्रदूषण निवारण और 
नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को मंज़ूरी दी गई।
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 
2024 से संबंधित प्रमुख उपबंध क््यया हैैं?
	¶ परि�चय: 
�	जल (प्रदूूषण नि�वाारण और नि�यंंत्रण) अधि�नि�यम, 1974 लंंबेे 

समय से जल संसाधनोों के सतत् प्रबंधन को सुनिश्चित करने के 
लिये भारत के पर््ययावरण कानून की आधारशिला रहा है।

�	प्रस्तुुत कि�येे गए वि�धेेयक काा उद्देेश्य उक्त अधि�नि�यम कि� कुुछ 
कमियोों को दूर करना और नियामक ढाँचे को समकालीन 
आवश््यकताओं के अनुरूप बनाना है।
�	वाायुु अधि�नि�यम केे अनुुरूप जल अधि�नि�यम मेंं संंशोोधन 

करना भी आवश््यक है क््योोंकि दोनोों कानूनोों मेें समान 
उपबंध हैैं।

	¶ प्रमुुख संंशोोधि�त उपबंंध:
�	छोोटेे अपरााधोंं काा गैैर-अपरााधीीकरण करनाा: इसकाा उद्देेश्य 

तकनीकी अथवा प्रक्रियात््मक खामियोों के लिये कारावास की 

आशंकाओं को समाप््त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे 
अपराधोों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) 
करना है।
�	यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� दंंड अपरााधोंं कीी गंंभीीरताा केे 

अनुरूप होों तथा हितधारकोों को अत््यधिक प्रभावित किये 
बिना अनुपालन को बढ़़ावा दिया जाए।

�	वि�शेेष औद्योोगि�क संंयंंत्रोंं केे लि�येे छूूट: यह संंशोोधि�त वि�धेेयक 
केेंद्र सरकार को विशेष प्रकार के औद्योगिक संयंत्ररों के लिये 
अतिरिक्त बिक्री केेंद्र और निर््वहन के संबंध मेें धारा 25 मेें 
सूचीबद्ध कुछ वैधानिक प्रतिबंधोों से छूट प्रदान करने का 
अधिकार देता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 
1974 की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ परि�चय: इसेे जल प्रदूूषण कीी रोोकथााम और नि�यंंत्रण तथाा पाानीी कीी 

संपूर््णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये अधिनियमित 
किया गया था।
�	अधि�नि�यम कीी धााराा 3 और 4 केे तहत क्रमशःः केंंद्रीीय और रााज्य 

प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड का गठन किया गया है।
�	केंंद्रीीय प्रदूूषण नि�यंंत्रण बोोर्डड (CPCB), एक वैैधाानि�क 

संगठन, का गठन सितंबर, 1974 मेें जल (प्रदूषण की रोकथाम 
और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
�	इसकेे अलाावाा CPCB कोो वाायुु (प्रदूूषण कीी रोोकथााम 

और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ और 
कार््य सौौंपे गए।

�	यह पर्याा�वरण, वन और जलवाायुु परि�वर्ततन मंंत्राालय 
(MoEFCC) के तहत कार््य करता है तथा राज््य 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डडों एवं अन््य एजेेंसियोों के साथ समन््वय 
करता है।

संविधान (जम््ममू-कश््ममीर) अनुसूचित 
जनजातियाँ आदेश (संशोधन) 
विधेयक, 2024
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें लोकसभा ने संविधान (जम््ममू-कश््ममीर) अनुसूचित 
जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जिसका 
उद्देश््य जम््ममू-कश््ममीर के विशिष्ट जातीय समूहोों तथा जनजातियोों को 
अनुसूचित जनजातियोों की सूची मेें शामिल करना है।



www.drishtiias.com/hindi

4141|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024

	¶ केंंद्र सरकाार नेे जम्मूू-कश्मीीर कीी पंंचाायतोंं तथाा नगर नि�काायोंं मेंं 
अन््य पिछड़़ा वर््ग (OBC) को आरक्षण प्रदान करने के लिये 
जम््ममू-कश््ममीर स््थथानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 
भी पेश किया।

संविधान (जम््ममू-कश््ममीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 
(संशोधन) विधेयक, 2024 क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	इस वि�धेेयक काा उद्देेश्य वि�शेेष रूप सेे अनुुसूूचि�त जनजााति�योंं 

(ST) की सूची जम््ममू-कश््ममीर की  चार जातीय समूहोों को 
शामिल करना है।

�	अनुुसूूचि�त जनजााति�योंं कीी सूूचीी मेंं गड्डाा ब्रााह्मण, कोोलीी, पद्दाारीी 
जनजाति तथा पहाड़़ी जातीय समूह जैसे जातीय समूहोों को 
शामिल किया जाएगा।

�	इन समुुदाायोंं कोो अनुुसूूचि�त जनजााति� काा दर्जाा� प्रदाान कर यह 
विधेयक उनके सामाजिक-आर््थथिक और राजनीतिक 
सशक्तीकरण को सुनिश्चित करेगा।

	¶ महत्त्व:
�	इस वि�धेेयक मेंं यह सुुनि�श्चि�त कि�याा गयाा कि� जम्मूू-कश्मीीर मेंं 

अनुसूचित जनजातियोों की सूची मेें इन समुदायोों को शामिल 
करने तथा उन््हेें आरक्षण प्रदान करने के दौरान गुज्जर और 
बकरवाल जैसे मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायोों को 
उपलब््ध आरक्षण के वर््तमान स््तर पर कोई प्रभाव नहीीं पड़़ेगा।
�	गुुज्जर और बकरवााल खाानााबदोोश समूूह हैंं तथाा वेे गर्मि�ियोंं 

मेें अपने पशुओं के साथ ऊँचाई वाले इलाकोों की ओर चले 
जाते हैैं एवं सर्दी के आगमन से पहले अपनी वापसी 
सुनिश्चित करते हैैं।

�	इस वि�धेेयक कोो जम्मूू-कश्मीीर मेंं समाावेेशीी वि�काास कीी दि�शाा मेंं 
एक महत्तत्वपूर््ण कदम के रूप मेें देखा जा रहा है, जो "सबका 
साथ, सबका विश्वास" मूलमंत्र के साथ समाज के प्रत््ययेक वर््ग 
एवं समुदाय के सर््वसमावेशी विकास के प्रति कटिबद्ध है।

पहाड़ियोों की प्रारंभिक स््थथिति:
	¶ वर्षष 2019 मेंं पहााड़ि�योंं कोो रोोज़गाार तथाा शैैक्षणि�क संंस्थाानोंं मेंं 4% 

आरक्षण प्रदान किया गया।
	¶ इसकेे अति�रि�क्त वर्षष 2019 मेंं साामााजि�क, शैैक्षि�क और आर्थि�िक रूप 

से पिछड़़े समूहोों की पहचान करने के लिये न््ययायमूर््तति (सेवानिवृत्त) 
जी.डी. शर््ममा आयोग गठित किया गया था।
�	इस आयोोग नेे अपनीी रि�पोोर्टट मेंं गद्दाा ब्रााह्मणोंं, कोोलि�योंं, पद्दाारीी 

जनजाति और पहाड़़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का 
दर््जजा प्रदान करने की अनुशंसा की।

जम््ममू-कश््ममीर स््थथानीय निकाय कानून (संशोधन) 
विधेयक, 2024 से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
	¶ कुुछ प्राावधाानोंं मेंं संंशोोधन: वि�धेेयक काा उद्देेश्य केंंद्रशाासि�त प्रदेेश 

जम््ममू और कश््ममीर मेें स््थथानीय निकायोों (पंचायतोों और नगर 
पालिकाओं) मेें OBC को आरक्षण प्रदान करने के लिये जम््ममू-
कश््ममीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम््ममू-कश््ममीर नगरपालिका 
अधिनियम, 2000 तथा जम््ममू-कश््ममीर नगर निगम अधिनियम, 2000 
के कुछ प्रावधानोों मेें संशोधन करना है। 

	¶ संंवैैधाानि�क प्राावधाानोंं केे सााथ संंरेेखण: प्रस्ताावि�त संंशोोधन संंवि�धाान 
के प्रावधानोों, विशेष रूप से भाग IX और भाग IXA, जो पंचायतोों 
तथा नगर पालिकाओं से संबंधित हैैं, के साथ कानूनोों मेें स््थथिरता लाने 
का प्रयास करते हैैं।
�	इसमेंं संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 243D और 243T केे खंंड (6) 

द्वारा सशक्त, पंचायतोों तथा नगर पालिकाओं मेें नागरिकोों के 
पिछड़़े वर्गगों के लिये आरक्षण प्रदान करना शामिल है।

	¶ चुुनााव काा पर्ययवेेक्षण: वि�धेेयक मतदााताा सूूचीी कीी तैैयाारीी और 
पंचायतोों तथा नगर पालिकाओं के चुनावोों के संचालन के अधीक्षण, 
निर्देशन एवं नियंत्रण के संबंध मेें विसंगतियोों को संबोधित करता है।
�	यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� रााज्य नि�र्वाा�चन आयोोग सेे संंबंंधि�त 

प्रावधान संविधान, विशेष रूप से अनुच््छछेद 243K और 
243ZA के अनुरूप हैैं।

	¶ रााज्य नि�र्वाा�चन आयुुक्त कोो हटाानाा: वि�धेेयक काा उद्देेश्य रााज्य 
निर््ववाचन आयुक्त को हटाने के संबंध मेें जम््ममू-कश््ममीर पंचायती राज 
अधिनियम, 1989 और संविधान के प्रावधानोों के बीच अंतर को 
सुधारना है।
�	इसकाा उद्देेश्य नि�ष्काासन प्रक्रि�याा कोो संंवैैधाानि�क प्राावधाानोंं केे 

साथ संरेखित करना साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज््य 
निर््ववाचन आयुक्त (State Election 
Commissioner) को केवल उच्च न््ययायालय के 
न््ययायाधीश के समान परिस््थथितियोों मेें ही हटाया जा सकता है।

मेरा गाँव, मेरी धरोहर कार््यक्रम
चर््चचा मेें क््योों? 

भारत सरकार ने मेरा गाँव मेरी धरोहर (Mera Gaon, Meri 
Dharohar - MGMD) कार््यक्रम के तहत सभी गाँवोों का 
मानचित्रण और दस््ततावेज़ीकरण करने का निर््णय लिया है।
	¶ इस काार्ययक्रम काा मुुख्य उद्देेश्य भाारतीीय गाँँ�वोंं केे जीीवन, इति�हाास 

और लोकाचार की विस््ततृत जानकारी संकलित करना तथा इसे 
आभासी तथा वास््तविक समय के आगंतुकोों (visitors) के 
लिये उपलब््ध कराना है।
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	¶ संंस्कृृति� मंंत्राालय कलाा और संंस्कृृति� कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे वि�त्तीीय 
सहायता की एक योजना भी लागू कर रहा है जिसमेें 8 घटक शामिल 
हैैं जिसके माध््यम से सांस््ककृतिक संगठनोों को कला तथा संस््ककृति को 
बढ़़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार््यक्रम क््यया है?
	¶ सांं�स्कृृति�क माानचि�त्रण पर यह रााष्ट्रीीय मि�शन संंस्कृृति� मंंत्राालय केे 

तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केेंद्र (Indira Gandhi 
National Centre for the Arts -IGNCA) के 
समन््वय से संचालित किया जाता है।
�	MGMD पर एक वेेब पोोर्टटल भीी लॉॉन्च कि�याा गयाा हैै। 

MGMD कार््यक्रम भारतीय गाँवोों के जीवन, इतिहास तथा 
लोकाचार की विस््ततृत जानकारी संकलित करने एवं इसे आभासी 
व वास््तविक समय के आगंतुकोों के लिये उपलब््ध कराने का 
प्रयास करता है।

	¶ MGMD केे तहत, साात व्याापक श्रेेणि�योंं केे तहत जाानकाारीी एकत्र 
की जाती है:
�	कलाा एवंं शि�ल्प गाँँ�व
�	पाारि�स्थि�िति�कीीय दृष्टि� सेे उन्मुुख गाँँ�व
�	भाारत कीी पााठ्य एवंं शाास्त्रीीय परंंपरााओं सेे जुुड़ाा स्कोोलाास्टि�िक 

गाँव
�	राामाायण, महााभाारत और/याा पौौरााणि�क कथााओं तथाा मौौखि�क 

महाकाव््योों से जुड़़ा महाकाव््य गाँव
�	स्थाानीीय और रााष्ट्रीीय इति�हाास सेे जुुड़ाा ऐति�हाासि�क गाँँ�व
�	वाास्तुुकलाा वि�राासत गाँँ�व
�	कोोई अन्य वि�शेेषताा जि�सेे उजाागर करनेे कीी आवश्यकताा होो जैैसेे 

मछली पकड़ने वाला गाँव, बागवानी गाँव, चरवाहा गाँव आदि।
	¶ MGMD रााष्ट्रीीय सांं�स्कृृति�क माानचि�त्रण मि�शन (National 

Mission on Cultural Mapping - NMCM) 
का एक घटक है, जिसे आजादी का अमृत महोत््सव के एक भाग के 
रूप मेें शुरू किया गया है।

	¶ MGMD केे तहत 6.5 लााख गाँँ�वोंं काा सांं�स्कृृति�क माानचि�त्रण 
किया जा रहा है और 2 लाख से अधिक गाँवोों का मानचित्रण पहले 
ही किया जा चुका है तथा मिशन पोर््टल पर अपलोड किया जा चुका 
है जो राष्ट्रीय सांस््ककृतिक कार््यस््थल के रूप मेें कार््य करता है।

बजट 2024-25 मेें अनुमोदित योजनाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख आर््थथिक निर््णयोों को मंज़ूरी 
दी है, जिसमेें चीनी सब््ससिडी योजना (Subsidised Sugar 
Scheme) जैसी विभिन्न योजनाओं का विस््ततार भी शामिल है।

केेंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमुख योजनाएँ कौन-सी हैैं?
	¶ चीीनीी सब्सि��डीी योोजनाा काा वि�स्ताान:
�	केंंद्रीीय मंंत्रि�मंंडल नेे साार्ववजनि�क वि�तरण योोजनाा (PDS) केे 

माध््यम से वितरित अंत््ययोदय अन्न योजना (AAY) के 
लाभार्थी परिवारोों के लिये चीनी सब््ससिडी की योजना को दो और 
वर्षषों यानी 31 मार््च, 2026 तक बढ़़ाने को अनुमति दे दी है।

�	यह योोजनाा नि�र्धधनतम लोोगोंं तक चीीनीी कीी पहुँँच कोो सुुगम बनाातीी 
है और उनके आहार मेें ऊर््जजा को शामिल करती है ताकि उनके 
स््ववास््थ््य मेें सुधार हो।

�	इस योोजनाा केे तहत, केंंद्र सरकाार प्रति�भाागीी रााज्योंं केे AAY 
परिवारोों को चीनी पर प्रति माह प्रति किलोग्राम 18.50 रुपए की 
सब््ससिडी देती है। 
�	इस अनुुमति� सेे 15वेंं वि�त्त आयोोग (2020-21 सेे 2025-

26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपए से अधिक 
का लाभ मिलने की उम््ममीद है।

�	भाारत सरकाार पहलेे सेे हीी प्रधाानमंंत्रीी गरीीब कल्यााण अन्न योोजनाा 
(PM-GKAY) के तहत निशुल््क राशन प्रदान कर रही है।
�	PM-GKAY केे अलाावाा भीी नाागरि�कोंं कोो पर्याा�प्त 

भोजन सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर किफायती 
और उचित कीमतोों पर 'भारत आटा', 'भारत दाल' और 
टमाटर तथा प््ययाज की बिक्री की जाती है । 

�	इस अनुुमति� केे सााथ, सरकाार साार्ववजनि�क वि�तरण प्रणाालीी 
(PDS) के माध््यम से AAY परिवारोों को प्रति माह प्रति 
परिवार एक किलोग्राम की दर से चीनी वितरण के लिये 
प्रतिभागी राज््योों को सब््ससिडी देना जारी रखेगी।
�	चीीनीी कीी खरीीद और वि�तरण कीी ज़ि�म्मेेदाारीी रााज्योंं कीी हैै।

	¶ परि�धाान/वस्‍‍त्रोंं केे नि�र्याा�त केे लि�येे रााज्य और केंंद्रीीय करोंं तथाा 
लेवी मेें छूट की योजना (RoSCTL):
�	केंंद्रीीय मंंत्रि�मंंडल नेे परि�धाान/वस्‍‍त्रोंं और मेेड अप्‍‍स केे नि�र्याा�त 

के लिये राज््य एवं केेंद्रीय करोों तथा लेवी (RoSCTL) की 
छूट योजना 31 मार््च, 2026 तक जारी रखने की अनुमति दे दी।

�	दोो वर्षोंं कीी प्रस्ताावि�त अवधि� केे लि�येे योोजनाा कोो जाारीी रखनेे सेे 
स््थथिर नीतिगत व््यवस््थथा मिलेगी जो दीर््घकालिक व््ययापार योजना 
हेतु आवश््यक है, विशेष रूप से कपड़़ा क्षेत्र मेें।
�	अन्य कपड़ाा उत्पााद जोो RoSCTLकेे अंंतर्गगत शाामि�ल 

नहीीं हैैं, अन््य उत््पपादोों के साथ RoDTEP के तहत लाभ 
प्राप््त करने के पात्र हैैं।

	¶ पशुुपाालन अवसंंरचनाा वि�काास कोोष (AHIDF) काा 
विस््ततार:
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�	मंंत्रि�मंंडल नेे अवसंंरचनाा वि�काास कोोष (Infrastructure 
Development Fund- IDF) के तहत लागू किए 
जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (Animal 
Husbandry Infrastructure 
Development Fund- AHIDF) को वर््ष 2025-
26 तक अगले तीन वर्षषों के लिये जारी रखने की मंज़ूरी दे दी 
है। 

�	योोजनाा काा उद्देेश्य डेेयरीी प्रसंंस्करण, उत्पााद वि�वि�धीीकरण, मांं�स 
प्रसंस््करण, पशु चारा संयंत्र और नस््ल गुणन फार््म के लिये 
निवेश को प्रोत््ससाहित करना है।

�	AHIDF एक ऐसीी योोजनाा हैै जि�सकाा उद्देेश्य भाारत मेंं 
पशुपालन क्षेत्र मेें निवेश को बढ़़ावा देना तथा प्रोत््ससाहित करना 
है।
�	भाारत सरकाार अनुुसूूचि�त बैंंकोो तथाा अन्य वि�त्तीीय संंस्थाानोंं 

से 90 प्रतिशत तक ऋण के लिये दो वर््ष की मोहलत सहित 
8 वर्षषों के लिये 3 प्रतिशत ब््ययाज अनुदान प्रदान करेगी।

	¶ उर्ववरक (यूूरि�याा) इकााइयोंं केे लि�येे घरेेलूू गैैस कीी आपूूर्ति�ि केे 
लिये विपणन मार््जजिन:
�	मंंत्रि�मंंडल नेे 1 मई, 2009 सेे 17 नवंंबर, 2015 कीी अवधि� मेंं 

उर््वरक (यूरिया) इकाइयोों को घरेलू गैस की आपूर््तति पर विपणन 
मार््जजिन के निर््धधारण को अनुमति दे दी है।

�	यह अनुुमति� एक संंरचनाात्मक सुुधाार हैै। वि�पणन माार्जि�िन, गैैस 
के विपणन से जुड़़े अतिरिक्त जोखिम और लागत को वहन करने 
के लिये गैस विपणन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से गैस की लागत 
के अतिरिक्‍त वसूला जाता है। 
�	इससेे पहलेे सरकाार नेे वर्षष 2015 मेंं यूूरि�याा और LPG 

उत््पपादकोों को घरेलू गैस की आपूर््तति पर विपणन मार््जजिन 
निर््धधारित किया था।

�	यह अनुुमोोदन वि�भि�न्न उर्ववरक (यूूरि�याा) इकााइयोंं कोो 2009 सेे 
2015 की अवधि के दौरान खरीदी गई घरेलू गैस पर उनके द्वारा 
भुगतान किये गए विपणन मार््जजिन के घटक के लिये अतिरिक्त 
पूंजी प्रदान करेगा।

�	सरकाार केे आत्मनि�र्भभर भाारत केे दृष्टि�कोोण केे अनुुरूप, इस 
अनुमति से निर््ममाताओं को निवेश बढ़़ाने के लिये प्रोत््ससाहन 
मिलेगा। 
�	बढ़ेे हुए नि�वेेश सेे उर्ववरक क्षेेत्र मेंं आत्मनि�र्भभरताा आएगीी 

और गैस अवसंरचना के क्षेत्र मेें भविष््य के निवेश के लिये 
निश्चितता आएगी।

उत्तराखंड की यूसीसी मसौदा रिपोर््ट

चर््चचा मेें क््योों? 
हाल ही मेें समान नागरिक संहिता (UCC) मसौदा रिपोर््ट को 

उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे अधिनियमन 
के लिये विधेयक के रूप मेें 6 फरवरी 2024 को राज््य विधानसभा मेें 
प्रस््ततुत किये जाने की संभावना है।
	¶ UCC मसौौदाा समि�ति� काा नेेतृृत्व सर्वोोच्च न्याायाालय केे सेेवाानि�वृृत्त 

न््ययायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया।
	¶ UCC उत्तरााखंंड केे सभीी नि�वाासि�योंं, चााहेे उनकाा धर्मम, जााति� याा 

लिंग कुछ भी हो, के लिये सामान््य कानूनोों का एक प्रस््ततावित सेट 
है।

नोट:
	¶ भाारतीीय संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 162 स्पष्ट करताा हैै कि� कि�सीी रााज्य 

की कार््यकारी शक्ति उन मामलोों तक विस््ततृत है जिनके संबंध मेें 
राज््य के विधानमंडल को कानून निर््ममाण की शक्ति है। सातवीीं 
अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के प्रावधानोों को ध््ययान मेें 
रखते हुए, समान नागरिक संहिता (UCC) को क्रियान््ववित तथा 
कार््ययान््ववित करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकार क्षेत्र से 
बाहर के रूप मेें चुनौती नहीीं दी जा सकती है।
�	समवर्तीी सूूचीी कीी प्रवि�ष्टि� 5 "वि�वााह और तलााक" शि�शुु तथाा 

नाबालिग; दत्तक ग्रहण, वसीयत, निर््वसीयत एवं उत्तराधिकार, 
संयुक्त परिवार व विभाजन से संबंधित है, सभी मामले जिनके 
संबंध मेें न््ययायिक कार््यवाही मेें पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से 
ठीक पहले उनके व््यक्तिगत कानून के अधीन थे।

	¶ इसकाा अर्थथ यह हैै कि� उत्तरााखंंड रााज्य सरकाार अपनेे क्षेेत्र केे भीीतर 
UCC अधिनियमित कर सकती है।
उत्तराखंड की UCC मसौदा रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?

	¶ UCC काा लक्ष्य संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 44 द्वााराा नि�र्देेशि�त, वि�वााह, 
तलाक,दत्तक और विरासत पर ध््ययान केेंद्रित करते हुए, हर धर््म के 
अलग-अलग व््यक्तिगत कानूनोों को बदलना है।
�	संंवि�धाान अनुुच्छेेद 44, रााज्य केे नीीति� नि�देेशक तत्त्व (DPSP) 

है। इसमेें कहा गया है कि राज््य को संपूर््ण भारत मेें सभी नागरिकोों 
के लिये एक समान नागरिक संहिता स््थथापित करने का प्रयास 
करना चाहिये।

�	यह मसौौदाा व्यक्ति�गत काानूूनोंं काा एक एकल सेेट होोगाा जोो सभीी 
नागरिकोों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर््म के होों।

	¶ समि�ति� द्वााराा पेेश कि�येे गए कुुछ प्रमुुख प्रस्ताावोंं मेंं बहुवि�वााह, हलााल, 
इद्दत (मुस््ललिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा की जाने 
वाली प्रतीक्षा की अनिवार््य अवधि), तीन तलाक एवं बाल विवाह 
पर प्रतिबंध, लड़कियोों के लिये समान उम्र के साथ ही 'सभी धर्ममों मेें 
विवाह तथा लिव-इन संबंधोों का अनिवार््य पंजीकरण शामिल हैैं। 
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	¶ UCC केे मसौौदेे काा उद्देेश्य वि�राासत तथाा वि�वााह जैैसेे माामलोंं मेंं 
पुरुषोों और महिलाओं के साथ समान व््यवहार करके लैैंगिक समानता 
पर ध््ययान केेंद्रित करना है।
�	इस मसौौदेे मेंं मुुस्लि�िम महि�लााओं कोो मुुस्लि�िम व्यक्ति�गत काानूूनोंं 

के तहत प्राप््त मौजूदा 25% हिस््ससेदारी के मुकाबले समान 
संपत्ति हिस््ससेदारी का विस््ततार करने की भी संभावना है।

�	पुुरुषोंं और महि�लााओं केे लि�येे वि�वााह कीी न्यूूनतम आयुु एक 
समान रखी गई है, महिलाओं के लिये 18 वर््ष एवं पुरुषोों के 
लिये 21 वर््ष है।

	¶ अनुुसूूचि�त जनजााति� (ST) कोो इस वि�धेेयक केे दाायरेे सेे बााहर रखाा 
गया है। राज््य मेें आदिवासी आबादी जो लगभग 3% है, उन््हेें दिये 
गए विशेष दर्जे के कारण UCC के खिलाफ अपना असंतोष व््यक्त 
कर रही थी।

डी-रिज़र्वेशन करने से संबंधित UGC 
का मसौदा दिशा-निर्देश
    चर््चचा मेें क््योों?

उच्च शिक्षण संस््थथानोों मेें आरक्षण लागू करने हेतु विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग (University Grants Commission- 
UGC) के मसौदा दिशा-निर्देश महत्तत्वपूर््ण चर््चचा का विषय बन गए हैैं 
जिसका मुख््य कारण कुछ विशेष मामलोों मेें रिक्तियोों को 'अनारक्षित' करने 
का प्रस््तताव है।
	¶ केंंद्र सरकाार तथाा UGC नेे स्पष्ट कि�याा हैै कि� वि�श्ववि�द्याालयोंं केे 

संकाय पदोों हेतु अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति 
(ST), अन््य पिछड़़ा वर््ग (OBC) तथा आर््थथिक रूप से कमज़ोर 
वर््ग (EWS) उम््ममीदवारोों के आरक्षित पदोों पर सामान््य वर््ग के 
उम््ममीदवारोों की भर्ती नहीीं की जाएगी। 

नोट:
	¶ डीी-रि�ज़र्वेेशन काा ताात्पर्यय अनुुसूूचि�त जााति�, अनुुसूूचि�त जनजााति�, 

OBC तथा EWS जैसी विशिष्ट श्रेणियोों को आवंटित आरक्षित 
सीटोों अथवा कोटा को संभावित रूप से समाप््त करने से है।

UGC मसौदा दिशा-निर्देशोों मेें क््यया शामिल है?
	¶ UGC नेे वर्षष 2006 केे दि�शाा-नि�र्देेशोंं केे बााद सेे कि�येे गए परि�वर्ततनोंं 

तथा नए सरकारी निर्देशोों पर विचार करते हुए उच्च शिक्षण संस््थथानोों 
मेें आरक्षण लागू करने के लिये नए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार करने 
के लिये एक समिति को कार््य सौौंपा जिसकी अध््यक्षता लोक 
प्रशासन संस््थथान के निदेशक डॉ. एच.एस राणा द्वारा की गई।

�	इसकाा उद्देेश्य संंबंंधि�त मौौजूूदाा नि�यमोंं कोो स्पष्ट करनाा तथाा 
न््ययायालय के निर््णयोों के आधार पर कार््ममिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
(Department of Personnel and 
Training- DoPT) द्वारा  जारी परिपत्ररों के अपडेट को 
शामिल करना था।

	¶ मसौौदेे मेंं संंकााय पदोंं मेंं कोोटाा, आरक्षण रोोस्टर तैैयाार करनाा, डीी-
रिज़र्वेशन, आरक्षण हेतु जाति के दावोों का सत््ययापन तथा संस््थथानोों मेें 
छात्ररों के प्रवेश मेें आरक्षण जैसे पहलुओं को शामिल करने वाले 
विभिन्न अध््ययाय शामिल हैैं।

	¶ रि�क्ति�योंं कोो अनाारक्षि�त करनेे काा मुुद्दाा बहस काा प्रमुुख काारक हैै 
क््योोंकि यह आरक्षित संकाय पदोों को संबंधित विश्वविद्यालय से 
पर््ययाप््त औचित््य के माध््यम से "विशेष मामलोों" मेें अनारक्षित करने 
का प्रावधान करता है।
�	दि�शाा-नि�र्देेशोंं मेंं कहाा गयाा हैै कि� SC/ST याा OBC 

उम््ममीदवारोों के लिये आरक्षित स््थथान को अनारक्षित घोषित किया 
जा सकता है यदि इन श्रेणियोों के पर््ययाप््त उम््ममीदवार उपलब््ध 
नहीीं हैैं।

�	ग्रुुप A और ग्रुुप B स्तर कीी नौौकरि�योंं केे आरक्षण कोो रद्द करनेे 
का प्रस््तताव शिक्षा मंत्रालय को प्रस््ततुत किया जाना चाहिये, 
जबकि ग्रुप C तथा D स््तर के पदोों के लिये विश्वविद्यालय की 
कार््यकारी परिषद से अनुमोदन की आवश््यकता होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क््यया है?
	¶ 28 दि�संंबर, 1953 कोो तत्काालीीन शि�क्षाा मंंत्रीी मौौलाानाा अबुुल कलााम 

आज़़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 
नीींव रखी थी। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्‍वविद्यालय 
शिक्षा के मापदंडोों के समन्‍वय, निर््धधारण और अनुरक्षण हेतु वर््ष 
1956 मेें संसद के अधिनियम द्वारा स्‍थापित एक स्‍वायत्‍त संगठन 
है।

	¶ वि�श्ववि�द्याालय अनुुदाान आयोोग (UGC) शि�क्षाा मंंत्राालय केे तहत 
काम करता है, केेंद्र सरकार UGC मेें एक अध््यक्ष, एक उपाध््यक्ष 
और दस अन््य सदस््योों की नियुक्ति करती है।
�	अध्यक्ष ऐसेे लोोगोंं मेंं सेे चुुनाा जााताा हैै जोो केंंद्र सरकाार याा कि�सीी 

राज््य सरकार के अधिकारी नहीीं होते हैैं।
	¶ पाात्र वि�श्ववि�द्याालयोंं और कॉॉलेेजोंं कोो अनुुदाान प्रदाान करनेे केे 

अलावा आयोग केेंद्र तथा राज््य सरकारोों को उच्च शिक्षा के विकास 
के लिये आवश््यक उपायोों पर सलाह भी देता है।

	¶ यह बंंगलूूरू, भोोपााल, गुुवााहााटीी, हैैदरााबााद, कोोलकााताा और पुुणेे मेंं 
स््थथित अपने 6 क्षेत्रीय कार््ययालयोों के साथ-साथ नई दिल्ली स््थथित 
मुख््ययालय से कार््य करता है।
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	¶ यह फर्ज़ीी वि�श्ववि�द्याालयोंं, स्वाायत्त महाावि�द्याालयोंं, डीीम्ड 
विश्वविद्यालय और दूरस््थ शिक्षा संस््थथानोों की मान््यता को भी 
नियंत्रित करता है।

डिजिटल पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक्चर
चर््चचा मेें क््योों?
	¶ हााल हीी मेंं नैैसकॉॉम तथाा आर्थथर डीी. लि�टि�ल नेे संंयुुक्त रूप सेे एक 

रिपोर््ट जारी की है, जिसका शीर््षक है- भारत का डिजिटल पब््ललिक 
इन्फ्रास्टट्रक्चर: भारत के डिजिटल समावेशन मेें तेज़ी, जिसमेें कहा 
गया है कि भारत के डिजिटल पब््ललिक इन्फ्रास्टट्रक्चर (DPI), 
2030 तक भारत को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल 
अर््थव््यवस््थथा की ओर ले जाने की संभावना है। 

DPI क््यया है?
	¶ परि�चय: DPI डि�जि�टल पहचाान, भुुगताान बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे एवंं डेेटाा 

एक््सचेेंज समाधान जैसे ब््ललॉक या प््ललेटफॉर््म को संदर््भभित करता है 
जो देशोों को अपने लोगोों को आवश््यक सेवाएँ प्रदान करने, नागरिकोों 
को सशक्त बनाने के साथ-साथ डिजिटल समावेशन को सक्षम 
करके जीवन मेें सुधार करने मेें सहायता प्रदान करता है।

	¶ DPI पाारि�स्थि�िति�कीी तंंत्र: DPI लोोगोंं, धन एवंं सूूचनाा केे प्रवााह 
मेें मध््यस््थता करते हैैं। ये तीन सेट एक प्रभावी DPI पारिस््थथितिकी 
तंत्र विकसित करने की नीींव का भी निर््ममाण करते हैैं:
�	पहलाा, डि�जि�टल ID सि�स्टम केे मााध्यम सेे लोोगोंं काा प्रवााह।
�	दूूसराा, वाास्तवि�क समय मेंं त्वरि�त भुुगताान प्रणाालीी केे मााध्यम सेे 

धन का प्रवाह।
�	और तीीसराा, DPI केे लााभोंं कोो वाास्तवि�क बनाानेे तथाा नाागरि�कोंं 

को डेटा को नियंत्रित करने की वास््तविक क्षमता के साथ सशक्त 
बनाने के लिये सहमति-आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के 
माध््यम से व््यक्तिगत जानकारी का प्रवाह।

	¶ इंंडि�याास्टैैक: यह API (एप्लि��केेशन प्रोोग्राामिं�ंग इंंटरफेेस) काा एक 
सेट है जो सरकारोों, व््यवसायोों, स््टटार््टअप के साथ-साथ डेवलपर््स को 
उपस््थथिति-रहित, कागज़ रहित और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा 
मेें भारत की कठिन समस््ययाओं को हल करने के लिये एक अद्वितीय 
डिजिटल इन्फ्रास्टट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
�	भाारत, इंंडि�याा स्टैैक केे मााध्यम सेे, डेेटाा एम्पाावरमेंंट प्रोोटेेक्शन 

आर््ककिटेक्चर (DEPA) पर निर््ममित सभी तीन मूलभूत DPI, 
डिजिटल पहचान (आधार), रियल-टाइम फास््ट पेमेेंट (UPI) 
एवं अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन 
गया।
�	DEPA एक डि�जि�टल ढाँँ�चेे काा नि�र्माा�ण करतेे हैै जोो 

उपयोगकर्त्ताओं को तीसरे पक्ष की इकाई के माध््यम से 

अपनी शर्ततों पर अपना डेटा साझा करने की अनुमति देता 
है, जिन््हेें सहमति प्रबंधक के रूप मेें जाना जाता है।

रिपोर््ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
	¶ आर्थि�िक प्रभााव:
�	रि�पोोर्टट केे अनुुसाार वर्षष 2030 तक भाारत कीी डि�जि�टल 

अर््थव््यवस््थथा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी जिसमेें 
प्रमुख योगदान DPI को होगा जिससे देश को 8 ट्रिलियन 
अमेरिकी डॉलर की अर््थव््यवस््थथा बनने मेें मदद मिलेगी।

�	DPI नाागरि�कोंं कीी दक्षताा बढ़ाानेे और साामााजि�क तथाा वि�त्तीीय 
समावेशन को बढ़़ावा देने मेें भूमिका निभा सकता है।

	¶ व्याापक उपयोोग और पहुँँच:
�	वर्षष 2022 केे अनुुसाार आधाार, UPI और फाास्टैैग 

(FASTag) जैसे उन्नत DPI को व््ययापक स््तर पर अपनाया 
गया है तथा आगामी 7-8 वर्षषों मेें इसके विस््ततार मेें और वृद्धि 
होने की संभावना है जिससे इसकी सेवाओं का प्रसार दूरवर्ती 
क्षेत्ररों मेें भी संभव हो सकेगा।

�	उक्त DPI काा भाारत केे सकल घरेेलूू उत्पााद (GDP) मेंं 
0.9% का योगदान रहा है। प्रत््यक्ष और अप्रत््यक्ष दोनोों प्रभावोों 
को ध््ययान मेें रखते हुए वर््ष 2030 तक GDP मेें इसका योगदान 
2.9% -4.2% तक बढ़ने का अनुमान है।
�	आयुुष्माान भाारत डि�जि�टल मि�शन (ABDM) जि�सकाा 

उद्देश््य भारत के डिजिटल स््ववास््थ््य बुनियादी ढाँचे का 
समर््थन करना है GDP की वृद्धि मेें योगदान करेगा।

	¶ वैैश्वि�क नेेतृृत्व: 
�	भाारत वर्ततमाान मेंं DPI केे क्षेेत्र मेंं वि�काास करनेे, डि�जि�टल 

भुगतान के व््ययापक उपयोग मेें सहायता प्रदान करने, डेटा-
शेयरिंग बुनियादी ढाँचे को करने, घरेलू व््यवसायोों को बढ़़ावा 
देने तथा देश मेें उद्यमिता को बढ़़ावा देने मेें वैश्विक नेता की 
भूमिका निभाता है।

	¶ सरकाारीी सहाायताा और सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी इकोोसि�स्टम: 
�	DPI कीी सफलताा मेंं सरकाार काा अथक समर्थथन और सूूचनाा 

प्रौद्योगिकी बौद्धिक पूंजी तथा स््टटार््टअप पारिस््थथितिकी तंत्र का 
महत्तत्वपूर््ण योगदान है जिससे नवाचार एवं विकास के लिये 
अनुकूल वातावरण तैयार होता है।

	¶ वि�काास और बेेहतर उपयोोगकर्त्ताा� अनुुभव:
�	यह अनुुमाान लगाायाा गयाा हैै कि� वर्ततमाान डि�जि�टल इकााइयाँँ� AI, 

वेब 3 और अन््य अत््ययाधुनिक तकनीकोों का उपयोग करके 
बेहतर उपयोगकर्त्ता अनुभव प्रदान करने के लिये विकसित 
होोंगी।
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�	आधाार एक प्रमुुख योोगदाानकर्त्ताा� बनाा रहेेगाा क्योंंकि� इसकेे उपयोोग 
के मामले सेवाओं की व््ययापक श्रेणी तक विस््ततारित हो गए हैैं 
जिससे भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे मेें इसकी भूमिका और 
सुदृढ़ हो गई है।

मराठा आरक्षण विधेयक
चर््चचा मेें क््योों?

महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही मेें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से 
पिछड़़े वर्गगों के लिये महाराष्ट्र राज््य आरक्षण विधेयक, 2024 पारित किया 
जिसके तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़़े श्रेणियोों के अंतर््गत 
नौकरियोों एवं शिक्षा मेें मराठा समुदाय के लिये 10% के आरक्षण का 
प्रावधान किया गया।

मराठा आरक्षण विधेयक से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
	¶ साामााजि�क और शैैक्षणि�क रूप सेे पि�छड़ेे वर्गोंं केे लि�येे महाारााष्ट्र 

राज््य आरक्षण विधेयक, 2024 को महाराष्ट्र राज््य पिछड़़ा वर््ग 
आयोग की रिपोर््ट के आधार पर तैयार किया गया है।
�	इस रि�पोोर्टट द्वााराा आरक्षण कीी आवश्यकताा कोो उचि�त ठहराातेे हुए 

मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़़े वर्गगों 
के रूप मेें पहचाना गया।

	¶ यह वि�धेेयक भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 342A (3) केे तहत 
मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़़े वर््ग के 
रूप मेें निर््ददिष्ट करता है। यह संविधान के अनुच््छछेद 15(4), 15(5) 
और 16(4) के तहत इस वर््ग के लिये आरक्षण प्रदान करता है।
�	अनुुच्छेेद 342A (3) केे अनुुसाार प्रत्येेक रााज्य अथवाा 

केेंद्रशासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़़े वर्गगों 
(Socially and Educationally Backward 
Class- SEBC) की एक सूची तैयार कर उसे बनाए रख 
सकता है। ये सूचियाँ संबद्ध विषय की केेंद्रीय सूची से भिन्न हो 
सकती हैैं।

�	अनुुच्छेेद 15(4) रााज्य कोो नाागरि�कोंं केे कि�सीी भीी साामााजि�क 
और शैक्षणिक रूप से पिछड़़े वर््ग अथवा अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने 
का अधिकार देता है।

�	अनुुच्छेेद 15(5) रााज्य कोो अल्पसंंख्यक शैैक्षणि�क संंस्थाानोंं केे 
अतिरिक्त, पिछड़़े वर्गगों, अनुसूचित जातियोों और अनुसूचित 
जनजातियोों के लिये शैक्षणिक संस््थथानोों मेें प्रवेश के दौरान सीटोों 
के आरक्षण का प्रावधान करने मेें सक्षम बनाता है।

�	अनुुच्छेेद 16(4) रााज्य कोो नाागरि�कोंं केे कि�सीी भीी पि�छड़ेे वर्गग 
के पक्ष मेें नियुक्तियोों या पदोों के आरक्षण के लिये प्रावधान करने 

का अधिकार देता है, जिसका राज््य की राय मेें, राज््य के तहत 
सेवाओं मेें पर््ययाप््त प्रतिनिधित््व नहीीं है।

	¶ वि�धेेयक यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� क्रीीमीी लेेयर काा सि�द्धांं�त लाागूू 
हो, आरक्षण को उन मराठाओं तक सीमित कर दिया गया है जो 
क्रीमी लेयर श्रेणी मेें नहीीं हैैं, जिससे समुदाय के भीतर परम हाशिये 
पर रहने वाले लोगोों को निशाना बनाया जा सके।

	¶ आयोोग कीी रि�पोोर्टट मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय (इंंदि�राा सााहनीी नि�र्णणय (वर्षष 
1992)) द्वारा निर््धधारित 50% सीमा से ऊपर मराठा समुदाय को 
आरक्षण को उचित ठहराते हुए "असामान््य परिस््थथितियोों और 
असाधारण स््थथितियोों" पर प्रकाश डाला गया।
�	महाारााष्ट्र मेंं वर्ततमाान मेंं 52% आरक्षण हैै, जि�समेंं SC, ST, 

OBC, विमुक्त घुमंतू और अर्दद्ध-घुमंतू समुदायोों एवं अन््य जैसी 
विभिन्न श्रेणियाँ शामिल हैैं। मराठोों के लिये 10% आरक्षण के 
साथ, राज््य मेें कुल आरक्षण अब 62% तक पहुुँच जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
 हाल के वर्षषों मेें, भारत मेें चुनावोों के दौरान उपयोग की जाने वाली 

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनोों (EVM) की सत््यनिष्ठा/अखंडता और 
विश्वसनीयता को लेकर चर््चचा और विश्लेषण बढ़ते जा रहे हैैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क््यया है?
	¶ परि�चय: EVM एक उपकरण हैै जि�सकाा उपयोोग इलेेक्ट्रॉॉनि�क 

रूप से वोटोों को रिकॉर््ड करने के लिये किया जाता है। इनका प्रयोग 
पहली बार वर््ष 1982 मेें केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र मेें किया 
गया था।
�	वर्षष 1998 केे बााद सेे, नि�र्वाा�चन आयोोग नेे मतपेेटि�योंं केे बदलेे 

EVM के उपयोग को गति दी है।
�	वर्षष 2003 मेंं, सभीी रााज्योंं केे चुुनााव और उपचुुनााव EVM काा 

उपयोग करके आयोजित किये गए थे।
�	इससेे उत्सााहि�त होोकर वर्षष 2004 मेंं आयोोग नेे लोोकसभाा 

चुनावोों मेें केवल EVM का उपयोग करने का ऐतिहासिक 
निर््णय लिया।

	¶ वि�काास: इसेे दोो साार्ववजनि�क क्षेेत्र केे उपक्रमोंं: भाारत इलेेक्ट्रॉॉनि�क्स 
लिमिटेड, बैैंगलोर (रक्षा मंत्रालय के तहत) और इलेक्ट्रॉनिक 
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (परमाणु ऊर््जजा विभाग 
के तहत) के सहयोग से निर््ववाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ 
समिति (Technical Experts Committee- TEC) 
द्वारा तैयार तथा डिज़ाइन किया गया है।

	¶ काार्ययक्षमताा: इसकेे दोो भााग हैंं: एक नि�यंंत्रण इकााई और एक केेबल 
द्वारा जुड़़ी मतपत्र इकाई।
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�	कंंट्रोोल यूूनि�ट/नि�यंंत्रण इकााई मतदाान अधि�काारीी केे अधीीन होोतीी 
है, जबकि बैलेटिंग यूनिट/मतपत्र इकाई मतदान केेंद्र मेें होती है।

�	मतदााताा कोो अपनीी पसंंद केे उम्मीीदवाार तथाा प्रतीीक केे साामनेे 
बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाना होता है और वोट दर््ज हो 
जाता है।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ: 
�	ECI द्वााराा प्रयोोग कीी जाा रहीी एक EVM अधि�कतम 2,000 

वोट रिकॉर््ड कर सकती है।
�	उन्हेंं बि�जलीी कीी आवश्यकताा नहींं होोतीी हैै, सााथ हीी वेे एक 

साधारण बैटरी से संचालित होते हैैं जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक््स 
लिमिटेड अथवा इलेक्ट्रॉनिक््स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
द्वारा असेेंबल किया जाता है।

�	EVM मेंं प्रयोोग कीी जाानेे वाालीी मााइक्रोोचि�प एक बाार उपयोोग 
की जाने वाली प्रोग्राम योग््य मास््क््ड चिप है, जिसे न तो पढ़़ा जा 
सकता है और न ही ओवरराइट किया जा सकता है।
�	इसकेे अति�रि�क्त EVM स्टैंंडअलोोन मशीीनेंं हैंं और सााथ 

ही इन मशीनोों मेें किसी ऑपरेटिंग सिस््टम का उपयोग नहीीं 
किया जाता है।

VVPAT क््यया है? 
	¶ मतदााताा सत्याापि�त पेेपर ऑडि�ट ट्रेेल (Voter Verifiable 

Paper Audit Trail- VVPAT)  इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 
मशीन (Electronic Voting Machines- EVM) 
से संबंधित एक स््वतंत्र सत््ययापन प््रििंटर मशीन है जो मतदाताओं को 
यह सत््ययापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उचित तरीके 
से दर््ज किया गया है।
�	इसेे 2013 मेंं नगाालैंंड केे नोोकसेेन वि�धाानसभाा क्षेेत्र केे उप-चुुनााव 

मेें पेश किया गया था।
�	वर्षष 2019 केे लोोकसभाा चुुनााव मेंं सभीी सीीटोंं पर VVPAT 

का इस््ततेमाल किया गया।
	¶ काार्ययक्षमताा: VVPAT मशीीन EVM पर बटन कोो क्लि�क 

करने के बाद लगभग 7 सेकंड हेतु मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के 
नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची मुद्रित करती है।
�	इसकेे बााद मुुद्रि�त पर्चीी अपनेे आप कटकर VVPAT केे 

सीलबंद ड्रॉप बॉक््स मेें गिर जाती है।
�	VVPAT मशीीनोंं तक केेवल मतदाान अधि�काारीी कीी पहुँँच 

होती है।
	¶ संंबंंधि�त सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय: सुुब्रमण्यम स्वाामीी बनााम 

ECI, 2013 मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने EVM के माध््यम से 
होने वाले निर््ववाचन मेें VVPAT मशीनोों के नियोजन की 
आवश््यकता पर ज़ोर दिया।

�	वर्ततमाान मेंं नि�र्वाा�चन कीी प्रक्रि�याा मेंं ECI-EVM और 
VVPAT के M3 मॉडल का उपयोग किया जाता है।

चडंीगढ़ मयेर चुनाव मेें सर्वोच्च न््ययायालय 
द्वारा अनचु््छछेद 142 का उपयोग
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम जारी किये गए तथा 
सर्वोच्च न््ययायालय ने संविधान के अनुच््छछेद 142 को कार््ययान््ववित करते हुए 
चुनाव के परिणाम रद्द कर दिये जिसके परिणामस््वरूप यह चर््चचा का विषय 
बन गया।

सर्वोच्च न््ययायालय ने अनुच््छछेद 142 का उपयोग क््योों 
किया?
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे चंंडीीगढ़ मेेयर चुुनााव मेंं न्यााय सुुनि�श्चि�त करनेे 

और निर््ववाचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिये अनुच््छछेद 
142 कार््ययान््ववित किया।
�	पीीठाासीीन अधि�काारीी केे अवैैध आचरण केे परि�णाामस्वरूप 

निर््ववाचन प्रक्रिया मेें अनियमितताएँ हुईं जिसमेें अधिकारी ने 
प्रतिद्वंद्वी के पक्ष मेें प्राप््त आठ मतोों को अमान््य कर विजेता की 
घोषणा की जिसके कारण गलत विजेता की घोषणा हुई।

भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 142 क््यया है?
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय कोो सशक्त बनाानाा:
�	अनुुच्छेेद 142 सर्वोोच्च न्याायाालय कोो उसकेे समक्ष लंंबि�त कि�सीी 

मामले अथवा वाद मेें पूर््ण न््ययाय करने के लिये आवश््यक कोई 
भी डिक्री अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
�	येे डि�क्रीी अथवाा आदेेश न्याायि�क हस्तक्षेेप केे लि�येे 

महत्तत्वपूर््ण साधन हैैं क््योोंकि इन््हेें भारत के संपूर््ण राज््य क्षेत्र 
मेें कार््ययान््ववित किया जा सकता है।

	¶ वि�धि�क सीीमााओं सेे अति�रि�क्त शक्ति�:
�	अनुुच्छेेद 142 सर्वोोच्च न्याायाालय कोो इसमेंं शाामि�ल सभीी पक्षोंं केे 

लिये न््ययाय सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा विधियोों अथवा 
विधि के दायरे से परे जाकर न््ययायिक हस््तक्षेप करने का प्रावधान 
करता है।
�	यह न्याायाालय कोो आवश्यकताा पड़नेे पर काार्ययकाारीी और 

विधायी भूमिकाओं सहित निर््णय से परे कार््य करने मेें 
सक्षम बनाता है।

�	कई अन्य काानूून जैैसेे कि� अनुुच्छेेद 32 (जोो संंवैैधाानि�क उपचाारोंं 
के अधिकार की गारंटी देता है), अनुच््छछेद 141 (जिसके लिये 
सभी भारतीय न््ययायालयोों को सर्वोच्च न््ययायालय के निर््णयोों का 
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पालन करना आवश््यक है) तथाअनुच््छछेद 136 (जो विशेष 
अनुमति याचिका की अनुमति देता है), अनुच््छछेद 142 को 
समर््थन प्रदान करते हैैं।
�	इस साामूूहि�क ढाँँ�चेे कोो “न्याायि�क सक्रि�यताा” शब्द सेे जाानाा 

जाता है। इस विचार के परिणामस््वरूप सर्वोच्च न््ययायालय 
ने "पूर््ण न््ययाय" प्रदान करने के लिये प्राय: संसदीय कानूनोों 
को खारिज कर दिया है।

	¶ साार्ववजनि�क हि�त केे माामलोंं मेंं हस्तक्षेेप करनाा:
�	यह प्राावधाान सर्वोोच्च न्याायाालय कोो साार्ववजनि�क हि�त, 

मानवाधिकार, संवैधानिक मूल््योों अथवा मौलिक अधिकारोों से 
जुड़़े मामलोों मेें हस््तक्षेप करने का अधिकार देता है।

�	यह संंवि�धाान केे संंरक्षक केे रूप मेंं न्याायाालय कीी भूूमि�काा कोो 
सुदृढ़ करता है और साथ ही उल्लंघनोों के विरुद्ध सुरक्षा 
सुनिश्चित करता है।

न््ययायिक सक्रियता न््ययायिक अतिरेक
देश की कानूनी तथा संवैधानिक 
व््यवस््थथा को संरक्षित करने एवं 
नागरिकोों के अधिकारोों को बनाए 
रखने मेें न््ययायपालिका की सक्रिय 
भूमिका के रूप मेें परिभाषित 
किया गया है।	

जब न््ययायपालिका अपने कानूनी 
प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र से 
आगे बढ़कर विधायी या कार््यकारी 
कार्ययों मेें हस््तक्षेप करती है।

यह सुनिश्चित करता है कि कानून 
संवैधानिक प्रावधानोों का अनुपालन 
करते हैैं।

लोकतंत्र मेें यह अवांछनीय है 
क््योोंकि यह शक्तियोों के पृथक्करण 
के सिद््धाांत का उल्लंघन करता है।

सामाजिक परिवर््तन को बढ़़ावा देने 
के साथ-साथ  कमज़़ोर समूहोों की 
सुरक्षा करता है।

लोकतंत्र को कमज़़ोर कर सकता 
है।

विशिष्ट परिस््थथितियोों के आधार 
पर न््ययायिक सक्रियता की वैधता 
पर प्राय: बहस होती है।

सामान््य रूप से इसे गैरकानूनी एवं 
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिये 
हानिकारक माना जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
चर््चचा मेें क््योों ?

हाल ही मेें सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के 
राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की वार््षषिक 
रिपोर््ट 2022-23 सौौंपी।
	¶ रि�पोोर्टट मेंं भाारत केे संंवि�धाान मेंं नि�हि�त अनुुसूूचि�त जााति�योंं (SC) केे 

संवैधानिक सुरक्षा उपायोों की सुरक्षा के संबंध मेें आयोग को सौौंपे गए 
मुद्ददों पर विभिन्न सिफारिशेें शामिल हैैं।

	¶ भाारत केे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 338 केे अंंर्ततगत NCSC कोो दि�येे 
गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्तत्तव््य है कि वह राष्ट्रपति 
को वार््षषिक तथा अन््य किसी भी समय पर जैसा अनुसूचित जाति 
आयोग उचित समझे संवैधानिक सुरक्षा उपायोों के कामकाज पर 
रिपोर््ट प्रस््ततुत करे। 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	NCSC एक संंवैैधाानि�क नि�कााय हैै जि�सकीी स्थाापनाा अनुुसूूचि�त 

जातियोों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा 
उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर््थथिक एवं सांस््ककृतिक हितोों को 
बढ़़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश््य से की गई है।

	¶ इति�हाास:
�	वि�शेेष पदााधि�काारीी:

�	प्राारंंभ मेंं संंवि�धाान मेंं अनुुच्छेेद 338 केे तहत एक वि�शेेष 
अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी 
को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के 
रूप मेें नामित किया गया था।

�	65वाँँ� संंवैैधाानि�क संंशोोधन अधि�नि�यम, 1990:
�	इसनेे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 338 मेंं संंशोोधन कि�याा और 

साथ ही एक सदस््ययीय प्रणाली के स््थथान पर अनुसूचित 
जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 
बहु-सदस््ययीय राष्ट्रीय आयोग स््थथापित किया।

�	89वाँँ� संंवैैधाानि�क संंशोोधन अधि�नि�यम, 2003:
�	अनुचु्छेेद 338 मंें संशंोोधन कि�याा गयाा, सााथ हीी SC तथाा ST 

के लिय े तत््ककालीन राष्ट्रीय आयोग को वर््ष 2004 स े दो 
अलग-अलग आयोगोों द्वारा प्रतिस््थथापित किया गया, जो थ:े

�	अनुुच्छेेद 338 केे अंंर्ततगत रााष्ट्रीीय अनुुसूूचि�त जााति� आयोोग 
(NCSC)।

�	अनुुच्छेेद 338A केे अंंर्ततगत रााष्ट्रीीय अनुुसूूचि�त जनजााति� आयोोग 
(NCST)।

	¶ संंरचनाा:
�	NCSC मेंं एक अध्यक्ष, एक उपााध्यक्ष एवंं तीीन अति�रि�क्त 

सदस््य शामिल हैैं।
�	रााष्ट्रपति� इन पदोंं कीी नि�युुक्ति� करतेे हैंं, जैैसाा कि� उनकेे हस्तााक्षर 

एवं मुहर वाले वारंट द्वारा स््ववीकार होता है।
�	उनकीी सेेवाा कीी शर्तेंं एवंं काार्ययकााल भीी रााष्ट्रपति� द्वााराा 

निर््धधारित किया जाता है।
	¶ काार्यय:
�	अनुुसूूचि�त जााति� केे लि�येे संंवैैधाानि�क तथाा अन्य काानूूनीी सुुरक्षाा 

उपायोों से संबंधित सभी मामलोों की जाँच एवं निगरानी करना 
और साथ ही उनके कामकाज का मूल््ययाांकन भी करना;
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�	अनुुसूूचि�त जााति� केे अधि�काारोंं एवंं सुुरक्षाा उपाायोंं सेे वंंचि�त होोनेे 
से संबंधित विशिष्ट शिकायतोों की जाँच करना;

�	अनुुसूूचि�त जााति� केे साामााजि�क-आर्थि�िक वि�काास कीी योोजनाा 
प्रक्रिया मेें भाग लेना तथा सलाह देना एवं संघ या राज््य के तहत 
उनके विकास की प्रगति का मूल््ययाांकन करना;

�	रााष्ट्रपति� कोो वाार्षि�िक रूप सेे तथाा ऐसेे अन्य समय पर जब वह 
उचित समझे, उन सुरक्षा उपायोों के कामकाज पर रिपोर््ट प्रस््ततुत 
करना;

�	अनुुसूूचि�त जााति� केे संंरक्षण, कल्यााण एवंं साामााजि�क-आर्थि�िक 
विकास के लिये उन सुरक्षा उपायोों के साथ-साथ अन््य उपायोों 
के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिये संघ या राज््य द्वारा उठाए जाने 
वाले उपायोों के बारे मेें सिफारिशेें करना।

�	वर्षष 2018 तक आयोोग कोो अन्य पि�छड़ाा वर्गग (OBC) केे 
संबंध मेें भी समान कार््य करने की आवश््यकता थी। 102वेें 
संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा इसे इस ज़िम््ममेदारी से मुक्त कर 
दिया गया।

	¶ NCSC कीी शक्ति�:
�	आयोोग कोो अपनीी संंचाालन प्रक्रि�याा कोो वि�नि�यमि�त करनेे कीी 

शक्ति प्राप््त है।
�	कि�सीी भीी माामलेे कीी जाँँ�च करतेे समय अथवाा कि�सीी 

शिकायत की जाँच करते समय आयोग को किसी वाद का 
विचारण करने वाले सिविल न््ययायालय की शक्तियाँ प्राप््त 
हैैं। आयोग की शक्तियोों मेें निम््नलिखित शामिल हैैं–

�	भाारत केे कि�सीी भााग केे कि�सीी व्यक्ति� कोो सम्मन करनाा और 
हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

�	दस्ताावेेज़ोंं केे प्रकटीीकरण और पेेश कि�येे जाानेे कीी अपेेक्षाा 
करना,

�	शपथ-पत्रोंं पर सााक्ष्य ग्रहण करनाा, और
�	कि�सीी न्याायाालय अथवाा काार्याा�लय सेे कि�सीी साार्ववजनि�क रि�कॉॉर्डड 

की प्रति की अपेक्षा करना।
�	केंंद्र और रााज्य सरकाारोंं कोो अनुुसूूचि�त जााति� कोो प्रभाावि�त 

करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलोों पर आयोग से 
परामर््श करना आवश््यक है।

इस््पपात क्षेत्र मेें हरित हाइड्रोजन का 
उपयोग
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय ने "राष्ट्रीय हरित 
हाइड्रोजन मिशन के तहत इस््पपात क्षेत्र मेें ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के 

लिये केेंद्रक/पायलट परियोजनाओं के कार््ययान््वयन के लिये योजना दिशा-
निर्देश” शीर््षक से दिशा-निर्देश जारी किये हैैं।
	¶ इसकाा उद्देेश्य इस्पाात क्षेेत्र मेंं जीीवााश्म ईंधन और जीीवााश्म ईंधन-

आधारित फीडस््टटॉक््स के स््थथान पर ग्रीन हाइड्रोजन एवं उसके 
डेरिवेटिव को उपयोग मेें लाना है।

	¶ यह योोजनाा वि�त्त वर्षष 2029-30 तक नि�र्धाा�रि�त परि�व्यय केे सााथ 
कार््ययान््ववित की जाएगी।

दिशा-निर्देशोों से संबंधित प्रमुख बिंदु क््यया हैैं?
	¶ प्रमुुख क्षेेत्र:
�	इस्पाात क्षेेत्र मेंं केंंद्रक परि�योोजनााओं केे लि�येे नि�म्नलि�खि�त तीीन 

क्षेत्ररों को प्रमुख क्षेत्ररों के रूप मेें पहचाना गया है:
�	प्रत्यक्ष रूप सेे कम कि�येे गए लौौह नि�र्माा�ण (डाायरेेक्ट 

रिड्यूस््ड आयरनमेकिंग) प्रक्रिया मेें हाइड्रोजन का 
उपयोग।

�	ब्लाास्ट फर्नेेस मेंं हााइड्रोोजन काा उपयोोग।
�	क्रमि�क तरीीकेे सेे जीीवााश्म ईंधन केे स्थाान पर हरि�त 

हाइड्रोजन का उपयोग।
�	यह योोजनाा लौौह और इस्पाात उत्पाादन मेंं काार्बबन उत्सर्जजन कोो 

कम करने के लिये हाइड्रोजन के किसी अन््य नवीन उपयोग से 
संबंधित केेंद्रक पायलट परियोजनाओं का भी समर््थन करेगी।

	¶ हााइड्रोोजन मि�श्रण दृष्टि�कोोण:
�	इस्पाात संंयंंत्रोंं कोो वर्ततमाान मेंं अपनीी प्रक्रि�यााओं मेंं हरि�त हााइड्रोोजन 

के एक छोटे प्रतिशत को मिश्रित करके तथा लागत अर््थशास्तत्र मेें 
सुधार और प्रौद्योगिकी मेें विकास के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण 
अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिये प्रोत््ससाहित किया गया।

	¶ नयेे संंयंंत्रोंं मेंं समाावेेशन:
�	दि�शाा-नि�र्देेशोंं केे अनुुसाार संंभाावि�त इस्पाात हरि�त हााइड्रोोजन केे 

साथ कार््य करने मेें सक्षम होोंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा 
सके कि ये संयंत्र भविष््य के वैश्विक निम््न-कार््बन इस््पपात 
बाज़ारोों मेें भाग लेने मेें सक्षम हैैं।

�	यह योोजनाा शत-प्रति�शत पर्याा�वरण-अनुुकूूल स्टीील केे उद्देेश्य 
वाली ग्रीनफील््ड परियोजनाओं का भी समर््थन करेगी।

हरित इस््पपात उत््पपादन को बढ़़ावा देने के लिये क््यया प्रयास किये गए 
हैैं? 
	¶ अंंतर्राा�ष्ट्रीीय सहयोोग:
�	जलवाायुु परि�वर्ततन पर संंयुुक्त रााष्ट्र फ्रेेमवर्कक अभि�समय केे 

पक्षकारोों (COPs) के 28वेें सम््ममेलन के दौरान भारत ने 
LEAD-IT पहल के तहत स््ववीडन के साथ अपनी साझेदारी 
की घोषणा की जो विशेष रूप से इस््पपात क्षेत्र के औद्योगिक 
डीकार्बोनाइज़ेशन पर केेंद्रित था।
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�	स्वीीडि�श कंंपनीी SSAB वर्षष 2018 मेंं हााइड्रोोजन केे 
माध््यम से स््टटील का उत््पपादन करने वाली विश्व की पहली 
कंपनी बनी।

�	एक अन्य स्वीीडि�श कंंपनीी, H2-ग्रीीन स्टीील भीी वर्षष 2025 
तक हाइड्रोजन का उपयोग करके हरित इस््पपात का अपना 
पहला बैच तैयार करने की योजना कर रही है।

�	इसीी प्रकाार कीी पहल जाापाान मेंं नि�प्पॉॉन स्टीील और फ्राँँ�स 
और जर््मनी मेें अन््य कंपनियोों द्वारा की जा रही है।

	¶ घरेेलूू कंंपनि�याँँ�:
�	घरेेलूू स्तर पर, टााटाा स्टीील और आर्सेेलरमि�त्तल नि�प्पॉॉन स्टीील 

इंडिया जैसी कंपनियोों ने हाइड्रोजन के उपयोग की दिशा मेें कार््य 
करना शुरू कर दिया है।

�	जनवरीी 2024 मेंं आर्सेेलरमि�त्तल नि�प्पॉॉन स्टीील इंंडि�याा नेे 
महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 
हस््तताक्षर किये, जिसमेें महाराष्ट्र मेें 6 मिलियन टन प्रतिवर््ष का 
ग्रीन स््टटील प््ललाांट स््थथापित करने का प्रस््तताव है, इसमेें कोयले के 
जगह हाइड्रोजन का उपयोग करने की योजना है।

	¶ सरकाारीी योोजनााएँँ:
�	प्रदर्शशन, उपलब्धि�ि और व्याापाार (PAT) योोजनाा:

�	PAT योोजनाा काा उद्देेश्य इस्पाात उद्योोग मेंं ऊर्जाा� खपत कोो 
कम करने के लिये प्रोत््ससाहित करना है।

�	ग्रीीन स्टीील/हरि�त इस्पाात केे वि�नि�र्माा�ण कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे 
प्रधानमंत्री ऊर््जजा गंगा परियोजना।

�	स्टीील स्क्रैैप पुुनर्चचक्रण नीीति�, 2019:
�	स्टीील स्क्रैैप रीीसााइक्लिं�ंग नीीति�, 2019 काा उद्देेश्य इस्पाात 

निर््ममाण मेें कोयले की खपत को कम करने के लिये घरेलू 
स््तर पर उत््पन्न स्क्रैप की उपलब््धता को बढ़ाना है।

सर्वोच्च न््ययायालय ने चुनावी बॉण््ड 
योजना को किया रद्द
चर््चचा मेें क््योों? 

एक ऐतिहासिक फैसले मेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय (SC) की 
पाँच-न््ययायाधीशोों की संविधान पीठ ने सर््वसम््मति से चुनावी बॉण््ड योजना 
(Electoral Bond Scheme- EBS) और संबंधित संशोधनोों 
को असंवैधानिक करार दिया, जो भारत मेें राजनीतिक वित्तपोषण पर 
व््ययापक प्रभाव डालेगा।
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे कहाा कि� चुुनाावीी बॉॉण्ड संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 

19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैैं।
क््यया है चुनावी बॉण््ड योजना पर सर्वोच्च न््ययायालय का निर््णय?

	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे EBS और वि�त्त अधि�नि�यम, 2017; लोोक 
प्रतिनिधित््व अधिनियम, (RPA) 1951; आयकर अधिनियम, 
1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 मेें किये गए संशोधनोों को 
असंवैधानिक घोषित किया।
�	इन संंशोोधनोंं सेे पहलेे रााजनीीति�क दल कठोोर अनि�वाार्ययतााओं केे 

अधीन योगदान ग्रहण कर सकते थे, जिसमेें 20,000 रुपए से 
अधिक के योगदान की घोषणा और कॉर्पोरेट दान पर एक सीमा 
शामिल थी।

	¶ SC द्वााराा यथाास्थि�िति� कीी बहाालीी:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय केे नि�र्णणय नेे रााजनीीति�क दलोंं कीी फंंडिं�ंग केे 

लिये महत्तत्वपूर््ण कई कानूनोों मेें वित्त अधिनियम, 2017 से पहले 
के विधिक ढाँचे को बहाल कर दिया।

�	लोोक प्रति�नि�धि�त्व अधि�नि�यम, 1951:
�	धााराा 29C मेंं रााजनीीति�क दलोंं कोो दाानकर्त्ताा� कीी गोोपनीीयताा 

के साथ सूचना के अधिकार को संतुलित करते हुए 20,000 
रुपए से अधिक के दान का खुलासा करना अनिवार््य है।

�	वि�त्त अधि�नि�यम, 2017 काा हस्तक्षेेप: 
�	चुुनाावीी बॉॉण्ड केे मााध्यम सेे दाान कोो प्रकटीीकरण/खुुलाासेे 

की आवश््यकताओं से छूट देने वाला एक अपवाद प्रस््ततुत 
किया गया।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय: 
�	पाारदर्शि�िताा और गोोपनीीयताा संंतुुलन केे महत्त्व पर ज़ोोर देेतेे 

हुए संशोधन को खारिज कर दिया गया।
�	कंंपनीी अधि�नि�यम, 2013:

�	धााराा 182 नेे कॉॉर्पोोरेेट दाान कोो प्रति�बंंधि�त कर दि�याा और 
एक सीमा निर््धधारित (पिछले तीन वित्तीय वर्षषों के औसत 
लाभ का 7.5%) की तथा प्रकटीकरण/खुलासे की 
आवश््यकताओं को लागू किया।

�	वि�त्त अधि�नि�यम, 2017 काा हस्तक्षेेप:
�	इसमेंं कॉॉर्पोोरेेट दाान केे लि�येे सीीमाा और प्रकटीीकरण केे 

दायित््वोों को हटा दिया गया।
�	सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय: 
�	चुुनाावोंं पर अनि�यंंत्रि�त कॉॉर्पोोरेेट प्रभााव संंबंंधीी चिं�ंतााओं काा 

हवाला देते हुए संशोधन को रद्द कर दिया गया।
�	आयकर अधि�नि�यम, 1961:

�	धााराा 13A(b) केे तहत 20,000 रुपए सेे अधि�क केे दाान 
का रिकॉर््ड रखना अनिवार््य किया गया है।

�	वि�त्त अधि�नि�यम, 2017 काा हस्तक्षेेप:
�	चुुनाावीी बॉॉण्ड केे मााध्यम सेे प्रााप्त दाान काा रि�कॉॉर्डड रखनेे कीी 

आवश््यकताओं से छूट दी गई।
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�	सर्वोोच्च न्याायाालय काा नि�र्णणय: 
�	मतदाातााओं केे सूूचनाा केे अधि�काार कोो बरकराार रखतेे हुए 

संशोधन को रद्द कर दिया।
	¶ आनुुपााति�कताा परीीक्षण:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे इस बाात काा पताा लगाानेे केे लि�येे 

आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) 
लागू किया कि इस योजना ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार 
और चुनावी प्रक्रिया की पारदर््शशिता का उल्लंघन किया है अथवा 
नहीीं।

�	आनुुपााति�कताा परीीक्षण रााज्य कीी काार्ररवााई और व्यक्ति�गत मौौलि�क 
अधिकारोों के बीच संतुलन का मूल््ययाांकन करने के लिये एक 
महत्तत्वपूर््ण न््ययायिक मानक के रूप मेें कार््य करता है।
�	अनुुच्छेेद 19(2) सरकाार कोो वााक् एवंं अभि�व्यक्ति� कीी 

स््वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
�	येे प्रति�बंंध भाारत कीी संंप्रभुुताा और अखंंडताा, रााज्य कीी 

सुरक्षा, विदेशी राज््योों के साथ मैत्रीपूर््ण संबंधोों, सार््वजनिक 
व््यवस््थथा, शालीनता या नैतिकता के हित मेें या न््ययायालय 
की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिये 
उकसाने के संबंध मेें हो सकते हैैं।

	¶ संंवि�धाान भााग III मेंं उल्लि�खि�त मौौलि�क अधि�काारोंं कीी रक्षाा करताा 
है, जिसमेें स््वतंत्र अभिव््यक्ति का अधिकार [अनुच््छछेद 19(1)] भी 
शामिल है। इन अधिकारोों मेें किसी भी हस््तक्षेप के लिये यह 
अनिवार््य होगा कि आनुपातिकता परीक्षण के माध््यम से मूल््ययाांकन 
किये गए अनुच््छछेद 19(2) मेें निर््ददिष्ट "उचित प्रतिबंधोों" का पालन 
किया जाए।
�	आनुुपााति�कताा परीीक्षण कोो केे.एस. पुुट्टाास्वाामीी बनााम भाारत 

संघ, 2017 के निर््णय मेें प्रमुखता दी गई, जिसमेें गोपनीयता की 
पुष्टि मौलिक अधिकार के रूप मेें की गई।

�	इसेे आधाार अधि�नि�यम, 2018 केे नि�र्णणय मेंं भीी बरकराार रखाा 
गया और कहा गया कि आनुपातिकता परीक्षण यह सुनिश्चित 
करता है कि राज््य की कार््रवाइयाँ वैध सरकारी हितोों का 
अनुसरण करते हुए मौलिक अधिकारोों का उल्लंघन नहीीं करती 
हैैं।

�	सरकाार काा तर्कक और रााज्य केे हि�त:
�	सरकाार नेे तर्कक दि�याा कि� काालेे धन पर अंंकुुश लगाानाा और 

दानकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करना राज््य के वैध हित 
हैैं।

�	दाातााओं कीी गोोपनीीयताा केे अधि�काार कोो एक मौौलि�क 
अधिकार के रूप मेें बनाए रखने के लिये दाता अनामिकता 
(दाता से संबंधी जानकारी को उजागर न करना) को 
अनिवार््यता के रूप मेें प्रस््ततुत किया गया।

�	सरकाार नेे तर्कक दि�याा कि� सूूचनाा काा अधि�काार उस जाानकाारीी 
को मांगने तक विस््ततारित नहीीं है जो राज््य के अधिकार क्षेत्र 
या जानकारी मेें नहीीं है।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय काा रुख:
�	न्याायाालय नेे एक वैैध रााज्य उद्देेश्य केे रूप मेंं दाानकर्त्ताा� कीी 

अनामिकता को खारिज कर दिया और अनामिकता के 
बजाय संविधान के अनुच््छछेद 19(1)(a) के तहत 
मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी।

�	इसमेंं सहभाागीी लोोकतंंत्र कोो बढ़ाावाा देेनेे और सरकाार कोो 
जवाबदेह बनाए रखने मेें सूचना के अधिकार की महत्तत्वपूर््ण  
भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे "दोोहरीी आनुुपााति�कताा" परीीक्षण कीी 
अवधारणा को लागू किया। इस दृष्टिकोण मेें प्रतिस््पर्द्धी 
मौलिक अधिकारोों, सूचना के अधिकार और निजता के 
अधिकार को संतुलित करना शामिल है।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे इस बाात पर प्रकााश डाालाा कि� 
आनुपातिकता परीक्षण तब लागू होता है जब अधिकारोों 
और राज््य की कार््रवाई के बीच टकराव की स््थथिति उत््पन्न 
हो। लेकिन दोनोों अधिकारोों को संतुलित करने के लिये 
न््ययायालय आगे बढ़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि 
राज््य दोनोों अधिकारोों के लिये कम-से-कम प्रतिबंधात््मक 
तरीकोों का चयन करे और असंगत प्रभावोों से बचे।

�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे रााज्य केे उद्देेश्योंं कोो प्रभाावीी ढंंग सेे 
प्राप््त करने के लिये चुनावी ट्रस््ट योजना जैसे कम दखल 
देने वाले तरीकोों की उपलब््धता पर प्रकाश डाला।

	¶ जाारीी कि�येे गए दि�शाा-नि�र्देेश:
�	भाारतीीय स्टेेट बैंंक (SBI) कोो कि�सीी भीी अन्य चुुनाावीी बॉॉण्ड 

को जारी करने पर तुरंत रोक लगाने और 12 अप्रैल, 2019 से 
अब तक राजनीतिक दलोों द्वारा खरीदे गए ऐसे बॉण््ड का विवरण 
भारत निर््ववाचन आयोग (ECI) को प्रस््ततुत करने का आदेश 
दिया गया है। इस तरह के विवरण मेें प्रत््ययेक बॉण््ड की खरीद 
की तिथि, बॉण््ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण््ड का 
मूल््य शामिल होना चाहिये।
�	बााद मेंं ECI 13 माार्चच, 2024 तक SBI द्वााराा सााझाा कीी 

गई ऐसी सभी जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट 
पर प्रकाशित करेगा।

�	ऐसेे चुुनाावीी बॉॉण्ड जोो वैैधताा अवधि� केे भीीतर हैंं, लेेकि�न 
राजनीतिक दलोों द्वारा भुनाए नहीीं गए, उन््हेें जारीकर्त्ता बैैंक द्वारा 
खरीदारोों को जारी किये गए रिफंड के साथ वापस किया जाना 
चाहिये।
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शिमला विकास योजना 2041
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय द्वारा शिमला विकास योजना 2041 को 
मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश््य हिमाचल प्रदेश के राजधानी शहर मेें 
निर््ममाण गतिविधियोों को टिकाऊ बनाने के साथ विनियमित करना है।
शिमला विकास योजना 2041 क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	शि�मलाा योोजनाा क्षेेत्र 2041 केे लि�येे वि�काास योोजनाा काा मसौौदाा 

फरवरी 2022 मेें प्रकाशित किया गया था।
�	वि�काास योोजनाा भाारत सरकाार कीी अमृृत (काायााकल्प एवंं शहरीी 

परिवर््तन के लिये अटल मिशन),उप-योजना के अंर््तगत 
हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की 
गई है।
�	योोजनाा GIS (भौौगोोलि�क सूूचनाा प्रणाालीी) आधाारि�त हैै। 

यह हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 
1977 के प्रावधानोों के अंर््तगत शिमला नगर निगम तथा 
इसके आसपास के क्षेत्ररों को कवर करता है।

�	योोजनाा मेंं कहाा गयाा हैै कि� "नगर नि�योोजन NGT केे दाायरेे मेंं 
नहीीं आता है"।

क््यया है सर्वोच्च न््ययायालय का निर््णय?
	¶ शि�मलाा वि�काास योोजनाा 2041 कोो जनवरीी 2024 मेंं सर्वोोच्च 

न््ययायालय ने NGT के पहले के निर््णयोों को पलटते हुए मंज़ूरी दे 
दी थी। न््ययायालय ने तर््क दिया कि राज््य सरकार को विकास योजना 
का मसौदा तैयार करने के बारे मेें निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र 
से बाहर है।

	¶ न्याायाालय नेे उल्लेेख कि�याा कि� NGT रााज्य सरकाार कोो योोजनाा 
तैयार करने का आदेश नहीीं दे सकती है, लेकिन योजना की गुणवत्ता 
के आधार पर जाँच कर सकती है।

	¶ न्याायाालय नेे माानाा कि� वर्षष 2041 कीी वि�काास योोजनाा संंतुुलि�त एवंं 
सतत् प्रतीत होती है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पक्ष अभी 
भी योजना के विशिष्ट पहलुओं को उनकी योग््यता के आधार पर 
चुनौती देने के लिये तैयार हैैं।

कायाकल््प और शहरी परिवर््तन के लिये अटल मिशन 
(AMRUT) क््यया है?
	¶ प्राारंंभ: जूून 2015
	¶ संंबंंधि�त मंंत्राालय: आवाास और शहरीी माामलोंं काा मंंत्राालय 

(Ministry of Housing and Urban Affairs-
MoHUA)

	¶ उद्धेेश्य:
�	हर घर मेंं पाानीी कीी सुुनि�श्चि�त आपूूर्ति�ि और सीीवरेेज कनेेक्शन केे 

साथ सभी की नल तक पहुुँच को सुनिश्चित करना।
�	मि�शन काा प्रााथमि�कताा क्षेेत्र सीीवरेेज केे बााद जल आपूूर्ति�ि 

है।
�	हरि�याालीी और अच्छीी तरह सेे बनााए हुए खुुलेे स्थाानोंं (जैैसेे– 

पार््क) का विकास करके शहरोों की सुविधा का मूल््य बढ़़ाना।
�	साार्ववजनि�क परि�वहन काा कम उपयोोग कर उसकेे बदलेे याा गैैर-

मोटर चालित परिवहन (जैसे– पैदल और साइकिल चलाना) 
के लिये सुविधाओं का निर््ममाण करके प्रदूषण को कम करना।

	¶ घटक:
�	क्षमताा नि�र्माा�ण, सुुधाार काार्याा�न्वयन, जल आपूूर्ति�ि, सीीवरेेज और 

सेप््टटेज प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, शहरी परिवहन तथा 
हरित स््थथानोों एवं पार्ककों का विकास।
�	सुुधाारोंं काा उद्देेश्य नाागरि�क सेेवााओं कीी डि�लीीवरीी मेंं सुुधाार 

करना, डिलीवरी की लागत को कम करना, वित्तीय 
स््ववास््थ््य मेें सुधार करना, संसाधनोों को बढ़़ाना और 
पारदर््शशिता बढ़़ाना है। इसमेें स्ट्रीट लाइट के स््थथान पर 
एलईडी लाइट लगाना भी शामिल है।

	¶ रााज्य वाार्षि�िक काार्यय योोजनाा (SAAP):
�	AMRUT नेे MoHUA द्वााराा वर्षष मेंं एक बाार SAAP 

की मंज़ूरी देकर परियोजनाओं की योजना और कार््ययान््वयन मेें 
राज््योों को समान भागीदार बनाया है तथा राज््योों को अपने अंत 
मेें परियोजना मंज़ूरी देनी होती है, इसलिये सहकारी संघवाद का 
एहसास होता है।

	¶ नि�रीीक्षण: 
�	एक शीीर्षष समि�ति� (Apex Committee - AC), 

जिसकी अध््यक्षता सचिव, MoHUA करता है और जिसमेें 
संबंधित मंत्रालयोों तथा संगठनोों के प्रतिनिधि शामिल होते हैैं, 
मिशन की निगरानी करती है।

अंग प्रत््ययारोपण मेें सुधार
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें, दिल्ली उच्च न््ययायालय ने जीवित दाताओं से जुड़़े अंग 
प्रत््ययारोपण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये 6 से 8 सप््तताह की समय 
सीमा का प्रस््तताव दिया है।
	¶ उच्च न्याायाालय नेे सरकाार कोो माानव अंंग और ऊतक प्रत्याारोोपण 

अधिनियम {The Transplantation of Human 
Organs and Tissues (THOT ) Act },1994 और 
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मानव अंग और ऊतक प्रत््ययारोपण नियम (THOT नियम), 
2014 के अनुसार अंग दान आवेदनोों के सभी चरणोों के लिये 
विशिष्ट समय-सीमा स््थथापित करने का निर्देश दिया।

मानव अंग और ऊतक प्रत््ययारोपण अधिनियम,1994 क््यया 
है?
	¶ परि�चय:
�	यह काानूून भाारत मेंं माानव अंंगोंं और ऊतकोंं केे प्रत्याारोोपण  कोो 

नियंत्रित करता है, जिसमेें मृत््ययु के बाद अंगोों का दान भी शामिल 
है।

�	यह स्वाास्थ्य सेेवाा प्रदाातााओं और अस्पताालोंं कोो नि�यंंत्रि�त करनेे 
वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के लिये दंड निर््धधारित करता 
है।

	¶ अंंग दााताा और प्रााप्तकर्त्ताा�:
�	प्रत्याारोोपण याा तोो मृृत व्यक्ति�योंं केे अंंगोंं सेे होो सकताा हैै जोो उनकेे 

रिश््ततेदारोों द्वारा दान किया गया हो या किसी जीवित व््यक्ति से हो 
सकता है जो प्राप््तकर्त्ता को पता हो।

�	अधि�कतर माामलोंं मेंं, अधि�नि�यम मााताा-पि�ताा, भााई-बहन, बच्चोंं, 
पति-पत््ननी, दादा-दादी और पोते-पोतियोों जैसे करीबी रिश््ततेदारोों 
से जीवनयापन के लिये दान की अनुमति देता है।

	¶ दूूर केे रि�श्तेेदाारोंं और वि�देेशि�योंं सेे दाान:
�	दूूर केे रि�श्तेेदाारोंं, ससुुरााल वाालोंं याा लंंबेे समय केे दोोस्तोंं सेे 

परोपकारी दान को अतिरिक्त जाँच के बाद अनुमति दी जाती है 
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय विनिमय न 
हो।

�	भाारतीीयोंं याा वि�देेशि�योंं सेे जुुड़ेे करीीबीी रि�श्तेेदाारोंं सेे जीीवि�त दाान 
के साथ उनकी पहचान स््थथापित करने वाले दस््ततावेज़, परिवार 
और दाता-प्राप््तकर्त्ता संबंध साबित करने फोटोग्राफिक साक्षष्य 
की शामिल होने चाहिये।
�	दाानकर्त्ताा�ओं और प्रााप्तकर्त्ताा�ओं काा भीी सााक्षाात्काार लि�याा 

जाता है।
	¶ असंंबद्ध व्यक्ति�योंं सेे दाान:
�	असंंबद्ध व्यक्ति�योंं सेे दाान केे लि�येे प्रााप्तकर्त्ताा� केे सााथ उनकेे 

दीर््घकालिक संबंध या मित्रता को साबित करने के लिये 
दस््ततावेज़ोों और फोटोग्राफिक साक्षष्य की आवश््यकता होती है।

�	अवैैध लेेन-देेन कोो रोोकनेे केे लि�येे एक बााहरीी समि�ति� द्वााराा 
इनकी जाँच की जाती है।

	¶ ज़ुर्माा�नाा एवंं दण्ड:
�	अंंगोंं केे लि�येे भुुगताान कीी पेेशकश करनाा याा भुुगताान केे लि�येे 

उनकी आपूर््तति करना, ऐसी व््यवस््थथा शुरू करना, बातचीत करना 

या विज्ञापन करना, अंगोों की आपूर््तति के लिये व््यक्तियोों की 
तलाश करना और झूठे दस््ततावेज़ तैयार करने मेें सहयोग करने 
पर 10 साल तक की जेल तथा 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर््ममाना 
हो सकता है।

	¶ NOTTO काा गठन:
�	रााष्ट्रीीय अंंग और ऊतक प्रत्याारोोपण संंगठन (National 

Organ and Tissue Transplant 
Organization- NOTTO) स््ववास््थ््य सेवा 
महानिदेशालय, स््ववास््थ््य तथा परिवार मंत्रालय के तहत स््थथापित 
एक राष्ट्रीय स््तर का संगठन है।
�	इसेे माानव अंंग प्रत्याारोोपण (संंशोोधन) अधि�नि�यम, 2011 

के अनुसार अनिवार््य किया गया है।
�	NOTTO काा रााष्ट्रीीय नेेटवर्कक प्रभााग देेश मेंं अंंगोंं और 

ऊतकोों की खरीद तथा वितरण एवं अंगोों व ऊतकोों के दान 
और प्रत््ययारोपण की रजिस्ट्री के लिये समन््वय तथा 
नेटवर््कििंग की अखिल भारतीय गतिविधियोों के लिये शीर््ष 
केेंद्र के रूप मेें कार््य करेगा।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ््ययुदय 
योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें, सामाजिक न््ययाय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधान मंत्री 
अनुसुचित जाति अभ््ययुदय योजना (PM-AJAY) पर प्रकाश डाला, 
जो प्रधान मंत्री आदर््श ग्राम योजना (PMAGY), अनुसूचित जाति 
उपयोजना के लिये विशेष केेंद्रीय सहायता (SCA से SCSP) ,और 
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) सहित तीन केेंद्र 
प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर एक व््ययापक योजना है। 
	¶ वि�त्तीीय वर्षष 2021-22 मेंं शुुरू कीी गई इस पहल काा उद्देेश्य कौौशल 

विकास, आय-सृजन योजनाओं और विभिन्न पहलोों के माध््यम से 
रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायोों का उत््थथान 
करना है।

PM-AJAY की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ उद्देेश्य:
�	कौौशल वि�काास, आय-सृृजन योोजनााओं और अन्य पहलोंं केे 

माध््यम से अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करके अनुसूचित 
जाति समुदायोों मेें गरीबी को कम करना।

�	भाारत केे आकांं�क्षीी ज़ि�लोंं/अनुुसूूचि�त जााति� बहुल ब्लॉॉकोंं और 
अन््य जगहोों पर गुणवत्तापूर््ण संस््थथानोों मेें पर््ययाप््त आवासीय 
सुविधाएँ प्रदान करके साक्षरता बढ़़ाना तथा स््ककूलोों एवं उच्च 
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शिक्षण संस््थथानोों मेें अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत््ससाहित 
करना।

	¶ PM-AJAY केे घटक:
�	अनुुसूूचि�त जााति� बहुल ग्राामोंं काा "आदर्शशग्रााम" केे रूप मेंं 

विकास:
�	इस घटक कोो पहलेे प्रधाानमंंत्रीी आदर्शश ग्रााम योोजनाा 

(PMAGY) के नाम से जाना जाता था।
�	इस घटक काा उद्देेश्य अनुुसूूचि�त जााति�-बहुल ग्राामोंं काा 

एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है।
�	साामााजि�क-आर्थि�िक वि�काास आवश्यकतााओं केे लि�येे पर्याा�प्त 

बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
�	चि�ह्नि�त साामााजि�क-आर्थि�िक संंकेेतकोंं (नि�गराानीी योोग्य संंकेेतक) 

मेें लक्षष्य सुधार।
	¶ नि�गराानीी योोग्य संंकेेतक 10 डोोमेेन मेंं वि�तरि�त कि�येे गए हैंं। इन डोोमेेन 

मेें पेयजल और स््वच््छता, शिक्षा, स््ववास््थ््य तथा पोषण, सामाजिक 
सुरक्षा, ग्रामीण सड़केें एवं आवास, ऊर््जजा व स््वच््छ ईंधन, कृषि 
पद्धतियाँ, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण और आजीविका एवं 
कौशल विकास जैसे महत्तत्वपूर््ण पहलू शामिल हैैं।
�	अनुुसूूचि�त जााति� और गैैर-अनुुसूूचि�त जााति� आबाादीी केे बीीच 

असमानता को समाप््त करना।
�	सभीी अनुुसूूचि�त जााति� केे बच्चोंं केे लि�येे कम-सेे-कम मााध्यमि�क 

स््तर तक की शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना।
�	माातृृ एवंं शि�शुु मृृत्युु दर कोो बढ़ाानेे वाालेे काारकोंं काा पताा लगाानाा।
�	वि�शेेषकर बच्चोंं और महि�लााओं मेंं कुुपोोषण कीी घटनााओं कोो 

समाप््त करना।
�	उपलब्धि��याँँ�:

�	आदर्शश ग्रााम घटक केे तहत, वर्ततमाान वि�त्त वर्षष 2023-24 केे 
दौरान कुल 1834 गाँवोों को आदर््श ग्राम घोषित किया गया है।

�	ज़ि�लाा/रााज्य-स्तरीीय परि�योोजनााओं केे लि�येे 'सहाायताा 
अनुदान':
�	इस घटक कोो पूूर्वव मेंं अनुुसूूचि�त जााति� उपयोोजनाा केे लि�येे 

विशेष केेंद्रीय सहायता के रूप मेें जाना जाता था।
�	इस योोजनाा काा लक्ष्य नि�म्नलि�खि�त प्रकाार कीी परि�योोजनााओं 

के लिये अनुदान के माध््यम से अनुसूचित जाति का 
सामाजिक-आर््थथिक विकास करना है:

�	व्याापक आजीीवि�काा परि�योोजनााएँँ:
	¶ ऐसीी परि�योोजनााएँँ जोो अनुुसूूचि�त जााति� केे लि�येे स्थाायीी आय उत्पन्न 

करने अथवा सामाजिक उन्नति के लिये एक संपूर््ण पारिस््थथितिकी 
तंत्र का निर््ममाण करती हैैं, उन््हेें ही शुरू किया जाएगा।

	¶ येे परि�योोजनााएँँ अधि�माानतःः नि�म्नलि�खि�त मेंं सेे दोो याा अधि�क 
का संयोजन होनी चाहिये:

	¶ कौौशल वि�काास:
�	कौौशल वि�काास और उद्यमि�ताा मंंत्राालय केे माानदंंडोंं केे अनुुसाार 

कौशल पाठ्यक्रम तैयार करना। सरकार द्वारा संचालित कौशल 
विकास गतिविधियोों के संचालन के लिये संबंधित सुविधाएँ तथा 
बुनियादी ढाँचा प्रदान करना। इसके अंतर््गत कौशल विकास 
संस््थथानोों को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।

	¶ लााभाार्थि�ियोंं/परि�वाारोंं केे लि�येे परि�संंपत्ति�योंं केे नि�र्माा�ण/अधि�ग्रहण हेेतुु 
अनुदान: 
�	योोजनाा केे अंंतर्गगत एकल व्यक्ति�गत परि�संंपत्ति� वि�तरण होोगाा। 

हालाँकि, यदि परियोजना मेें लाभार््थथियोों/परिवारोों के लिये 
आजीविका सृजन के लिये आवश््यक परिसंपत्तियोों के अधिग्रहण/
निर््ममाण का प्रावधान है तो ऐसी परिसंपत्तियोों के अधिग्रहण/
निर््ममाण के लिये लाभार्थी द्वारा लिये गए ऋण के लिये वित्तीय 
सहायता, प्रति लाभार्थी/घर 50,000 रुपए अथवा परिसंपत्ति 
लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो, तक होगी।

	¶  बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे काा वि�काास:
�	परि�योोजनाा सेे संंबंंधि�त बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे तथाा छाात्राावाासोंं एवंं 

आवासीय विद्यालयोों का विकास किया जाएगा।
�	वि�शेेष प्राावधाान:

	¶ अनुुसूूचि�त जााति� कीी महि�लााओं केे लि�येे कुुल अनुुदाान काा 15 
प्रतिशत तक विशेष रूप से व््यवहार््य आय उत््पन्न करने वाली 
आर््थथिक विकास योजनाएँ/कार््यक्रम के संचालन का प्रावधान।

	¶ बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे केे वि�काास केे लि�येे कुुल अनुुदाान काा 30 प्रति�शत 
तक उपयोग किया जाएगा। 

	¶ जोो कौौशल वि�काास केे लि�येे कुुल नि�धि� काा कम-सेे-कम 10 प्रति�शत 
हो।

	¶ कौौशल वि�काास केे लि�येे कुुल नि�धि� काा कम-सेे-कम 10% उपयोोग 
किया जाएगा। 

	¶ उपभोोक्ताा वस्तुुओं और सेेवााओं केे उत्पाादन तथाा वि�पणन मेंं लगीी 
अनुसूचित जाति महिला सहकारी समितियोों को बढ़़ावा देना।

वर््ष 2024 मेें OTT का दृश््य
चर््चचा मेें क््योों?

भारत मेें OTT मार्केट वर््तमान मेें मूल््य-संवेदनशील बाज़ार मेें 
विकास और लाभप्रदता के मध््य दुविधा से जूझ रहा है। वर््ष 2023 मेें, 
भारत मेें ओवर-द-टॉप (OTT) मार्केट ने महत्तत्वपूर््ण व््यवधानोों और 
चुनौतियोों का अनुभव किया, जिससे इसके विकास मेें असंतुलन हुआ है।



www.drishtiias.com/hindi

5555|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024

ओवर-द-टॉप क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	OTT काा मतलब “ओवर-द-टॉॉप (Over-The-

Top)” है, यह शब््द पारंपरिक प्रसारण, केबल या सैटेलाइट 
टी.वी. प््ललेटफार्ममों को दरकिनार करते हुए दर््शकोों को सीधे 
इंटरनेट पर सामग्री वितरण का वर््णन करने के लिये उपयोग 
किया जाता है।

�	OTT बााज़ाार उस उद्योोग कोो संंदर्भि�ित करताा हैै जोो इंंटरनेेट केे 
माध््यम से उपयोगकर्त्ताओं को स्ट्रीमिंग मीडिया सेवाएँ, फिल््मेें, 
टी.वी. शो, संगीत और अन््य सामग्री प्रदान करता है।

�	उदााहरण: नेेटफ्लि�िक्स (Netflix), डि�ज़्नीी प्लस 
(Disney+), हुलु (Hulu), अमेज़़ॅन प्राइम वीडियो 
(Amazon Prime Video), पीकॉक 
(Peacock), क््ययूरियोसिटी-स्ट्रीम 
(CuriosityStream), प््ललूटो टी.वी. (Pluto TV) 
और अन््य।

वर््ष 2023 मेें OTT की स््थथिति तथा वर््ष 2024 हेतु इसका 
परिदृश््य क््यया है?
	¶ वर्षष 2023 मेंं OTT परि�दृश्य मेंं नि�शुुल्क प्रीीमि�यम साामग्रीी कीी 

प्रस््ततुति करने वाले प््ललेटफॉर््म अन््य की तुलना मेें अत््यधिक प्रभावित 
हुए तथा निशुल््क प्रस््ततुति करने के परिणामस््वरूप अंततः उन््हेें 
सब््सक्रिप््शन से प्राप््त आय मेें घाटे का सामना करना पड़ा।

	¶ साामग्रीी संंबंंधीी मुुद्रीीकरण कीी चुुनौौति�याँँ� बनीी रहींं तथाा उच्च साामग्रीी 
लागत के कारण कोई भी लाभ-अलाभ (break-even) की 
स््थथिति मेें नहीीं था।

	¶ फ्रीीमि�यम मॉॉडल कीी प्रस्तुुति� हुई जि�ससेे पाासवर्डड सााझाा करनेे तथाा 
विज्ञापनोों को एकीकृत करने पर अंकुश लगा। विनियामक चिंताएँ 
बनी रहीीं किंतु सेेंसरशिप को समर््थन नहीीं दिया गया जिससे 
चयनात््मक डेटा साझाकरण को बढ़़ावा मिला।

	¶ वर्षष 2024 केे परि�दृश्य मंें प्रयोोगाात्मक साामग्रीी मंें गि�राावट केे सााथ लाागत-
प्रभावशील सामग्री रणनीतियोों की अपके्षा है। Zee/Sony जसेै प्रमखु 
प््ललेटफॉर््म के बीच विलय तथा RIL/Disney जसेै सभंावित सहयोग 
बाज़ार की गतिशीलता को पनुर््गठित कर सकत ेहैैं, जिसस ेसौदबेाज़ी की 
शक्ति एव ंसामग्री लागत प्रभावित हो सकती है।

	¶ मूूल्य-नि�र्धाा�रण रणनीीति�याँँ� वि�ज्ञाापनोंं कोो सााझाा करनेे और एम्बेेड 
करने पर संभावित तीव्र सीमाओं को विकसित करना जारी रखेेंगी।

	¶ धाार्मि�िक याा अल्पसंंख्यक भाावनााओं केे प्रति� संंवेेदनशीीलताा पर बल 
देते हुए नियामक अनुपालन सख््त हो सकता है। दर््शकोों के रुझान मेें 
पारदर््शशिता बढ़ने से विज्ञापनदाताओं और रचनाकारोों को मदद 
मिलेगी।

पृथ््ववी विज्ञान योजना
चर््चचा मेें क््योों?

केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही मेें पृथ््ववी विज्ञान मंत्रालय की व््ययापक 
योजना “पृथ््ववी विज्ञान” (PRITHvi VIgyan- PRITHVI) 
को मंज़ूरी दी है।
	¶ इस योोजनाा मेंं वर्ततमाान मेंं चल रहीी पाँँ�च उप-योोजनााएँँ शाामि�ल हैंं 

जिसका लक्षष्य पृथ््ववी प्रणाली विज्ञान मेें सुधार लाना तथा सामाजिक, 
पर््ययावरण एवं आर््थथिक कल््ययाण के लिये आवश््यक सेवाएँ प्रदान 
करना है।

	¶ मंंत्रि�मंंडल नेे संंयुुक्त रूप सेे एक “लघुु उपग्रह” वि�कसि�त करनेे केे 
लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space 
Research Organisation- ISRO) तथा मॉरीशस 
रिसर््च एंड इनोवेशन काउंसिल (MRIC) के बीच एक समझौते 
को भी मंज़ूरी दी।

नोट:
	¶ भाारत और मॉॉरीीशस केे बीीच 1980 केे दशक सेे सहयोोग काा इति�हाास 

रहा है जब ISRO ने मॉरीशस मेें एक ग्राउंड स््टटेशन की स््थथापना 
की थी जिसका उद्देश््य अपने प्रक्षेपण वाहन (Launch 
Vehicle) तथा उपग्रह मिशनोों के लिये ट्रैकिंग व टेलीमेट्री 
संबंधी सहायता प्राप््त करना था।

“पृथ््ववी विज्ञान (पृथ््ववी)” योजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	यह वर्षष 2021 सेे वर्षष 2026 कीी अवधि� केे दौौराान काार्याा�न्वि��त कीी 

जाने वाली पृथ््ववी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth 
Sciences- MoES) की एक व््ययापक योजना है।

�	इसमेंं वर्ततमाान मेंं चल रहीी पाँँ�च उप-योोजनााएँँ शाामि�ल हैंं जोो 
निन््मलिखित हैैं:
�	अक्रॉॉस: वाायुुमंंडल और जलवाायुु अनुुसंंधाान-प्राारूप 

निरीक्षण प्रणाली तथा सेवाएँ (Atmosphere and 
Climate Research-Modelling 
Observing Systems & Services-
ACROSS)। 

�	ओ-स्माार्टट: महाासाागर सेेवााएँँ, प्राारूप अनुुप्रयोोग, संंसााधन 
और प्रौद्योगिकी (Ocean Services, 
Modelling Application, Resources 
and Technology-O-SMART)। 

�	पेेसर: ध्रुुवीीय वि�ज्ञाान तथाा क्राायोोस्फीीयर अनुुसंंधाान 
(Polar Science and Cryosphere 
Research-PACER)।
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�	SAGE: भूूकंंप वि�ज्ञाान और भूू-वि�ज्ञाान 
(Seismology and Geosciences)

�	इस योोजनाा मेंं छह गति�वि�धि�याँँ� शाामि�ल हैंं, जि�नमेंं भूूकंंपीीय 
निगरानी और माइक्रोज़़ोनेशन शामिल हैैं। SAGE का 
लक्षष्य भूकंप की निगरानी और पृथ््ववी के ठोस घटकोों पर 
अनुसंधान को सुदृढ़ करना है।

�	रीीचआउट: अनुुसंंधाान, शि�क्षाा, प्रशि�क्षण और आउटरीीच।
�	PRITHVI योोजनाा व्याापक रूप सेे भूू-वि�ज्ञाान केे पाँँ�च 

घटकोों: वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और 
जीवमंडल की देखरेख करती है।
�	इस समग्र दृष्टि�कोोण काा उद्देेश्य समझ कोो बढ़ाानाा और देेश 

के लिये विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान करना है।
	¶ उद्देेश्य:
�	पृृथ्वीी प्रणाालीी और परि�वर्ततन केे महत्त्वपूूर्णण संंकेेतोंं कोो रि�कॉॉर्डड 

करने के लिये वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, हिममंडल तथा 
पृथ््ववी के ठोस भाग के दीर््घकालिक अवलोकन को बढ़़ाने एवं 
बनाए रखने के लिये।

�	मौौसम, महाासाागर और जलवाायुु संंकटोंं कोो समझनेे, उनकाा 
पूर््ववानुमान करने तथा जलवायु परिवर््तन के विज्ञान को समझने के 
लिये मॉडलिंग सिस््टम का विकास।

�	नई घटनााओं और संंसााधनोंं केे खोोज कीी दि�शाा मेंं पृृथ्वीी केे 
ध्रुवीय तथा उच्च समुद्री क्षेत्ररों की खोज;

�	साामााजि�क अनुुप्रयोोगोंं केे लि�येे समुुद्रीी संंसााधनोंं कीी खोोज और 
संधारणीय दोहन के लिये प्रौद्योगिकी का विकास।

�	पृृथ्वीी प्रणाालीी वि�ज्ञाान सेे प्रााप्त ज्ञाान और अंंतर्दृृष्टि� काा साामााजि�क, 
पर््ययावरणीय तथा आर््थथिक लाभ हेतु सेवाओं मेें रूपांतरण।

कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब््बबी 
ऑप््टटिकल फाइबर कनेक््शन परियोजना
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कावारत्ती मेें प्रौद्योगिकी, 
ऊर््जजा, जल संसाधन, स््ववास््थ््य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्ररों को 
शामिल कर 1,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात््मक 
परियोजनाओं के बीच कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब््बबी ऑप््टटिकल 
फाइबर कनेक््शन (KLI-SOFC) परियोजना का उद्घाटन किया।
KLI-SOFC परियोजना के बारे मेें मुख््य तथ््य क््यया हैैं?
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	लक्षद्वीीप कोो डि�जि�टल कनेेक्टि�िवि�टीी कीी आवश्यकताा थीी, जि�ससेे 

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये अपर््ययाप््त बैैंडविड््थ के कारण 

उपग्रह संचार मेें सीमाओं के कारण उच्च क्षमता वाली पनडुब््बबी 
केबल लिंक को बढ़़ावा मिला।

	¶ KLI-SOFC परि�योोजनाा: 
�	KLI-SOFC परि�योोजनाा सेे इंंटरनेेट कीी गति� मेंं वृृद्धि� होोगीी, 

नई संभावनाएँ और अवसर खुलेेंगे।
�	यह परि�योोजनाा आज़ाादीी केे बााद लक्षद्वीीप मेंं पहलीी बाार सबमरीीन 

ऑप््टटिक फाइबर केबल कनेक््टटिविटी पेश करने जा रही है।
�	फााइबर ऑप्टि�िक्स याा ऑप्टि�िकल फााइबर, उस तकनीीक 

को संदर््भभित करता है जो ग््ललास या प््ललास््टटिक फाइबर के 
साथ प्रकाश स््पपंदनोों के माध््यम से सूचनाओं का प्रसारण 
करता है।

�	यूूनि�वर्ससल सर्वि�िसेेज़ ऑब्लि��गेेशन फंंड (Universal 
Services Obligation Fund- USOF) द्वारा 
वित्त पोषित दूरसंचार विभाग (Department of 
Telecommunications- DOT) ने परियोजना को 
पूरा किया। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) परियोजना 
इसकी निष््पपादन एजेेंसी थी।

�	KLI परि�योोजनाा नेे मुुख्य भूूमि� (कोोच्चि�) सेे ग्याारह लक्षद्वीीप 
द्वीपोों, कावारत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, चेटलेट, कल््पपेनी, 
मिनिकॉय, एंड्रोथ, किल््टटान, बंगाराम और बित्रा तक पनडुब््बबी 
केबल कनेक््टटिविटी का विस््ततार किया है।
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लक्षद्वीप द्वीप समूह मेें अन््य परियोजनाएँ:
	¶ कदमत मेंं नि�म्न ताापमाान थर्ममल डि�सेेलि�नेेशन (Low-

Temperature Thermal Desalination- 
LTTD) संयंत्र:
�	यह प्रति�दि�न 1.5 लााख लीीटर स्वच्छ पेेयजल काा उत्पाादन करताा 

है। अगत्ती तथा मिनिकॉय द्वीप समूह मेें कार््ययात््मक घरेलू नल 
कनेक््शन (Functional Household Tap 
Connections- FHTC)।
�	अगत्तीी तथाा मि�नि�कॉॉय द्वीीपोंं केे सभीी घरोंं मेंं अब काार्याा�त्मक 

घरेलू नल कनेक््शन हैैं।
�	LTTD एक ऐसीी प्रक्रि�याा हैै जि�सकेे तहत गर्मम सतह वाालेे 

समुद्री जल को निम््न दाब पर वाष््पपित किया जाता है तथा 
वाष््प को ठंडे गहरे समुद्र के जल के साथ संघनित किया 
जाता है।

	¶ कवरत्तीी मेंं सौौर ऊर्जाा� संंयंंत्र:
�	यह लक्षद्वीीप मेंं पहलीी बैैटरीी समर्थि�ित सौौर ऊर्जाा� परि�योोजनाा हैै।

	¶ कल्पेेनीी मेंं प्रााथमि�क स्वाास्थ्य देेखभााल सुुवि�धाा:
�	कल्पेेनीी मेंं प्रााथमि�क स्वाास्थ्य देेखभााल सुुवि�धाा केे नवीीनीीकरण 

के लिये आधारशिला रखी गई।
	¶ मॉॉडल आंंगनवााड़ीी केंंद्र (नंंद घर):
�	एंंड्रोोथ, चेेटलााट, कदमत, अगत्तीी और मि�नि�कॉॉय द्वीीपोंं मेंं पाँँ�च 

मॉडल आंगनवाड़़ी केेंद्र (नंद घर) बनाए जाएंगे।

भारतमाला चरण-1: समय सीमा बढ़़ाई 
गई
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सरकार ने प्रमुख राजमार््ग विकास परियोजना भारतमाला 
परियोजना चरण- I को पूरा करने की समय सीमा सत्र 2027-28 तक 
बढ़़ा दी है।
	¶ यह कदम मेेगाा परि�योोजनाा कीी अनुुमाानि�त लाागत मेंं 100% सेे 

अधिक की वृद्धि के बाद उठाया गया है और यह कार््ययान््वयन की 
धीमी गति एवं वित्तीय बाधाओं को दर््शशाता है।

भारतमाला परियोजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	भाारतमाालाा परि�योोजनाा सड़क परि�वहन और रााजमाार्गग मंंत्राालय 

(Ministry of Road Transport and 
Highways) के तहत शुरू किया गया एक व््ययापक 
कार््यक्रम है।

�	भाारतमाालाा केे प्रथम चरण कीी घोोषणाा वर्षष 2017 मेंं कीी गई थीी 
और इसे वर््ष 2022 तक पूरा किया जाना था।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ:
�	भाारतमाालाा पहलेे सेे नि�र्मि�ित बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे कीी बढ़ीी हुई 

प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर््बबाध आवागमन के लिये 
बुनियादी ढाँचे की कमियोों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर््थथिक 
कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केेंद्रित है। 

�	उक्त काार्ययक्रम केे छह प्रमुुख घटक हैंं:
�	आर्थि�िक कॉॉरि�डोोर: आर्थि�िक कॉॉरि�डोोर कोो एकीीकृृत करनेे सेे 

आर््थथिक रूप से महत्तत्वपूर््ण उत््पपादन तथा उपभोग केेंद्ररों के 
बीच विस््ततृत जुड़ाव/कनेक््टटिविटी की सुविधा मिलती है।

�	इंंटर-कॉॉरि�डोोर और फीीडर माार्गग: यह प्रथम मीील सेे अंंति�म 
मील तक की कनेक््टटिविटी सुनिश्चित करेगा।

�	रााष्ट्रीीय कॉॉरि�डोोर दक्षताा मेंं सुुधाार: इसकेे मााध्यम सेे मौौजूूदाा 
राष्ट्रीय कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने और ट्रैफिक जाम को 
कम करने का लक्षष्य रखा गया है।

�	सीीमाा और अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंपर्कक सड़केंं: बेेहतर सीीमाा सड़क 
बुनियादी ढाँचे से अधिक गतिशीलता सुनिश्चित होगी और 
साथ ही पड़़ोसी देशोों के साथ व््ययापार को भी बढ़़ावा 
मिलेगा।

�	तटीीय व पोोर्टट कनेेक्टि�िवि�टीी हेेतुु सड़केंं: तटीीय क्षेेत्रोंं मेंं 
कनेक््टटिविटी के माध््यम से बंदरगाह आधारित आर््थथिक 
विकास को बढ़़ावा मिलता है, जिससे पर््यटन एवं 
औद्योगिक विकास दोनोों बेहतर होते हैैं।

�	ग्रीीन-फीील्ड एक्सप्रेेसवेे: उच्च यााताायाात सघनताा और 
अधिक जाम वाले स््थथान की उपस््थथिति वाले एक््सप्रेसवे 
ग्रीन-फील््ड एक््सप्रेसवे से लाभान््ववित होोंगे।

विकसित भारत संकल््प यात्रा और 
पीएम-किसान योजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें प्रधानमंत्री किसान सम््ममान निधि (PM-KISAN) 
योजना के लाभार््थथियोों की संख््यया मेें 20% से अधिक की गिरावट आई है, 
जो अप्रैल-जुलाई 2022 मेें 10.47 करोड़ से घटकर 8.12 करोड़ हो गई 
है।
	¶ सरकाार केे सक्रि�य उपाायोंं, वि�शेेष रूप सेे वि�कसि�त भाारत संंकल्प 

यात्रा के तहत शुरू किये गए "संतृप््तति अभियान" ने 34 लाख 
किसानोों को लाभार््थथियोों की सूची मेें वापस जोड़ दिया है।

विकसित भारत संकल््प यात्रा क््यया है?
	¶ परि�चय: 
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�	यह सरकाार कीी योोजनााओं कीी संंतृृप्ति�ि प्रााप्त करनेे केे लि�येे 
विस््ततारित गतिविधियोों के माध््यम से जागरूकता बढ़़ाने का एक 
राष्ट्रव््ययापी अभियान है। इसके अंतर््गत पूरे देश मेें भारत की सभी 
ग्राम पंचायतेें, नगर पंचायतेें और शहरी स््थथानीय निकाय शामिल 
हैैं।

�	यह अभि�याान भाारत सरकाार केे वि�भि�न्न मंंत्राालयोंं/वि�भाागोंं, रााज्य 
सरकारोों, केेंद्र सरकार के संगठनोों और संस््थथानोों की सक्रिय 
भागीदारी के साथ संपूर््ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया 
जा रहा है।

	¶ उद्धेेश्य:
�	यह अभि�याान कमज़ोोर लोोगोंं तक पहुँँच प्रदाान करताा हैै, जोो 

विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैैं जिन््होोंने इसका अभी तक 
लाभ नहीीं उठाया है।

�	जाानकाारीी उपलब्ध करवाानाा और योोजनााओं केे बाारेे मेंं जाागरूकताा 
बढ़ाना।

�	व्यक्ति�गत आख्याानोंं और अनुुभवोंं (stories/ 
experience) को साझा करने के माध््यम से सरकारी 
योजनाओं के लाभ प्राप््तकर्त्ताओं के साथ प्रत््यक्ष जुड़़ाव।

�	वि�कसि�त भाारत संंकल्प याात्राा केे दौौराान वि�वरण केे मााध्यम सेे 
संभावित लाभार््थथियोों का नामांकन।

PM किसान सम््ममान निधियोजना (PM-
किसान) क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	इसेे देेश केे कि�साानोंं कीी वि�त्तीीय आवश्यकतोंं कोो पूूराा करनेे केे 

लिये शुरू किया गया था।
�	इसकाा संंचाालन दि�संंबर, 2018 सेे शुुरू हुआ हैै।

	¶ वि�त्तीीय लााभ:
�	इसकेे तहत प्रत्येेक चाार महीीनेे मेंं तीीन समाान कि�स्तोंं मेंं प्रति� वर्षष 

6000/- रुपए का वित्तीय लाभ प्रत््यक्ष लाभ अंतरण (DBT) 
मोड के माध््यम से देश भर के किसान परिवारोों के बैैंक खातोों मेें 
स््थथानांतरित किया जाता है।

	¶ योोजनाा काा दाायराा:
�	यह योोजनाा प्राारंंभ मेंं 2 हेेक्टेेयर भूूमि� वाालेे छोोटेे तथाा सीीमांं�त 

किसानोों (Small and Marginal Farmers- 
SMF) के लिये थी किंतु सभी भूमि धारक किसानोों को लाभ 
प्रदान करने हेतु योजना का दायरा बढ़़ा दिया गया।

	¶ वि�त्तपोोषण तथाा काार्याा�न्वयन:
�	यह भाारत सरकाार सेे 100% वि�त्तपोोषण प्रााप्त एक केंंद्रीीय क्षेेत्र 

की योजना है।

�	इसकाा काार्याा�न्वन कृृषि� एवंं कि�साान कल्यााण मंंत्राालय द्वााराा कि�याा 
जाता है।

	¶ उद्देेश्य:
�	प्रत्येेक फसल चक्र केे अंंत मेंं प्रत्यााशि�त कृृषि� आय केे अनुुरूप 

उचित फसल स््ववास््थ््य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने के 
लिये विभिन्न आदानोों की खरीद मेें छोटे व सीमांत किसानोों की 
वित्तीय आवश््यकताओं को पूरा करना।

�	अमुुक व्यय कोो पूूराा करनेे केे लि�येे उन्हेंं सााहूकाारोंं केे चंंगुुल मेंं 
फँसने से बचाना तथा कृषि गतिविधियोों मेें उनकी निरंतरता 
सुनिश्चित करना।

	¶ PM-कि�साान मोोबााइल ऐप:
�	इसेे इलेेक्ट्रॉॉनि�कीी और सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी मंंत्राालय केे सहयोोग सेे 

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केेंद्र द्वारा विकसित तथा डिज़ाइन किया 
गया था।

	¶ वाास्तवि�क रूप सेे सत्याापन कीी व्यवस्थाा:
�	योोजनाा मेंं नि�र्धाा�रि�त प्राावधाानोंं केे अनुुसाार प्रत्येेक वर्षष 5% 

लाभार््थथियोों का अनिवार््य रूप से वास््तविक सत््ययापन किया जा 
रहा है।

ज्ञानवापी मस््जजिद पर ASI की 
सर्वेक्षण रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय पुरातत्तत्व सर्वेक्षण (Archaeological 
Survey of India- ASI) ने ज्ञानवापी मस््जजिद परिसर का 
सर्वेक्षण किया, जहाँ हिंदू देवताओं की मूर््ततियोों सहित कुल 55 पाषाण 
मूर््ततियाँ मिलीीं।
	¶ ASI कीी रि�पोोर्टट केे अनुुसाार, "ऐसाा लगताा हैै कि� 17वींं शतााब्दीी मेंं 

औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान एक मंदिर को नष्ट कर दिया 
गया था और इसके कुछ हिस््ससे को संशोधित किया गया था तथा 
मौजूदा संरचना मेें इनका पुन: उपयोग किया गया था।"
ASI रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?

	¶ खंंडि�त मूूर्ति�ियोंं कीी खोोज:
�	सर्वेेक्षण मेंं मस्जि�िद परि�सर केे भीीतर हनुुमाान, गणेेश और नंंदीी 

सहित हिंदू देवताओं की मूर््ततियोों के अवशेष सामने आए।
�	वि�भि�न्न मूूर्ति�ियाँँ� क्षति�ग्रस्त अवस्थाा मेंं पााई गईं, जि�नमेंं शि�वलिं�ंग, 

विष््णणु, गणेश, कृष््ण और हनुमान की मूर््ततियाँ शामिल थीीं।
	¶ योोनि�पट्ट और शि�व लिं�ंग:
�	सर्वेेक्षण केे दौौराान एक शि�वलिं�ंग काा आधाार/अधोोभााग और कई 

योनिपट्ट पाए गए।
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�	एक शि�वलिं�ंग भीी प्रााप्त हुआ जि�सकाा आधाार भााग गाायब थाा। 

	¶ भाारतीीय शि�लाालेेख:
�	देेवनाागरीी, ग्रंंथ, तेेलुुगुु और कन्नड़ लि�पि�योंं मेंं लि�खेे गए 32 

शिलालेख पाए गए।
�	येे वाास्तव मेंं पहलेे सेे मौौजूूद एक हिं�ंदूू मंंदि�र केे पत्थर पर 

उत््ककीर््णणित शिलालेख हैैं जिनका मौजूदा ढाँचे के निर््ममाण, मरम््मत 
के दौरान पुन: उपयोग किया गया है।

�	संंरचनाा मेंं प्रााचीीन शि�लाालेेखोंं केे पुुन: उपयोोग सेे पताा चलताा हैै 
कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके 
हिस््सोों को मौजूदा संरचना के निर््ममाण एवं मरम््मत मेें पुन: 
उपयोग किया गया था।

	¶ स्वाास्ति�िक और त्रि�शूूल केे चि�ह्न:
�	संंरचनाा पर स्वाास्ति�िक और त्रि�शूूल समेेत अन्य चि�ह्न पााए गए।

�	स्वाास्ति�िक कोो वि�श्व केे सबसेे प्रााचीीन प्रतीीकोंं मेंं सेे एक 
माना जाता है और इसका उपयोग सभी प्राचीन सभ््यताओं 
मेें किया गया है।

�	त्रि�शूूल (भगवाान शि�व काा वि�शि�ष्ट शस्त्र) काा प्रतीीक 
आमतौर पर हिंदुओं द्वारा प्रमुख प्रतीकोों मेें से एक के रूप 
मेें उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से शैव और शाक्ततों 
द्वारा भी।

	¶ फाारसीी शि�लाालेेख वाालेे सि�क्केे और बलुुआ पत्थर कीी 
शिलापट्ट:
�	सर्वेेक्षण केे दौौराान सि�क्केे, फाारसीी मेंं उत्कीीर्णि�ित एक बलुुआ 

पत््थर का स््ललैब/शिलापट्ट और अन््य कलाकृतियोों जैसी वस््ततुएँ 
मिलीीं।

�	शि�लाापट्टोंं पर फाारसीी मेंं शि�लाालेेख पााए गए, जोो 17वींं शतााब्दीी 
मेें मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान मंदिर के 
विध््ववंस का विवरण प्रदान करते हैैं।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
हाल ही मेें भारतीय प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' शुरू 

की, जो एक नवाचारी सरकारी पहल है जिसका उद्देश््य देश मेें एक करोड़ 
घरोों की छत पर सौर ऊर््जजा प्रणाली या रूफटॉप सोलर पैनल स््थथापित 
करना है।

रूफटॉप सोलर पैनल क््यया है?
	¶ परि�चय: रूफटॉॉप सोोलर एक फोोटोोवोोल्टि�िक प्रणाालीी हैै जि�समेंं 

विद्युत उत््पपादन करने वाले सौर पैनल आवासीय या व््ययावसायिक 
भवन या संरचना की छत पर लगे होते हैैं।

	¶ लााभ: यह ग्रि�ड सेे जुुड़ीी वि�द्युुत कीी खपत कोो कम करताा हैै और 
उपभोक्ता के लिये विद्युत की लागत बचाता है। 
�	रूफटॉॉप सोोलर प्लांं�ट से ेउत्पन्न अधि�शेषे सौौर ऊर्जाा� इकााइयोंं कोो 

मीटरिग प्रावधानोों के अनसुार ग्रिड मेें निर््ययात किया जा सकता है।
�	उपभोोक्ताा प्रचलि�त नि�यमोंं केे अनुुसाार अधि�शेेष नि�र्याा�ति�त वि�द्युुत 

के लिये मौद्रिक लाभ प्राप््त कर सकता है।
	¶ संंबंंधि�त सरकाारीी पहल: सरकाार नेे वर्षष 2014 मेंं रूफटॉॉप सोोलर 

प्रोग्राम लॉन््च किया, जिसका लक्षष्य वर््ष 2022 तक 40,000 मेगावाट 
(MW) या 40 गीगावाट (GW) की संचयी संस््थथापित क्षमता 
हासिल करना था।
�	हाालाँँ�कि� यह लक्ष्य हाासि�ल नहींं कि�याा जाा सकाा। परि�णाामस्वरूप, 

सरकार ने समय-सीमा वर््ष 2022 से बढ़़ाकर वर््ष 2026 कर दी।
�	कुुछ रि�पोोर्टोंं केे अनुुसाार, प्रधाानमंंत्रीी सूूर्योोदय योोजनाा 40 गीीगाावॉॉट 

रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्षष्य तक पहुुँचने मेें मदद करने का 
एक बड़ा प्रयास है।

वैभव फैलोशिप
चर््चचा मेें क््योों? 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने हाल ही मेें वैश्विक 
भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) योजना के तहत फेलो के पहले 
समूह का अनावरण किया, यह एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश््य 
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विदेश मेें स््थथित भारतीय मूल के वैज्ञानिकोों के साथ अल््पकालिक सहयोग 
को बढ़़ावा देना है।
	¶ वर्षष 2018 मेंं शुुरू कीी गई वि�जि�टिं�ंग एडवांं�स्ड ज्वााइंंट रि�सर्चच फैैकल्टीी 

(VAJRA) योजना और वैभव योजना के बीच काफी समानताएँ 
हैैं।

वैभव योजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	भाारत सरकाार नेे वि�ज्ञाान, प्रौौद्योोगि�कीी, इंंजीीनि�यरिं�ंग, गणि�त और 

चिकित््ससा (STEMM) तथा भारतीय शैक्षणिक एवं 
अनुसंधान संस््थथानोों मेें भारतीय डायस््पपोरा के बीच सहयोग की 
सुविधा हेतु वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV/
वैभव) नामक एक नया फैलोशिप कार््यक्रम शुरू किया है।  

�	सहयोोगाात्म्क काार्योंं केे लि�येे वैैभव फेेलोो भाारतीीय संंस्थाान कीी 
पहचान करके अधिकतम 3 वर्षषों के लिये एक वर््ष मेें दो माह 
तक वहाँ रहकर कार््य कर सकते हैैं।
�	वैैभव फेेलोो सेे अपनेे भाारतीीय समकक्षोंं केे सााथ सहयोोग 

करने एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत््ययाधुनिक क्षेत्ररों मेें 
मेज़बान संस््थथान मेें अनुसंधान गतिविधियोों को शुरू करने 
मेें मदद करने की अपेक्षा की जाती है।

	¶ प्रोोत्सााहन:
�	फेेलोोशि�प मेंं फेेलोोशि�प अनुुदाान (4,00,000 रुपए प्रति� मााह), 

अंतर््रराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास तथा आकस््ममिक सहायता 
शामिल होोंगी।

�	सहयोोगाात्मक काार्योंं काा समर्थथन करनेे केे लि�येे मेेज़बाान संंस्थाानोंं 
को अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है।

विज़िटिग एडवासं््ड ज्वाइंट रिसर््च फैकल््टटी योजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	वि�ज़ि�टिं�ंग एडवांं�स्ड ज्वााइंंट रि�सर्चच (Visiting 

Advanced Joint Research- VAJRA) 
फैकल््टटी योजना विशेष रूप से विदेशी वैज्ञानिकोों और शिक्षाविदोों 
के लिये एक समर््पपित कार््यक्रम है जिसमेें प्रमुख रूप से NRI 
तथा PIO/OCI पर ज़ोर दिया गया है ताकि वे भारतीय 
सार््वजनिक वित्त पोषित शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस््थथानोों मेें 
एक विशिष्ट अवधि के लिये सहायक/विज़िटिंग फैकल््टटी के 
रूप मेें कार््य कर सकेें।
�	सहयोोगाात्मक अनुुसंंधाान केे महत्त्व कोो देेखतेे हुए यह 

योजना ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन करने एवं प्राप््त करने 
के लिये शोधकर्त्ताओं के बीच जानकारी साझा करने पर 
ज़ोर देती है और एक साझा समस््यया को हल करने के लिये 
विभिन्न दृष्टिकोण की प्रस््ततुति भी करती है।

�	संंकााय द्वााराा कि�येे जाानेे वाालेे अनुुसंंधाान काा क्षेेत्र भाारत केे लि�येे 
हितकर होना चाहिये जिसमेें विज्ञान संबंधी ज्ञान का जीवन मेें 
अनुप्रयोग करना शामिल है।
�	भाारत मेंं रहनेे कीी अवधि� केे दौौराान संंकााय शि�क्षण/संंबोोधक 

का कार््य भी कर सकता है।
�	फैैकल्टीी भाारत केे कि�सीी संंस्थाान मेंं वर्षष मेंं न्यूूनतम 1 मााह 

तथा अधिकतम 3 माह की अवधि के लिये कार््य कर 
सकेगी।

�	भाारतीीय मेेज़बाान संंस्थाान काार्यय पूूराा होोनेे केे बााद भीी उसेे लंंबीी 
अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।

�	संंकााय केे लि�येे अंंशकाालि�क पद प्राारंंभ मेंं 1 वर्षष केे लि�येे पेेश 
किया जाएगा तथा इसे प्रत््ययेक वर््ष नवीनीकृत किया जा सकता 
है।

	¶ प्रस्ताावि�त प्रोोत्सााहन:
�	VAJRA संंकााय कोो उनकीी याात्राा और माानदेेय कोो कवर 

करने के लिये एक वर््ष मेें उनकी सहभागिता के पहले महीने मेें 
15,000 अमेरिकी डॉलर तथा अन््य दो महीनोों मेें 10,000 
अमेरिकी डॉलर प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी।
�	हाालाँँ�कि� आवाास, चि�कि�त्साा/व्यक्ति�गत बीीमाा आदि� केे लि�येे 

कोई अलग सहायता प्रदान नहीीं की जाती है, मेज़बान 
संस््थथान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने पर विचार कर 
सकता है।

�	फैैकल्टीी कोो भुुगताान भाारतीीय रुपए मेंं कि�याा जााएगाा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस््ककार
भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही मेें 19 बच्चचों को बहादुरी, विज्ञान और 

प्रौद्योगिकी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल तथा कला एवं संस््ककृति मेें 
उनके उत््ककृष्ट योगदान को मान््यता देते हुए विभिन्न श्रेणियोों मेें प्रधानमंत्री 
राष्ट्रीय बाल पुरस््ककार (Pradhan Mantri Rashtriya Bal 
Puraskar- PMRBP) से सम््ममानित किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस््ककार (PMRBP) 
क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	प्रत्येेक वर्षष प्रधाानमंंत्रीी रााष्ट्रीीय बााल पुुरस्काार काा आयोोजन बच्चोंं 

की ऊर््जजा, दृढ़ संकल््प, क्षमता, जोश और उत््ससाह का जश्न 
मनाने के लिये किया जाता है।

�	यह भाारत सरकाार द्वााराा प्रत्येेक वर्षष वि�भि�न्न क्षेेत्रोंं याानीी नवााचाार, 
शैक्षिक उपलब््धधियोों, सामाजिक सेवा, कला एवं संस््ककृति, खेल 
और बहादुरी मेें बच्चचों की असाधारण उपलब््धधियोों को मान््यता 
देने के लिये दिया जाता है।
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�	PMRBP केे प्रत्येेक पुुरस्काार वि�जेेताा कोो एक पदक, 1 लााख 
रुपए का नकद पुरस््ककार एक प्रमाण-पत्र और प्रशस््तति-पत्र दिया 
जाता है।

�	पुुरस्काार वि�जेेतााओं काा चयन केंंद्रीीय महि�लाा एवंं बााल वि�काास 
मंत्री की अध््यक्षता मेें एक चयन समिति द्वारा किया गया था।
�	यह पुुरस्काार प्रत्येेक वर्षष गणतंंत्र दि�वस सेे पहलेे केे सप्तााह 

मेें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिये जाते हैैं।
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	भाारत सरकाार बच्चोंं कोो उनकीी असााधाारण उपलब्धि�ियोंं केे लि�येे 

पुरस््ककार प्रदान करती रही है।
�	बााल कल्यााण केे लि�येे पुुरस्काार व्यक्ति�योंं केे सााथ-सााथ संंस्थाानोंं 

को भी प्रदान किये गए।
�	येे पुुरस्काार नि�म्नलि�खि�त श्रेेणि�योंं मेंं दि�येे गए: 

�	असााधाारण उपलब्धि�ियोंं केे लि�येे रााष्ट्रीीय बााल पुुरस्काार– वर्षष 
1996 से।

�	रााष्ट्रीीय बााल कल्यााण पुुरस्काार (व्यक्ति�गत) – वर्षष 1979 सेे।
�	रााष्ट्रीीय बााल कल्यााण पुुरस्काार (संंस्थाा) – वर्षष 1979 सेे।
�	रााजीीव गांं�धीी माानव सेेवाा पुुरस्काार– वर्षष 1994 सेे।

�	वर्षष 2017-18 सेे येे पुुरस्काार नि�म्नलि�खि�त श्रेेणि�योंं केे तहत 
दिये गए:

�	बााल शक्ति� पुुरस्काार (पहलेे रााष्ट्रीीय बााल पुुरस्काार केे रूप मेंं 
जाना जाता था)।

�	बााल कल्यााण पुुरस्काार [व्यक्ति�गत एवंं संंस्थाान] (पहलेे रााष्ट्रीीय 
बाल कल््ययाण पुरस््ककार के रूप मेें जाना जाता था)।
�	वर्षष 2022 सेे बााल कल्यााण पुुरस्काार (व्यक्ति�गत और 

संस््थथागत दोनोों) को बंद कर दिया गया है और बाल शक्ति 
पुरस््ककार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस््ककार के अंतर््गत 
शामिल कर दिया गया है।

	¶ अर्हहताा:
�	एक बच्चाा जोो भाारतीीय नाागरि�क हैै और भाारत काा नि�वाासीी हैै।
�	यह पुुरस्काार 5 सेे 18 वर्षष केे आयुु वर्गग केे बच्चोंं कोो प्रदाान कि�याा 

जाता है।
�	कि�याा गयाा काार्यय/घटनाा/उपलब्धि�ि कीी समय-सीीमाा वेेबसााइट पर 

आवेदन/नामांकन की प्राप््तति की अंतिम तिथि से 2 वर््ष के 
अंतर््गत होनी चाहिये।

	¶ पुुरस्काार प्रााप्तकर्त्ताा�ओं कीी संंख्याा:
�	पुुरस्काार प्रााप्तकर्त्ताा�ओं कीी अधि�कतम संंख्याा 25 होोतीी हैै, 

हालाँकि राष्ट्रीय चयन समिति के विवेक पर इस अधिकतम 
संख््यया मेें किसी भी छूट की अनुमति दी जा सकती है।

सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार निकाय
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार निकाय (Social 
Audit Advisory Body - SAAB) की उद्घाटन बैठक नई 
दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेेंटर मेें हुई।
	¶ इस अग्रणीी सलााहकाार नि�कााय काा उद्देेश्य साामााजि�क न्यााय और 

अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & 
Empowerment -MoSJE) को उसकी विविध 
योजनाओं मेें सामाजिक अंकेक्षण को संस््थथागत बनाने मेें मार््गदर््शन 
करना है।

सामाजिक अंकेक्षण क््यया है? 
	¶ परि�चय: 
�	साामााजि�क अंंकेेक्षण एक संंगठन केे साामााजि�क और नैैति�क 

प्रदर््शन को मापने, समझने, प्रेषित करने तथा अंततः सुधारने का 
एक तरीका है।

�	यह दक्षताा और प्रभाावशीीलताा, लक्ष्य तथाा वाास्तवि�कताा केे मध्य 
उत््पन्न अंतराल को कम करने मेें सहायक है। 

�	यह आकलन करताा हैै कि� उनकीी गति�वि�धि�याँँ� और नीीति�याँँ� 
उनके घोषित मूल््योों तथा लक्षष्ययों, विशेष रूप से समुदायोों, 
कर््मचारियोों एवं पर््ययावरण पर उनके प्रभाव के साथ कितनी 
सुसंगत हैैं।
�	हॉॉवर्डड बोोवेेन नेे वर्षष 1953 मेंं लि�खीी गई अपनीी पुुस्तक 

सोशल रिस््पपॉन््ससिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन मेें "सोशल 
ऑडिट" शब््द का प्रस््तताव रखा।

	¶ साामााजि�क अंंकेेक्षण कीी मुुख्य वि�शेेषतााएँँ: 
�	तथ्योंं कीी खोोज, ग़लति�योंं कीी खोोज नहींं।
�	वि�भि�न्न स्तरोंं केे हि�तधाारकोंं केे बीीच बाातचीीत केे लि�येे स्थाान 

और मंच सुनिश्चित करना।
�	समय पर शि�काायत नि�वाारण।
�	लोोकतांं�त्रि�क प्रक्रि�याा और संंस्थााओं कोो मज़बूूत करनाा।
�	काार्ययक्रमोंं केे बेेहतर काार्याा�न्वयन केे लि�येे लोोगोंं काा दबााव 

बनाना।
	¶ साामााजि�क अंंकेेक्षण केे प्रकाार:
�	संंगठनाात्मक: कि�सीी कंंपनीी केे समग्र साामााजि�क उत्तरदाायि�त्व 

प्रयासोों का मूल््ययाांकन करना।
�	वि�शि�ष्ट काार्ययक्रम: कि�सीी वि�शेेष काार्ययक्रम केे प्रभााव और 

प्रभावशीलता पर ध््ययान केेंद्रित करना।
�	वि�त्तीीय: वि�त्तीीय नि�र्णणयोंं केे साामााजि�क और पर्याा�वरणीीय प्रभाावोंं 

की समीक्षा करना।
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�	हि�तधाारक प्रेेरि�त: साामााजि�क अंंकेेक्षण प्रक्रि�याा मेंं वि�भि�न्न 
हितधारकोों को शामिल करना।

आपराधिक मामलोों मेें बरी हुए व््यक्तियोों 
के लिये सरकारी नौकरियाँ
 चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें पंजाब और हरियाणा उच्च न््ययायालय ने केेंद्र को निर्देश 
दिया कि वह  भारत-तिब््बत सीमा पुलिस (ITBP) मेें कांस््टटेबल के रूप 
मेें हरियाणा के एक व््यक्ति की नियुक्ति पर पुनर््वविचार करे, क््योोंकि उसे 
यौन अपराधोों से बच्चचों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के 
तहत वर््ष 2019 के मामले मेें बरी कर दिया गया था।
	¶ गृृह मंंत्राालय (Ministry of Home Affairs - 

MHA) द्वारा जारी आदेश ने नैतिक अधमता के आधार पर व््यक्ति 
की नियुक्ति रद्द कर दी।

नैतिक अधमता क््यया है? 
	¶ "नैैति�क अधमताा (moral turpitude)" शब्द, जैैसाा कि� 

पी. मोहनसुंदरम बनाम राष्ट्रपति, 2013 के मामले मेें सर्वोच्च 
न््ययायालय द्वारा जारी किया गया था, मेें एक विशिष्ट परिभाषा का 
अभाव है।

	¶ इसमेंं न्यााय, ईमाानदाारीी, शीील याा अच्छीी नैैति�कताा केे वि�परीीत काार्यय 
शामिल हैैं, जो ऐसे आचरण के आरोपी व््यक्ति के भ्रष्ट और दुष्ट 
चरित्र या स््वभाव का सुझाव देते हैैं।

यौन अपराधोों से बच्चचों का संरक्षण (POCSO) 
अधिनियम, 2012 क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	POCSO अधि�नि�यम 14 नवंंबर, 2012 कोो लाागूू हुआ, जोो 

वर््ष 1992 मेें बाल अधिकारोों पर संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन के भारत 
के अनुसमर््थन के परिणामस््वरूप अधिनियमित किया गया था।

�	इस वि�शेेष काानूून काा उद्देेश्य बच्चोंं केे यौौन शोोषण और यौौन 
शोषण के अपराधोों को संबोधित करना है, जिन््हेें या तो विशेष 
रूप से परिभाषित नहीीं किया गया था या पर््ययाप््त रूप से दंडित 
नहीीं किया गया था।

�	अधि�नि�यम 18 वर्षष सेे कम आयुु केे कि�सीी भीी व्यक्ति� कोो बच्चेे 
के रूप मेें परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता 
के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
�	अपरााधि�योंं कोो रोोकनेे और बच्चोंं केे खि�लााफ ऐसेे अपरााधोंं 

को रोकने के उद्देश््य से, बच्चचों पर यौन अपराध करने के 
लिये मृत््ययुदंड सहित अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान करने 

हेतु वर््ष 2019 मेें अधिनियम की समीक्षा तथा संशोधन 
किया गया।

�	भाारत सरकाार नेे POCSO नि�यम, 2020 कोो भीी 
अधिसूचित कर दिया है।

भारत-तिब््बत सीमा पुलिस बल (ITBPF) क््यया है?
	¶ भाारत-ति�ब्बत सीीमाा पुुलि�स बल (Indo-Tibetan Border 

Police Force- ITBPF) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 
अधीन कार््यरत एक केेंद्रीय सशस्तत्र पुलिस बल (Central 
Armed Police Force) है।
�	ITBP कीी स्थाापनाा 24 अक्टूूबर 1962 कोो भाारत-चीीन युुद्ध केे 

दौरान की गई थी तथा यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो 
उच्च तुंगता वाले अभियानोों मेें विशेषज्ञता रखता है।

�	वर्ततमाान मेंं ITBP लद्दााख मेंं काारााकोोरम दर्रेे सेे अरुणााचल प्रदेेश 
मेें जाचेप ला तक 3,488 किमी. लंबी भारत-चीन सीमा की 
सुरक्षा के लिये तैनात है। 

�	बल कोो नक्सल वि�रोोधीी अभि�याानोंं तथाा अन्य आंंतरि�क सुुरक्षाा 
कर्तत्तव््योों के लिये भी तैनात किया गया है।

NHAI की 'एक वाहन, एक फास््टटैग' पहल
भारतीय राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, 

एक फास््टटैग' पहल शुरू की है, जिसका उद्देश््य कई वाहनोों के लिये एकल 
FASTag का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिये कई 
फास््टटैग (FASTag) को जोड़ने के उपयोगकर्त्ता व््यवहार को 
हतोत््ससाहित करना है।
	¶ NHAI द्वााराा FASTag उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो RBI दि�शाानि�र्देेशोंं 

के अनुसार KYC अपडेट करके अपने नवीनतम FASTag की 
'अपने ग्राहक को जानेें' (Know Your Customer- 
KYC) प्रक्रिया को पूरा करने के लिये भी प्रोत््ससाहित किया जा रहा 
है।

	¶ वैैध बैैलेंंस लेेकि�न अपूूर्णण KYC वाालेे FASTag कोो 31 जनवरीी, 
2024 के बाद बैैंकोों द्वारा निष्क्रिय/ब््ललैकलिस््ट कर दिया जाएगा।
फास््टटैग (FASTag) क््यया है?

	¶ परि�चय: FASTag एक सााधन/उपकरण हैै जोो गति�शीील वााहन 
को निर््बबाध रूप से सीधे टोल भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्ववेंसी 
आइडेेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है।

	¶ NHAI नेे FASTag कीी उपलब्धताा कोो सुुवि�धााजनक बनाानेे 
के लिये दो मोबाइल ऐप - MyFASTag और FASTag 
पार््टनर लॉन््च किये।

	¶ टैैग जाारीी होोनेे कीी ताारीीख सेे 5 वर्षष केे लि�येे वैैध हैै जोो 7 अलग-
अलग रंग कोड मेें आता है। 
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	¶ FASTag केे लााभ:
�	सड़क उपयोोगकर्त्ताा�ओं केे लि�येे:

�	टोोल प्लााज़ाा केे मााध्यम सेे लगभग नि�र्बाा�ध आवााजााहीी 
सुनिश्चित हुई।

�	टोोल/पथकर शुुल्क हेेतुु कैैशलेेस भुुगताान कीी सुुवि�धाा।
�	यााताायाात कीी भीीड़ कम हुई तथाा आवाागमन काा मेंं लगनेे 

वाला समय कम हुआ।
�	टोोल संंचाालक केे लि�येे:

�	कम परि�चाालन लाागत।
�	केंंद्रीीकृृत उपयोोगकर्त्ताा� खाातोंं केे मााध्यम सेे बेेहतर ऑडि�ट/

लेखापरीक्षा नियंत्रण।
�	अधि�क बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे केे नि�र्माा�ण कीी आवश्यकताा केे बि�नाा 

क्षमता मेें वृद्धि।
�	सरकाार केे लि�येे:

�	ईंधन कीी बचत तथाा टोोल प्लााज़ाा पर प्रतीीक्षाा करनेे एवंं 
बार-बार रुकने से होने वाले उत््सर््जन मेें कमी।

�	टोोल लेेनदेेन केे समय पाारदर्शि�िताा सुुनि�श्चि�त करनाा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण क््यया है?
	¶ NHAI काा गठन वर्षष 1988 मेंं संंसद केे एक अधि�नि�यम द्वााराा 

सड़क परिवहन और राजमार््ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के 
तहत भारत सरकार द्वारा सौौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गगों के विकास, 
अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिये एक केेंद्रीय प्राधिकरण के रूप मेें 
किया गया था।
�	हाालाँँ�कि� प्रााधि�करण फरवरीी, 1995 मेंं क्रि�यााशीील हुआ।

	¶ प्रााधि�करण मेंं एक पूूर्णणकाालि�क अध्यक्ष और अधि�कतम पाँँ�च 
पूर््णकालिक सदस््य एवं चार अंशकालिक सदस््य होते हैैं जिन््हेें केेंद्र 
सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

पुलिस महानिदेशकोों का अखिल 
भारतीय सम््ममेलन
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर, राजस््थथान मेें पुलिस 
महानिदेशक/महानिरीक्षकोों के 58वेें अखिल भारतीय सम््ममेलन मेें भाग 
लिया।
	¶ यह तीीन दि�वसीीय काार्ययक्रम थाा जि�सेे हााइब्रि�ड मोोड मेंं पुुलि�स 

महानिदेशक (DGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) तथा केेंद्रीय 
पुलिस संगठनोों के प्रमुखोों के साथ आयोजित किया गया था।

	¶ आयोोजि�त सम्मेलेन मंें सााइबर अपरााध, पुलुि�स व्यवस्थाा मंें प्रौौद्योोगि�कीी, 
आतंकवाद-रोधी चनुौतिया,ँ वामपथंी उग्रवाद तथा जले सधुार एवं 
आंतरिक सरुक्षा मुद्ददों पर विस््ततार स ेविचार-विमर््श किया गया।

	¶ सम्मेेलन काा एक अन्य प्रमुुख एजेंंडाा नए आपरााधि�क काानूूनोंं केे 
कार््ययान््वयन के लिये रोड मैप पर विचार-विमर््श है।

स््वच््छ सर्वेक्षण पुरस््ककार 2023
भारत के राष्ट्रपति ने आवास और शहरी मामलोों के मंत्रालय 

(Ministry of Housing and Urban Affairs - 
MoHUA) द्वारा आयोजित भारत मंडपम, नई दिल्ली मेें स््वच््छ 
सर्वेक्षण पुरस््ककार 2023 प्रदान किये।
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	¶ इंंदौौर और सूूरत कोो संंयुुक्त रूप सेे सबसेे स्वच्छ शहर काा खि�तााब 
दिया गया। शहरी क्षेत्ररों की वार््षषिक स््वच््छता रैैंकिंग मेें महाराष्ट्र ने 
राज््योों मेें शीर््ष स््थथान हासिल किया।

स््वच््छ सर्वेक्षण पुरस््ककार 2023 की प्रमखु विशषताएँ क््यया हैैं? 
	¶ परि�चय: MoHUA द्वााराा वर्षष 2016 सेे आयोोजि�त स्वच्छ 

सर्वेक्षण, दुनिया का सबसे बड़़ा शहरी स््वच््छता और सफाई सर्वेक्षण 
है।
�	यह नाागरि�कोंं कोो सेेवाा वि�तरण मेंं सुुधाार लाानेे और शहर कोो  

स््वच््छ बनाने की दिशा मेें कस््बोों तथा शहरोों के बीच स््वस््थ 
प्रतिस््पर्द्धा की भावना को बढ़़ावा देने मेें सहायक रहा है।

�	यह प्रति�वर्षष शहरोंं कीी बढ़तीी संंख्याा कोो कवर करतेे हुए वि�कसि�त 
हुआ है। वर््ष 2023 मेें 4,416 शहरी स््थथानीय निकाय, 61 
छावनियाँ एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर शामिल थे।

	¶ शहरोंं कीी रैंंकिं�ंग: इंंदौौर नेे लगााताार 7वेंं वर्षष अपनाा शीीर्षष स्वच्छ 
शहर का खिताब बनाए रखा है। हाल के वर्षषों मेें इंदौर के बाद 
लगातार दूसरे स््थथान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर््ष स््थथान का 
पुरस््ककार प्राप््त किया है।
�	यह वर्षष 2016 केे बााद सेे वाार्षि�िक पुुरस्काारोंं मेंं शीीर्षष पुुरस्काार 

साझा करने वाले दो शहरोों का पहला उदाहरण है।
�	दोोनोंं शहरोंं नेे 100% डोोर-टूू-डोोर कचराा संंग्रहण, 98% स्रोोत 

पृथक्करण और 100% कचरा निपटान का लक्षष्य प्राप््त किया।
�	नवीी मुंं�बई नेे तीीसराा सबसेे स्वच्छ शहर काा स्थाान प्रााप्त 

किया।
	¶ मूूल्यांं�कन मेंं प्रमुुख माापदंंड: स्वच्छ सर्वेेक्षण 2023 रैंंकिं�ंग मेंं 

विभिन्न कारकोों पर विचार किया गया, जिनमेें शामिल हैैं:
�	डोोर-टूू-डोोर कूूड़ाा संंग्रहण
�	स्रोोत पृृथक्करण
�	साार्ववजनि�क क्षेेत्रोंं कीी स्वच्छताा
�	स्वच्छ जल नि�कााय
�	शहर कीी स्वच्छताा पर नाागरि�कोंं कीी प्रति�क्रि�याा

मुख््य चुनाव आयुक्त और अन््य चुनाव 
आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्ततें एवं 
कार््यकाल) विधेयक, 2023
चर््चचा मेें क््योों? 

राज््यसभा ने हाल ही मेें मुख््य चुनाव आयुक्त और अन््य चुनाव 
आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ततें एवं कार््ययालय की अवधि) विधेयक, 

2023 को मंज़ूरी दे दी, जो मुख््य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा चुनाव 
आयुक्ततों (EC) की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
	¶ इस काानूून काा उद्देेश्य अनूूप बरनवााल बनााम भाारत संंघ माामलेे, 

2023 मेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय के एक निर्देश के प्रत््ययुत्तर मेें 
नियुक्ति प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता लाना है। 

विधेयक के प्रमुख प्रावधान क््यया हैैं?
	¶ यह वि�धेेयक चुुनााव आयोोग (चुुनााव आयुुक्तोंं कीी सेेवाा कीी शर्तेंं और 

व््यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स््थथान लेता है।
	¶ यह CEC और ECs कीी नि�युुक्ति�, वेेतन एवंं नि�ष्काासन सेे 

संबंधित है।
�	नि�युुक्ति� प्रक्रि�याा:

�	CEC और EC कीी नि�युुक्ति� चयन समि�ति� कीी सि�फाारि�श 
पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।   

�	सदस्य केे रूप मेंं लोोकसभाा मेंं वि�पक्ष काा नेेताा, यदि� लोोकसभाा 
मेें विपक्ष के नेता को मान््यता नहीीं दी गई है, तो लोकसभा मेें 
सबसे बड़़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा।

�	इस समि�ति� मेंं कोोई पद रि�क्त होोनेे पर भीी चयन समि�ति� कीी 
सिफारिशेें मान््य होोंगी। 
�	वि�धेेयक मेंं CEC और EC केे पदोंं पर वि�चाार करनेे केे 

लिये पाँच व््यक्तियोों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक 
खोज समिति (Search Committee) की 
स््थथापना का प्रस््तताव है।  

�	खोोज समि�ति� कीी अध्यक्षताा कैैबि�नेेट सचि�व करेंंगेे और इसमेंं 
सचिव के पद से निम््न पद वाले दो सदस््य भी शामिल होोंगे 
जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलोों का ज्ञान तथा अनुभव 
होगा।

�	वेेतन एवंं शर्तोंं मेंं परि�वर्ततन:
�	CEC और ECs काा वेेतन एवंं सेेवाा शर्तेंं कैैबि�नेेट 

सचिव के सामान होोंगी।
�	1991 केे अधि�नि�यम केे तहत इनकाा वेेतन सर्वोोच्च न्याायाालय 

के न््ययायाधीश के वेतन के बराबर था।
�	हटाानेे/नि�ष्काासन कीी प्रक्रि�याा:

�	यह बि�ल संंवैैधाानि�क प्राावधाान (अनुुच्छेेद 324 (5)) कोो 
बरकरार रखता है जो CEC को सर्वोच्च न््ययायालय के 
न््ययायाधीश की तरह निष््ककासन की अनुमति देता है, जबकि 
EC को केवल CEC की अनुशंसा पर हटाया जा सकता 
है।

�	CEC और EC केे लि�येे संंरक्षण:
�	बि�ल, CEC और EC कोो उनकेे काार्ययकााल केे दौौराान 

की गई कार््रवाई से संबंधित कानूनी कार््यवाही से बचाता है, 
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बशर्ते कि इस तरह की कार््रवाई आधिकारिक कर््तव््योों के 
निर््वहन मेें की गई हो। 

�	संंशोोधन काा उद्देेश्य इन अधि�काारि�योंं कोो उनकेे आधि�काारि�क 
कार्ययों से संबंधित सिविल या आपराधिक कार््यवाही से 
बचाव करना है।

सत््य और सुलह आयोग
हाल ही मेें उच्चतम न््ययायालय ने सर््वसम््मति से वर््ष 2019 मेें केेंद्र 

द्वारा अनुच््छछेद 370 को निरस््त करने को बरकरार रखा एवं जम््ममू और 
कश््ममीर मेें राज््य तथा गैर-राज््य दोनोों अभिनेताओं द्वारा मानवाधिकारोों के 
कथित उल्लंघन को देखने के लिये एक सत््य और सुलह आयोग 
(TRC) स््थथापित करने की भी सिफारिश की।

सत््य एवं सुलह आयोग (Truth and 
Reconciliation Commission- TRC) 
क््यया है?
	¶ परि�चय: 
�	सत्य और सुुलह आयोोग जि�सेे ‘सत्य और न्यााय आयोोग’ याा 

‘सत््य आयोग’ के रूप मेें भी जाना जाता है, यह एक सरकारी 
तंत्र है जो न केवल स््ववीकार करता है, बल््ककि सरकार या कभी-
कभी गैर-राज््य अभिनेताओं द्वारा किये गए गलत कार्ययों को भी 
प्रकट करता है।

	¶ उद्देेश्य: 
�	सत्य आयोोग वह हैै जोो चल रहीी घटनााओं केे बजााय अतीीत पर 

केेंद्रित है।
�	यह एक समयाावधि� मेंं घटि�त घटनााओं केे प्रति�रूप कीी जाँँ�च 

करता है।
�	आयोोग प्रत्यक्ष और व्याापक रूप सेे प्रभाावि�त आबाादीी सेे जुुड़ताा 

है तथा उनके अनुभवोों के बारे मेें जानकारी एकत्र करता है;
�	यह एक अस्थाायीी नि�कााय हैै, जि�सकाा उद्देेश्य अंंति�म रि�पोोर्टट केे 

साथ निष््कर््ष निकालना है।
�	आयोोग समीीक्षााधीीन रााज्य द्वााराा आधि�काारि�क तौौर पर अधि�कृृत 

या सशक्त है।

TRC की स््थथापना करने वाले देश:
	¶ दोो सबसेे प्रसि�द्ध और सबसेे परि�णाामीी आयोोग दक्षि�ण अफ्रीीकाा, 

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मेें स््थथापित माने जाते हैैं।
	¶ भाारत केे पड़ोोसीी देेश श्रीीलंंकाा तथाा नेेपााल द्वााराा सत्य आयोोग स्थाापि�त 

किये गए हैैं।
	¶ दक्षि�ण अफ्रीीकाा मेंं वर्षोंं सेे चलीी आ रहीी रंंगभेेद कीी कुुप्रथाा केे दौौराान 

हुए मानवाधिकारोों के उल्लंघन की सत््यता को उजागर करने के 

उद्देश््य से वर््ष 1995 मेें राष्ट्रपति नेल््सन मंडेला की सरकार द्वारा एक 
TRC की स््थथापना की गई।

अनुच््छछेद 370
	¶ भाारतीीय संंवि�धाान मेंं अनुुच्छेेद 370 जम्मूू-कश्मीीर कोो वि�शेेष दर्जाा� 

देता था, जो भारत, पाकिस््ततान व चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र 
है।

	¶ इसकाा प्राारूप भाारत कीी संंवि�धाान सभाा केे सदस्य एन. गोोपाालस्वाामीी 
अयंगर द्वारा तैयार किया गया था तथा वर््ष 1949 मेें इसे ‘अस््थथायी 
उपबंध’ के रूप मेें संविधान मेें शामिल किया गया था।

	¶ इसनेे रााज्य कोो रक्षाा, वि�देेशीी माामलोंं एवंं संंचाार केे अति�रि�क्त 
अधिकांश मामलोों पर अपना संविधान, ध््वज व स््ववायत्तता बनाए 
रखने की अनुमति दी।

	¶ यह वि�लय पत्र (इंंस्‍‍ट्रूमेंंट ऑफ एक्‍‍सेेशन) कीी शर्तोंं पर आधाारि�त 
था, जिस पर वर््ष 1947 मेें पाकिस््ततान के आक्रमण के बाद भारत मेें 
शामिल होने के लिये जम््ममू-कश््ममीर के राजा हरि सिंह ने हस््तताक्षर 
किये थे।

अमृत प्रौद्योगिकी
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन और भारतीय 
प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष््ककासन (AMRIT) की प्रगति 
पर प्रकाश डाला है।

अमृत (AMRIT) प्रौद्योगिकी क््यया है?
	¶ यह तकनीीक भाारतीीय प्रौौद्योोगि�कीी संंस्थाान (IIT), मद्राास द्वााराा 

विकसित की गई थी। इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनोों को 
हटाने, पानी की गुणवत्ता के मुद्ददों को संबोधित करने के लिये 
डिज़़ाइन किया गया है।

	¶ प्रौौद्योोगि�कीी नैैनोो-स्केेल आयरन ऑक्सीी-हााइड्रॉॉक्सााइड काा उपयोोग 
करती है, जो पानी से गुज़रने पर आर्सेनिक को प्रमुख रूप से हटा 
देती है।

	¶ AMRIT घरेेलूू और साामुुदाायि�क स्तर पर जल शुुद्धि�करण दोोनोंं 
के लिये लागू है।

	¶ यह तकनीीक जल जीीवन मि�शन केे व्याापक लक्ष्योंं केे अनुुरूप हैै, 
जिसका उद्देश््य भारत मेें ग्रामीण परिवारोों को सुरक्षित और पीने योग््य 
नल का पानी उपलब््ध कराना है।

	¶ पेेयजल और स्वच्छताा वि�भााग कीी 'स्थाायीी समि�ति�' द्वााराा जल और 
स््वच््छता चुनौतियोों के समाधान पर विचार के लिये इस प्रौद्योगिकी 
की सिफारिश की गई है।
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ग््ललोबल रिवर सिटीज़ एलायंस: 
NMCG
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें राष्ट्रीय स््वच््छ गंगा मिशन (NMCG) ने मिसिसिपी 
रिवर सिटीज़ एंड टाउन््स इनिशिएटिव (MRCTI) के साथ सामान््य 
प्रयोजन के एक ज्ञापन (MoCP) पर हस््तताक्षर किये हैैं।
	¶ MRCTI संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा मेंं मि�सि�सि�पीी नदीी केे कि�नाारेे 

स््थथित 124 शहरोों/कस््बोों का प्रतिनिधित््व करता है।
	¶ NMCG नेे रि�वर सि�टीीज़ अलाायंंस (RCA) कीी ओर सेे 

MoCP पर हस््तताक्षर किये हैैं। हस््तताक्षर समारोह COP28 के 
भाग के रूप मेें दुबई मेें हुआ।

रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	RCA जल शक्ति� मंंत्राालय (MoJS) एवंं आवाासन और 

शहरी कार््य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल है, 
जिसका उद्देश््य नदी-शहरोों को जोड़ना तथा सतत् नदी केेंद्रित 
विकास पर ध््ययान आकृष्ट करना है।

�	यह एलाायंंस तीीन व्याापक वि�षयोंं- नेेटवर्किं�ंग, क्षमताा नि�र्माा�ण 
तथा तकनीकी सहायता पर केेंद्रित है।

�	नवंंबर 2021 मेंं 30 सदस्य शहरोंं सेे शुुरू होोकर यह गठबंंधन 
पूरे भारत मेें 110 नदी शहरोों और डेनमार््क के एक अंतराष्ट्रीय 
सदस््य शहर तक विस््ततारित हो गया है।

	¶ उद्देेश्य:
�	RCA काा इराादाा शहरीी नदीी प्रबंंधन, नई प्रथााओं और 

दृष्टिकोणोों को सीखने तथा भारतीय शहरोों के लिये ज्ञान विनिमय 
(ऑनलाइन) की सुविधा प्रदान करना है।

�	यह अंंतर्राा�ष्ट्रीीय शहरोंं केे लि�येे भाारतीीय शहरोंं केे अनुुभवोंं केे बाारेे 
मेें जानने का भी अवसर होगा, जो उनके संदर्भभों के लिये 
प्रासंगिक हो सकते हैैं।

राष्ट्रीय स््वच््छ गंगा मिशन (NMCG) क््यया है?
	¶ संंदर्भभ:
�	12 अगस्त, 2011 कोो NMCG कोो सोोसाायटीी पंंजीीकरण 

अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप मेें सूचीबद्ध 
किया गया था।

�	इसनेे रााष्ट्रीीय गंंगाा नदीी बेेसि�न प्रााधि�करण (NGRBA) कीी 
कार््ययान््वयन शाखा के रूप मेें कार््य किया, जिसे पर््ययावरण 
(संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानोों के तहत 
गठित किया गया था।

�	NGRBA कोो वर्षष 2016 मेंं भंंग कर दि�याा गयाा और 
उसकी जगह राष्ट्रीय गंगा नदी पुनर्जीवन संरक्षण तथा 
प्रबंधन परिषद ने ले ली।

	¶ उद्देेश्य:
�	NMCG काा उद्देेश्य प्रदूूषण कोो कम करनाा और गंंगाा नदीी काा 

पुनर्जीवन सुनिश्चित करना है।
�	नमाामि� गंंगेे गंंगाा कीी सफााई केे लि�येे NMCG केे 

प्रतिष्ठित कार््यक्रमोों मेें से एक है।
�	जल कीी गुुणवत्ताा और पर्याा�वरणीीय रूप सेे सतत् वि�काास 

सुनिश्चित करने के उद्देश््य से, व््ययापक योजना और प्रबंधन तथा 
नदी मेें न््ययूनतम पारिस््थथितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिये 
अंतर-क्षेत्रीय समन््वय को बढ़़ावा देकर इसे प्राप््त किया जा 
सकता है।

पीएम-जनमन योजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें जनजातीय कार््य मंत्रालय ने महत्त्वाकांक्षी 
प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न््ययाय महा अभियान (पीएम-जनमन) 
योजना पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहोों 
(PVTG) के उत््थथान के उद्देश््य से यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियोों 
का समाधान करने तथा उज्जवल भविष््य के लिये आवश््यक बुनियादी 
ढाँचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।
पीएम-जनमन योजना क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	पीीएम-जनमन एक सरकाारीी योोजनाा हैै जि�सकाा उद्देेश्य जनजाातीीय 

समुदायोों को मुख््यधारा मेें लाना है।
�	यह योोजनाा (केंंद्रीीय क्षेेत्र तथाा केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनााओं केे 

एकीकरण) जनजातीय कार््य मंत्रालय द्वारा राज््य सरकारोों एवं 
PVTG समुदायोों के सहयोग से कार््ययान््ववित की जाएगी।

�	यह योोजनाा 9 संंबंंधि�त मंंत्राालयोंं द्वााराा देेख-रेेख कि�येे जाानेे वाालेे 
11 महत्तत्वपूर््ण कार््यप्रणालियोों पर ध््ययान केेंद्रित करेगी, जो 
PVTG वाले गाँवोों मेें मौजूदा योजनाओं के कार््ययान््वयन को 
सुनिश्चित करेगी।
�	इसमें पीीएम-आवाास योोजनाा केे तहत सुरुक्षि�त आवाास, स्वच्छ 

पयेजल तक पहुुँच, बहेतर स््ववास््थ््य देखभाल, शिक्षा, पोषण, 
सड़क एवं दूरसंचार कनके््टटिविटी के साथ-साथ स््थथायी 
आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैैं।

�	इस योोजनाा मेंं वन उपज केे व्याापाार केे लि�येे वन धन वि�काास 
केेंद्ररों की स््थथापना, 1 लाख घरोों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर््जजा 
प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व््यवस््थथा शामिल है।
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�	इस योोजनाा सेे PVTG केे सााथ भेेदभााव एवंं उनकेे बहि�ष्काार 
के विविध व प्रतिच््छछेदन रूपोों का समाधान कर राष्ट्रीय एवं 
वैश्विक विकास मेें उनके अद्वितीय व मूल््यवान योगदान को 
मान््यता और महत्तत्व देकर PVTG के जीवन की गुणवत्ता तथा 
कल््ययाण मेें वृद्धि होने की उम््ममीद है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) 
कौन हैैं?
	¶ वर्षष 1973 मेंं ढेेबर आयोोग नेे आदि�म जनजाातीीय समूूहोंं (PVTG) 

को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप मेें स््थथापित किया, जिसमेें घटती या 
स््थथिर आबादी, पूर््व-कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर््थथिक पिछड़़ेपन 
और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायोों को शामिल किया गया।
�	इन समूूहोंं कोो जनजाातीीय समुुदाायोंं केे बीीच कम वि�कसि�त केे 

रूप मेें पहचाना जाता है। 
	¶ वर्षष 2006 मेंं भाारत सरकाार नेे PTG काा नााम बदलकर PVTG 

कर दिया। वे दूरदराज़ और दुर््गम इलाकोों मेें रहते हैैं तथा खराब 
बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियोों का 
सामना करते हैैं।

	¶ भाारत मेंं 18 रााज्योंं और केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं मेंं 75 PVTG समुुदााय 
रहते हैैं।
�	ओडि�शाा मेंं PVTG (15) कीी संंख्याा सबसेे अधि�क हैै, इसकेे 

बाद आंध्र प्रदेश (12), बिहार और झारखंड (9), मध््य प्रदेश 
और छत्तीसगढ़ (7), तमिलनाडु (6) तथा केरल एवं गुजरात 
(5 प्रत््ययेक) हैैं।

�	शेेष समुुदााय महाारााष्ट्र, पश्चि�म बंंगााल, कर्नाा�टक, उत्तरााखंंड, 
राजस््थथान, त्रिपुरा और मणिपुर मेें फैले हुए हैैं।

�	अंंडमाान मेंं सभीी चाार और नि�कोोबाार द्वीीप समूूह मेंं एक जनजाातीीय 
समूह को PVTG के रूप मेें मान््यता प्राप््त है।

ग्राम मानचित्र और एम-एक््शनसॉफ््ट
हाल ही मेें पंचायती राज मंत्रालय ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली 

(GIS) एप "ग्राम मानचित्र" पेश किया।
	¶ इसकेे अति�रि�क्त मंंत्राालय नेे परि�योोजनाा परि�संंपत्ति�योंं कीी जि�योो-टैैगिं�ंग 

के लिये एक मोबाइल-आधारित समाधान “एम-एक््शनसॉफ््ट”/
mActionSoft लॉन््च किया।

ग्राम मानचित्र और mActionSoft क््यया हैैं? 
	¶ ग्रााम माानचि�त्र: 
�	परि�चय : ग्रााम माानचि�त्र काा प्रााथमि�क लक्ष्य भूू-स्थाानि�क 

प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए ग्राम पंचायतोों की 
स््थथानिक योजना पहल को प्रोत््ससाहित करना है।
�	यह एप नि�र्णणय लेेनेे मेंं सहाायताा करकेे ग्रााम पंंचाायत वि�काास 

योजना (GPDP) का समर््थन करता है।

�	वि�शेेषतााएँँ: 
�	एकीीकृृत भूू-स्थाानि�क मंंच: ग्रााम मंंच एक एकल और 

एकीकृत मंच है, जो ग्राम पंचायत स््तर पर विकासात््मक 
परियोजनाओं एवं गतिविधियोों की दृश््यता की सुविधा 
प्रदान करता है।

�	क्षेेत्र-वाार योोजनाा: यह ग्रााम पंंचाायतोंं कोो ग्राामीीण वि�काास 
के लिये समग्र दृष्टिकोण को बढ़़ावा देते हुए विभिन्न क्षेत्ररों 
मेें विकासात््मक कार्ययों की योजना बनाने और निष््पपादित 
करने मेें सक्षम बनाता है।

�	वि�काास योोजनाा उपकरण: उपकरण मेंं परि�योोजनाा स्थल 
की पहचान, परिसंपत्ति ट्रैकिंग, लागत अनुमान और 
परियोजना प्रभाव मूल््ययाांकन शामिल हैैं।

	¶ mActionSoft:
�	संंदर्भभ: mActionSoft एक मोोबााइल-आधाारि�त समााधाान 

है जो एसेट आउटपुट वाले कार्ययों के लिये जीपीएस निर्देशांक के 
साथ जियो-टैग की गई तस््ववीरेें कैप््चर करने मेें महत्तत्वपूर््ण 
भूमिका निभाता है।
�	संंपत्ति�योंं कीी जि�योो-टैैगिं�ंग तीीन चरणोंं मेंं होोतीी हैै: कााम शुुरू 

होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने पर।
�	यह प्रााकृृति�क संंसााधन प्रबंंधन, जल संंचयन, स्वच्छताा, 

कृषि और अन््य से संबंधित विभिन्न कार्ययों पर जानकारी 
का एक व््ययापक भंडार स््थथापित करता है।

	¶ वि�शेेषतााएँँ: 
�	जि�योो-टैैगिं�ंग: पंंचाायतोंं द्वााराा पाारदर्शि�िताा और जवााबदेेहीी 

सुनिश्चित करने वाली तस््ववीरोों के साथ वित्त आयोग निधि के 
तहत संपत्तियोों को जियोटैग करना।
�	mActionSoft काा उपयोोग करकेे जि�योो-टैैग कीी गई 

संपत्तियाँ ग्राम पंचायत मेें विकासात््मक कार्ययों के दृश््य को 
समृद्ध करते हुए ग्राम मंच के साथ सहजता से एकीकृत हो 
जाती हैैं।

जम््ममू-कश््ममीर आरक्षण विधेयक एवं 
जम््ममू-कश््ममीर पुनर््गठन (संशोधन) 
विधेयक 202
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें लोकसभा ने जम््ममू-कश््ममीर आरक्षण विधेयक एवं जम््ममू-
कश््ममीर पुनर््गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है।
	¶ यह वि�धेेयक उन लोोगोंं केे प्रति�नि�धि�त्व सेे संंबंंधि�त हैै जि�नकाा 

अस््ततित््व अपने ही देश मेें शरणार्थी के रूप मेें है। साथ ही यह 
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विधेयक जम््ममू-कश््ममीर विधानसभा मेें पाकिस््ततान अधिकृत कश््ममीर 
से विस््थथापित हुए लोगोों के लिये एक सीट आरक्षित करता है।

पृष्ठभूमि:
	¶ अनुुच्छेेद 370 केे नि�रसन सेे पूूर्वव, जम्मूू-कश्मीीर मेंं लोोकसभाा तथाा 

विधानसभा सीटोों के परिसीमन को लेकर अलग-अलग नियम थे।
	¶ अनुुच्छेेद 370 केे नि�रसन और इस क्षेेत्र कोो केंंद्रशाासि�त प्रदेेश केे रूप 

मेें बदले जाने के बाद मार््च 2020 मेें एक परिसीमन आयोग का गठन 
किया गया था।

	¶ इस आयोोग काा काार्यय न केेवल जम्मूू-कश्मीीर कीी सीीटोंं, बल्कि�ि 
असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैैंड की सीटोों का 
परिसीमन करना था तथा इस कार््य के पूर््ण होने के लिये एक वर््ष की 
समयसीमा तय की गई थी।

	¶ हााल हीी मेंं इस आयोोग द्वााराा परि�सीीमन प्रक्रि�याा पूूरीी होोनेे केे 
परिणामस््वरूप जम््ममू-कश््ममीर की विधानसभा सीटोों की संख््यया 107 
से बढ़कर 114 हो गई।

ये दो विधेयक क््यया हैैं?
	¶ जम्मूू-कश्मीीर आरक्षण (संंशोोधन) वि�धेेयक, 2023:
�	इसकीी मदद सेे जम्मूू-कश्मीीर आरक्षण अधि�नि�यम, 2004 कीी 

धारा 2 मेें संशोधन किया जाएगा।
�	जम्मूू-कश्मीीर आरक्षण अधि�नि�यम, 2004 अनुुसूूचि�त जााति� 

(SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन््य सामाजिक 
एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़़े वर््ग के सदस््योों को नौकरियोों 
और व््ययावसायिक संस््थथानोों मेें प्रवेश मेें आरक्षण प्रदान 
करता है।

�	संंशोोधन वि�धेेयक केे अनुुसाार व्यक्ति�योंं केे एक वर्गग जि�न्हेंं पहलेे 
"कमज़ोर और वंचित वर््ग (सामाजिक जाति)" के रूप मेें  जाना 
जता था, को अब  "अन््य पिछड़़ा वर््ग" के रूप मेें वर््णणित किया 
जा सकता है।

	¶ जम्मूू-कश्मीीर पुुनर्गगठन (संंशोोधन) वि�धेेयक, 2023:
�	यह वि�धेेयक 2019 केे अधि�नि�यम मेंं संंशोोधन करनेे तथाा 

कश््ममीरी प्रवासियोों एवं PoK से विस््थथापित व््यक्तियोों को 
विधानसभा मेें प्रतिनिधित््व प्रदान करने का प्रयास करता है।

�	इसमेंं कश्मीीरीी प्रवाासीी समुुदााय सेे दोो सदस्योंं कोो नाामि�त करनेे 
का प्रावधान है, जिसमेें एक महिला सदस््य होगी तथा पाकिस््ततान 
के कब््ज़ज़े वाले कश््ममीर (PoK) से विस््थथापित व््यक्तियोों का 
प्रतिनिधित््व करने वाले एक व््यक्ति को विधानसभा मेें नामित 
करने की उपराज््यपाल की शक्ति होगी।

�	इस वि�धेेयक मेंं जम्मूू-कश्मीीर वि�धाानसभाा मेंं सीीटोंं कीी कुुल 
संख््यया 107 से बढ़़ाकर 114 करने का प्रस््तताव है, जिनमेें से 7 

अनुसूचित जाति के सदस््योों के लिये और 9 सीटेें अनुसूचित 
जनजाति के विधायकोों के लिये आरक्षित होोंगी।
�	वि�धेेयक केे अनुुसाार, पााकि�स्ताान केे कब्ज़ेे वाालेे कश्मीीर केे 

लिये विधानसभा की 24 सीटेें आरक्षित की गई हैैं।
�	इसलि�येे वि�धाानसभाा कीी संंबद्ध प्रभाावीी शक्ति� 83 हैै, जि�सेे 

संशोधन द्वारा बढ़़ाकर 90 करने का प्रयास किया गया है।

AICTE का नया विनियमन
हाल ही मेें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India 

Council for Technical Education- AICTE) ने 
वर््ष 2024-25 से शुरू होने वाले बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन 
(BBA) और बैचलर ऑफ कंप््ययूटर एप््ललीकेशन (BCA) जैसे 
स्नातक पाठ्यक्रमोों के लिये नए नियमोों की घोषणा की है।

नए विनियमोों की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ वि�नि�यमन वि�स्ताार:
�	तकनीीकीी और प्रबंंधन शि�क्षाा मेंं समन्वि�ित वि�काास सुुनि�श्चि�त 

करने के लिये कंप््ययूटर एप््ललीकेशन (BCA) एवं प्रबंधन 
(BBA/BMS) मेें स्नातक (UG) पाठ्यक्रम AICTE 
के अंतर््गत आएंगे।

�	इंंजीीनि�यरिं�ंग कॉॉलेेजोंं कोो अब पाारंंपरि�क इंंजीीनि�यरिं�ंग वि�षयोंं सेे 
परे अपना दायरा बढ़़ाते हुए BBA और BCA कार््यक्रमोों की 
पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

	¶ संंस्थाागत लचीीलाापन: 
�	अच्छाा प्रदर्शशन करनेे वाालेे संंस्थाानोंं कोो वर्षष 2024-25 सेे 2026-

27 तक 3 वर््ष के लिये अनुमोदन के विस््ततार का प्रावधान किया 
जाएगा।

�	वर्ततमाान मेंं सभीी तकनीीकीी शि�क्षाा संंस्थाानोंं कोो प्रत्येेक वर्षष मंंज़ूरीी 
के लिये दोबारा आवेदन करना पड़ता है।

	¶ काामकााजीी पेेशेेवरोंं केे कॅॅरि�यर मेंं उन्नति�:
�	चयनि�त संंस्थाानोंं केे लि�येे लचीीलेे अध्ययन समय कीी शुुरुआत 

की गई है ताकि डिप््ललोमा स्नातकोों जैसे कामकाजी पेशेवरोों को 
इंजीनियरिंग डिग्री मेें पार्शश्व प्रवेश की अनुमति मिल सके। यह 
विस््ततारित अध््ययन अवधि की अनुमति देकर उनकी कार््य 
प्रतिबद्धताओं को समायोजित करता है।

	¶ व्याावसाायि�क उन्नयन पहल:
�	AICTE नेे शैैक्षि�क उन्नयन केे इच्छुुक काामकााजीी पेेशेेवरोंं केे 

लिये डिप््ललोमा, इंजीनियरिंग UG और PG डिग्री मेें सीमित 
सीटोों की पेशकश करने वाले 300 से अधिक संस््थथानोों की 
पहचान एवं चयन किया है।
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�	उपयुुक्त संंस्थाानोंं कीी कमीी वाालेे क्षेेत्रोंं केे लि�येे रैंंकिं�ंग माानदंंडोंं मेंं 
छूट प्रदान की गई है।

	¶ क्षेेत्रीीय भााषाा काा समाावेेशन:
�	AICTE नेे तकनीीकीी क्षेेत्रोंं मेंं क्षेेत्रीीय भााषाा मेंं शि�क्षाा कोो 

बढ़़ावा देने के लिये 13 क्षेत्रीय भाषाओं मेें इंजीनियरिंग सहित 
अन््य शैक्षणिक पाठ्यपुस््तकेें प्रकाशित की हैैं।

	¶ पॉॉलि�टेेक्नि�क कॉॉलेेजोंं कोो स्वाायत्तताा एवंं उद्योोग केे बीीच 
सहयोग:
�	AICTE पॉॉलि�टेेक्नि�क कॉॉलेेजोंं कोो स्वाायत्तताा प्रदाान कर रहाा 

है, डिग्री जारी करने के लिये उद्योगोों के साथ सहयोग को 
प्रोत््ससाहित कर रहा है तथा रोज़गार पर ध््ययान केेंद्रित कर रहा है 
व प््ललेसमेेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है।

विश्व मृदा दिवस 2023
चर््चचा मेें क््योों?

संयुक्त राष्ट्र प्रत््ययेक वर््ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप मेें 
मनाता है।
	¶ अगस्त 2023 मेंं अमेेरि�कीी और ऑस्ट्रेेलि�यााई शोोधकर्त्ताा�ओं द्वााराा कि�येे 

गए एक अध््ययन तथा प्रस््ततुत की गई तकनीकी रिपोर््ट मेें मृदा मेें 
मौजूद सूक्षष्म पोषक तत्तत्ववों के स््तर एवं भारत मेें व््यक्तियोों के पोषण 
संबंधी देखभाल के बीच संबंध को दर््शशाया गया है।

विश्व मृदा दिवस:
	¶ यह खााद्य सुुरक्षाा, गरीीबीी उन्मूूलन और अन्य मुुद्दोंं केे समााधाान हेेतुु 

सतत् मृदा प्रबंधन एवं पुनर््ववास के महत्तत्व के बारे मेें जागरूकता 
बढ़़ाने के प्रति थाईलैैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अदुल््ययादेज की 
आजीवन वचनबद्धता तथा उनके जन््ममोत््सव के रूप मेें मनाया जाता 
है।

	¶ अंंतर्राा�ष्ट्रीीय मृृदाा वि�ज्ञाान संंघ (International Union of 
Soil Sciences- IUSS) ने वर््ष 2002 मेें इस दिवस की 
सिफारिश की थी।

	¶ खााद्य एवंं कृृषि� संंगठन मृृदाा संंरक्षण पर वैैश्वि�क भाागीीदाारीी केे ढाँँ�चेे 
के भीतर थाईलैैंड साम्राज््य के नेतृत्तत्व मेें वैश्विक जागरूकता बढ़़ाने 
वाले एक मंच के रूप मेें WSD की औपचारिक स््थथापना का 
समर््थन करता है।

	¶ संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा (UNGA) नेे 5 दि�संंबर, 2014 कोो पहलेे 
आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप मेें नामित किया था।

	¶ वर्षष 2023 कीी थीीम: मृृदाा और जल, जीीवन काा एक स्रोोत (Soil 
and Water, a Source of Life)।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत के मुख््य न््ययायधीश के नेतृत््व मेें एक संविधान पीठ 
द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को 
चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई।
	¶ संंवि�धाान पीीठ नेे स्पष्ट कि�याा हैै कि� वह माात्र धााराा 6A कीी वैैधताा 

की जाँच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस््टर (NRC) 
की।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A:
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	वर्षष 1985 केे असम समझौौतेे केे बााद नाागरि�कताा (संंशोोधन) 

अधिनियम, 1985 के हिस््ससे के रूप मेें धारा 6A को 
अधिनियमित किया गया था।
�	असम समझौौताा केंंद्र सरकाार, असम रााज्य सरकाार और 

असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता 
था, जिसका उद्देश््य बांग््ललादेश से अवैध प्रवासियोों की 
घुसपैठ को रोकना करना था।

�	वर्षष 1985 मेंं हस्तााक्षरि�त असम समझौौतेे द्वााराा वि�शेेष रूप सेे 
असम के लिये वर््ष 1955 के नागरिकता अधिनियम मेें धारा 6A 
को शामिल किया गया था।
�	यह प्राावधाान वर्षष 1971 केे बांं�ग्लाादेेश मुुक्ति� युुद्ध सेे पूूर्वव बड़ेे 

पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। यह विशेष 
रूप से 25 मार््च, 1971 (बांग््ललादेश का निर््ममाण) के बाद 
असम मेें प्रवेश करने वाले बाहरी लोगोों का पता लगाने तथा 
उनका निर््ववासन अनिवार््य करता है।

�	धााराा 6A इस महत्त्वपूूर्णण अवधि� केे दौौराान असम केे समक्ष 
विशिष्ट ऐतिहासिक और जनसांख््ययिकीय चुनौतियोों को 
संबोधित करती है।

	¶ प्राावधाान एवंं नि�हि�ताार्थथ:
�	धााराा 6A नेे असम केे लि�येे एक वि�शेेष प्राावधाान कि�याा जि�सकेे 

द्वारा 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग््ललादेश से आए भारतीय मूल 
के व््यक्तियोों को उस तिथि के अनुसार भारत का नागरिक माना 
जाता था।

�	भाारतीीय मूूल केे व्यक्ति� जोो 1 जनवरीी, 1966 और 25 माार्चच, 
1971 के मध््य असम आए थे और जिनके विदेशी होने का पता 
चला था, उन््हेें अपना पंजीकरण कराना आवश््यक था तथा कुछ 
शर्ततों के अधीन 10 साल के निवास के बाद उन््हेें नागरिकता 
प्रदान की गई थी।
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�	25 माार्चच, 1971 केे बााद असम मेंं प्रवेेश करनेे वाालेे व्यक्ति�योंं काा 
पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन््हेें निर््ववासित 
किया जाना था।

इंडिया इन्फ्रास्टट्रक्चर रिपोर््ट 2023 
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्टट्रक्चर रिपोर््ट 
(IIR) 2023 जारी की गई, यह एक व््ययापक दस््ततावेज़ है जो देश मेें 
बुनियादी ढाँचे की योजना, वित्त एवं शासन के विभिन्न पहलुओं को 
शामिल करता है।
	¶ IIR 2023 IDFC फााउंंडेेशन, इंंफ्राास्ट्रक्चर डेेवलपमेंंट कॉॉरपोोरेेशन 

(कर््ननाटक) लिमिटेड (iDeCK) तथा राष्ट्रीय नगर कार््य संस््थथान 
(National Institute of Urban Affairs- 
NIUA) का एक सहयोगात््मक प्रयास रहा है।

नोट:
	¶ IDFC फााउंंडेेशन एक गैैर-लााभकाारीी संंगठन हैै जोो भाारत मेंं 

सामाजिक बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान तथा वकालत का समर््थन 
करता है
�	यह रि�पोोर्टट तथाा शोोध प्रकााशि�त करताा हैै जोो बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे केे 

विकास हेतु नवीन अंतर्दृष्टि एवं समाधान प्रदान करता है।
	¶ iDeCK कर्नाा�टक सरकाार, IDFC फााउंंडेेशन तथाा HDFC 

का एक संयुक्त उद्यम है जो सतत् बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर 
कार््य करता है। यह IDFC फाउंडेशन एवं ICAP ट्रस््ट के 
माध््यम से अनुसंधान व क्षमता निर््ममाण गतिविधियोों का समर््थन करता 
है।

इंडिया इंफ्रास्टट्रक्चर रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं? 
	¶ शहरीी चुुनौौति�योंं पर वि�षयगत फोोकस:
�	IIR उन प्रमुुख वि�षयोंं काा व्यवस्थि�ित रूप सेे समााधाान करताा हैै 

जो भारत की शहरी चुनौतियोों के केेंद्र मेें हैैं।
�	इनमेंं योोजनाा और शाासन, स्माार्टट पहल, साार्ववजनि�क-नि�जीी 

भागीदारी (PPP) तथा  वित्तपोषण, आवास एवं प्रवासन, 
सार््वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढाँचे का एकीकरण 
और शहरी पुनर््वविकास शामिल हैैं।

	¶ योोजनाा तंंत्र कीी समीीक्षाा:
�	शहरोंं कोो "आवाास केे योोग्य (Unlivable)" बनाानेे और 

मलिन बस््ततियोों के उद्भव मेें योगदान देने के लिये मौजूदा योजना 
तंत्र, विशेष रूप से भवन निर््ममाण पर प्रतिबंधोों की आलोचना की 
गई है।

�	शहरीी चुुनौौति�योंं मेंं एक प्रमुुख काारक केे रूप मेंं खरााब 
योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

	¶ लोो फ्लोोर स्पेेस इंंडेेक्स (FSI) और अव्यवस्थि�ित शहरीी वि�स्ताार:
�	उच्च-घनत्व वि�काास और शहरीी वि�स्ताार (शहरोंं एवंं कस्बोंं कीी 

अविकसित भूमि पर तेज़ी से विस््ततार) पर लो फ््ललोर स््पपेस 
इंडेक््स (FSI) या फ््ललोर एरिया अनुपात (FAR) के प्रभाव 
को रेखांकित करता है।
�	लोो फ्लोोर स्पेेस इंंडेेक्स (FSI) काा मतलब हैै कि� प्लॉॉट 

का एक छोटा क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यह एक भूखंड 
पर अधिकतम स््ववीकार््य निर््ममाण घनत््व निर््धधारित करने के 
लिये शहरी नियोजन मेें उपयोग किया जाने वाला एक 
पैरामीटर है।

�	यह कम FSI कोो मलि�न बस्ति�ियोंं केे नि�र्माा�ण सेे जोोड़ताा हैै, 
जिसमेें नियोजन त्रुटियोों पर ध््ययान केेंद्रित किया जाता है, इससे 
जनसंख््यया घनत््व बढ़ जाता है।
�	इस रि�पोोर्टट केे अनुुसाार, शहरोंं कोो पुुनर्वि�िकाास नीीति� कोो 

अपनाना चाहिये, जिसमेें उच्च फ््ललोर स््पपेस इंडेक््स (FSI) 
और बेहतर सड़क कनेक््टटिविटी के बदले निजी मालिकोों 
से भूमि की पुनर्प्राप््तति पर बल दिया गया है।

�	सााथ हीी यह गति�शीील शहरोंं केे नि�र्माा�ण कीी वकाालत करतीी 
है जिसमेें शहरोों के विकास के साथ-साथ वहन क्षमता मेें 
भी वृद्धि की आवश््यकता पर बल दिया गया है।

डार््क पैटर््न से बचाव हेतु CCPA के दिशा-निर्देश
भारत के शीर््ष उपभोक्ता निगरानी संगठन, केेंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण 

प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही मेें डार््क पैटर््न की रोकथाम और 
विनियमन, 2023 के लिये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये हैैं।
	¶ उपभोोक्ताा संंरक्षण अधि�नि�यम, 2019 केे तहत जाारीी कि�येे गए येे 

दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प््ललेटफॉर््म द्वारा नियोजित 
भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिये डिज़़ाइन किये गए हैैं।
डार््क पैटर््न क््यया हैैं?

	¶ डाार्कक पैैटर्नन, जि�सेे भ्राामक पैैटर्नन केे रूप मेंं भीी जाानाा जााताा हैै, 
वेबसाइट््स और एप््स द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को ऐसे कार््य करने के 
लिये नियोजित रणनीतियोों को संदर््भभित करता है जो उनका इरादा 
नहीीं है या उन व््यवहारोों को हतोत््ससाहित करता है जो कंपनियोों के 
लिये फायदेमंद नहीीं हैैं।

	¶ येे पैैटर्नन प्राायःः संंज्ञाानाात्मक पूूर्वाा�ग्रहोंं काा फाायदाा उठाातेे हैंं और झूूठीी 
तात््ककालिकता, ज़बरन कार््रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति 
अपनाते हैैं।

डार््क पैटर््न की रोकथाम तथा विनियमन हेतु प्रमुख दिशा-
निर्देश क््यया हैैं?
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	¶ येे दि�शाा-नि�र्देेश उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो भ्रमि�त करनेे अथवाा वि�वश करनेे 
के लिये डार््क पैटर््न के उपयोग पर रोक लगाते हैैं।

	¶ येे दि�शाा-नि�र्देेश संंस्थााओं सेे बि�क्रीी बढ़ाानेे तथाा उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो 
बनाए रखने के लिये नैतिक व उपभोक्ता-केेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने 
का आग्रह करते हैैं।

	¶ डाार्कक पैैटर्नन केे संंबंंध मेंं येे दि�शाा-नि�र्देेश वि�ज्ञाापनदाातााओं तथाा 
विक्रेताओं सहित भारत मेें वस््ततुओं एवं सेवाओं को प्रस््ततुत करने वाले 
सभी प््ललेटफाॅर्ममों पर लागू होते हैैं।
�	ई-कॉॉमर्सस हि�तधाारक, वेेबसााइट तथाा एप्स इन दि�शाा-नि�र्देेशोंं द्वााराा 

स््थथापित नियामक ढाँचे के अधीन हैैं।
	¶ CCPA नेे अपनीी अधि�सूूचनाा मेंं 13 प्रकाार केे डाार्कक पैैटर्नन कोो 

रेखांकित किया है जो निम््नलिखित हैैं:
�	झूूठीी अत्याावश्यकताा: इसकाा अर्थथ हैै तत्कााल खरीीदाारीी हेेतुु 

प्रेरित करने के लिये तात््ककालिकता या कमी की गलत धारणा 
पैदा करना अथवा संकेत देना ताकि उपयोगकर्त्ता को तत््ककाल 
खरीदारी करने अथवा तत््ककाल कार््रवाई करने के लिये गुमराह 
किया जा सके।

�	बाास्केेट स्नीीकिं�ंग: उपयोोगकर्त्ताा� कीी सहमति� केे बि�नाा चेेकआउट 
के समय शॉपिंग कार््ट मेें अतिरिक्त उत््पपाद शामिल करना, 
जिसके परिणामस््वरूप अधिक भुगतान प्राप््त किया जा सके।

�	कन्फर्मम शेेमिं�ंग: व्याावसाायि�क लााभ केे लि�येे उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो 
विशिष्ट कार्ययों के लिये प्रेरित करने हेतु डर अथवा शर््म की 
भावना उत््पन्न करना।

�	ज़बरन काार्ररवााई: उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो अति�रि�क्त खरीीदाारीी 
अथवा व््यक्तिगत जानकारी साझा करने जैसी आवश््यक कार््रवाई 
के लिये विवश करना।

�	सदस्यताा जााल: रद्दीीकरण कोो जटि�ल बनाानाा, वि�कल्पोंं कोो 
छिपाना या मुफ््त सदस््यता के लिये भुगतान विवरण को बाध््य 
करना।

�	इंंटरफेेस हस्तक्षेेप: उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो इच्छि�ित काार्योंं सेे गुुमरााह 
करने के लिये कर्त्ताउपयोगकर्त्ता  इंटरफेस मेें हेर-फेर करना।

�	प्रलोोभन और युुक्ति�: एक नि�श्चि�त उत्पााद याा सेेवाा काा वि�ज्ञाापन 
देकर प्रायः निम््न गुणवत्ता वाले उत््पपाद का वितरण करना।

�	ड्रि�प मूूल्य नि�र्धाा�रण: कीीमतोंं छुुपाानाा, पुुष्टि� केे बााद उन्हेंं प्रकट 
करना या अतिरिक्त वस््ततु खरीदे जाने तक सेवा के उपयोग को 
रोकना।

�	छद्म वि�ज्ञाापन: उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो आकर्षि�ित व प्रेेरि�त करनेे 
हेतु विज्ञापनोों को अन््य सामग्री के रूप मेें प्रस््ततुत करना।

�	परेेशाान करनाा: व्याावसाायि�क लााभ केे लि�येे उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो 
बाधित और परेशान करने वाली बातचीत मेें उलझाना।

�	ट्रि�क प्रश्न: उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो गुुमरााह करनेे केे लि�येे जाान-
बूझकर भ्रमित करने वाली भाषा का उपयोग।

�	साास बि�लिं�ंग: एक सेेवाा केे रूप मेंं सॉॉफ्टवेेयर (SaaS) 
मॉडल मेें आवर्ती भुगतान उत््पन्न करना।

�	दुुष्ट मैैलवेेयर: नकलीी मैैलवेेयर हटाानेे वाालेे टूूल केे भुुगताान केे 
लिये उपयोगकर्त्ताओं को गुमराह करने हेतु रैनसमवेयर और 
स््ककेयरवेयर का उपयोग करना।

हाशिये पर रहने वाले समुदाय हेतु 
निशुल््क डिजिटल उपकरण
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें शिक्षा राज््य मंत्री ने लोकसभा मेें एक लिखित जवाब मेें 
हाशिये पर रहने वाले समुदायोों को मुफ््त मेें डिजिटल उपकरण प्रदान करने 
के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायोों के बारे मेें विवरण प्रदान किया।
	¶ रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� 2020 मेंं डि�जि�टल बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे, ऑनलााइन 

शिक्षण प््ललेटफॉर््म और टूल, वर््चचुअल लैब, डिजिटल रिपॉजिटरी, 
ऑनलाइन मूल््ययाांकन, ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षण के लिये प्रौद्योगिकी 
तथा शिक्षण क्षेत्र आदि मेें निवेश का आह्वान किया गया है।

हाशिये के समुदायोों को डिजिटल उपकरण उपलब््ध कराने 
हेतु क््यया सरकारी पहलेें मौजूद हैैं?
	¶ PM ई-वि�द्याा:
�	परि�चय:

�	17 मई, 2020 कोो ‘PM ई-वि�द्याा’ नाामक एक व्याापक 
पहल को आत््मनिर््भर भारत अभियान के हिस््ससे के रूप मेें 
शुरू किया गया था।

�	यह शि�क्षाा केे लि�येे मल्टीी-मोोड एक्सेेस कोो सक्षम करनेे हेेतुु 
डिजिटल/ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी 
प्रयासोों को एकीकृत करती है।

�	PM ई-वि�द्याा पहल सभीी रााज्योंं केे छाात्रोंं केे लि�येे 
निःशुल््क उपलब््ध है।

�	PM ई-वि�द्याा केे प्रमुुख घटक:
�	ज्ञाान सााझाा करनेे हेेतुु डि�जि�टल बुुनि�याादीी ढाँँ�चाा 

(DIKSHA): DIKSHA राज््योों/केेंद्रशासित 
प्रदेशोों मेें स््ककूली शिक्षा के लिये गुणवत्तापूर््ण ई-सामग्री और 
सभी ग्रेडोों हेतु क््ययूआर कोड से लैस प्रभावशाली 
पाठ्यपुस््तकेें प्रदान करने वाला देश का डिजिटल बुनियादी 
ढाँचा है।

�	DIKSHA पोोर्टटल और मोोबााइल एप: इसेे शि�क्षाा मंंत्राालय 
द्वारा राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों और राष्ट्रीय स््तर के संगठनोों द्वारा 
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बड़़ी संख््यया मेें ई-पुस््तकोों और ई-सामग्री के भंडार के रूप मेें 
बनाया गया है।
�	PM e-VIDYA DTH TV चैैनल: वि�त्तीीय वर्षष 

2022-23 के लिये केेंद्रीय बजट की घोषणा के अनुसार, 
12 DTH चैनलोों को 200 PM e-VIDYA 
DTH TV चैनलोों तक विस््ततारित किया गया है, ताकि 
सभी राज््य  कक्षा एक से बारह तक विभिन्न भारतीय 
भाषाओं मेें पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेें।

�	CBSE पॉॉडकाास्ट- शि�क्षाा वााणीी: रेेडि�योो, कम्युुनि�टीी 
रेडियो और CBSE पॉडकास््ट "शिक्षा वाणी" के व््ययापक 
उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत््ससाहित करना।

�	डि�जि�टलीी सुुगम्य सूूचनाा प्रणाालीी (DAISY): 
दृष्टिबाधितोों और श्रवणबाधितोों के लिये विशेष ई-सामग्री 
DAISY और NIOS वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक 
भाषा मेें विकसित की गई है।

�	वर्चुु�अल लैैब और कौौशल ई-लैैब: महत्त्वपूूर्णण 
आलोचनात््मक सोच, कौशल को बढ़़ावा देने और 
रचनात््मकता के लिये वर््ष 2023 तक 750 वर््चचुअल लैब 
और 75 स््ककिलिंग ई-लैब स््थथापित करने का प्रस््तताव है।

�	वर्चुु�अल लैैब कक्षाा 6-12वींं हेेतुु वि�ज्ञाान और गणि�त वि�षयोंं केे 
लिये प्रस््ततावित हैैं और स््ककिलिंग ई-लैब एक अनुरूपित शिक्षण 
वातावरण प्रदान करेगी।

�	DIKSHA प्लेेटफॉॉर्मम पर हीी वर्चुु�अल लैैब्स कोो लेेकर एक 
वर््टटिकल बनाया गया है।

	¶ समग्र शि�क्षाा:
�	समग्र शि�क्षाा कीी केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा केे ICT और डि�जि�टल 

पहल घटक मेें छठी से बारहवीीं कक्षा वाले सरकारी और 
सहायता प्राप््त स््ककूल शामिल हैैं।

	¶ सााथीी पोोर्टटल: 
�	देेश भर मेंं प्रति�योोगीी परीीक्षााओं कीी तैैयाारीी करनेे वाालेे छाात्रोंं कीी 

सहायता के लिये आईआईटी कानपुर के सहयोग से एक 
SATHEE पोर््टल विकसित किया गया है।

GIAN योजना का चौथा चरण शुरू
चर््चचा मेें क््योों?

आठ वर््ष की यात्रा के बाद, जिसमेें COVID के दौरान एक 
संक्षिप््त विराम भी शामिल है, शिक्षा मंत्रालय ग््ललोबल इनिशिएटिव ऑफ 
एकेडमिक नेटवर््क््स (GIAN) के चौथे चरण को पुनः शुरू करने की 
तैयारी कर रहा है।

	¶ इस पहल काा उद्देेश्य भाारतीीय वि�श्ववि�द्याालयोंं मेंं पढ़ाानेे केे लि�येे 
विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानोों को आमंत्रित करना है।

	¶ रााष्ट्रीीय शैैक्षि�क योोजनाा एवंं प्रशाासन संंस्थाान (NIEPA) नेे 
योजना का मूल््ययाांकन करने के बाद इसे जारी रखने की सिफारिश 
की।
ग््ललोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर््क््स (GIAN) योजना 

क््यया है?
	¶ GIAN भाारत सरकाार केे शि�क्षाा मंंत्राालय (MoE) कीी एक 

पहल है, जिसे भारतीय शैक्षणिक संस््थथानोों मेें सहयोग को बढ़़ावा देने 
और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़़ाने के लिये निर््ममित किया 
गया है।

	¶ वर्षष 2015 मेंं शुुरू कीी गई GIAN योोजनाा काा प्रााथमि�क उद्देेश्य 
छात्ररों और संकाय को दुनिया भर के सर््वश्रेष्ठ शैक्षणिक एवं उद्योग 
विशेषज्ञञों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है।

	¶ GIAN योोजनाा मेंं शाामि�ल होोनेे केे लि�येे पाात्रताा माानदंंड इस प्रकाार 
है:
�	भाारतीीय उच्च शि�क्षाा संंस्थाानोंं केे संंकााय सदस्य।
�	वि�देेशोंं केे वैैज्ञाानि�क और उद्यमीी।

	¶ GIAN योोजनाा केे तहत प्रस्तुुत कि�येे जाानेे वाालेे पााठ्यक्रम भाारतीीय 
संदर््भ के लिये प्रासंगिक होने चाहिये।
�	पााठ्यक्रमोंं कोो संंबद्ध क्षेेत्र केे नवीीनतम वि�काास सेे अवगत कराानेे 

के लिये डिज़़ाइन किया जाना चाहिये।
�	पााठ्यक्रम कोो प्रति�भाागि�योंं कोो व्याावहाारि�क प्रशि�क्षण प्रदाान करनेे 

के लिये डिज़़ाइन किया जाना चाहिये।

GIAN योजना की वर््तमान स््थथिति क््यया है?
�	GIAN पााठ्यक्रमोंं पर सरकाार द्वााराा कि�याा गयाा व्यय:
�	GIAN काार्ययक्रम कीी शुुरुआत केे बााद सेे केंंद्र सरकाार नेे 

विदेशी संकाय को समर््थन देने के लिये पर््ययाप््त 126 करोड़ रुपए 
आवंटित किये हैैं। इस धनराशि मेें शिक्षण के लिये यात्रा व््यय 
तथा मानदेय शामिल है।

�	वि�शेेष रूप सेे प्रत्येेक वि�देेशीी संंकााय सदस्य कोो एक सप्तााह केे 
पाठ्यक्रम के लिये USD 8,000 (~ ₹7 लाख) तथा दो-
सप््तताह के पाठ्यक्रम के लिये USD 12,000 (~ ₹12 लाख) 
प्रदान किये जाते हैैं।

�	शैैक्षणि�क संंस्थाानोंं मेंं पााठ्यक्रमोंं काा वि�तरण:
�	पााठ्यक्रमोंं मेंं सेे 39% काा वि�तरण वि�भि�न्न IIIT परि�सर तथाा 

दूसरा सबसे बड़़ा हिस््ससा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस््थथान (NIT) 
परिसरोों को किया गया।
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�	इस वि�तरण मेंं रााज्यीीय वि�श्ववि�द्याालय, भाारतीीय सूूचनाा 
प्रौद्योगिकी संस््थथान (IIIT), भारतीय विज्ञान संस््थथान 
(IISC), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस््थथान 
(IISER), प्रबंधन संस््थथान, केेंद्रीय विश्वविद्यालय एवं 
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इंजीनियरिंग कॉलेज 
भी शामिल हैैं।

�	भौौगोोलि�क वि�वि�धताा और भवि�ष्य कीी योोजनााएँँ:
�	भाारत काा दौौराा करनेे वाालेे शि�क्षाावि�दोंं मेंं सेे 41.4% (668) 

अमेरिकी थे। इसके बाद यूके, जर््मनी, कनाडा, फ््रााँस, इटली, 
नॉर््डडिक देशोों, चीन, जापान, ताइवान, आसियान देशोों एवं अन््य 
देशोों के विशेषज्ञ थे।

�	शि�क्षाा मंंत्राालय नेे व्यााख्याानोंं कीी वीीडि�योो रि�कॉॉर्डिं�ंग कोो प्रोोत्सााहि�त 
करने और एक ऑनलाइन कंसोर््टटियम स््थथापित करके कार््यक्रम 
की पहुुँच मेें वृद्धि की योजना तैयार की है।

भारत सरकार और UNLF के बीच 
शांति समझौता
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल 
लिबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ एक शांति समझौते पर हस््तताक्षर 
किये, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी-आधारित विद्रोही समूह है।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) क््यया है?
	¶ NLF काा गठन वर्षष 1964 मेंं हुआ थाा और यह रााज्य केे नगाा-

बहुल एवं कुकी-ज़़ोमी प्रभुत््व वाली पहाड़़ियोों मेें सक्रिय विद्रोही 
समूहोों से अलग है।

	¶ UNLF उन साात "मैैतेेई चरमपंंथीी संंगठनोंं" मेंं सेे एक हैै जि�न पर 
केेंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 
के तहत प्रतिबंध लगाया है।

	¶ UNLF भाारतीीय सीीमाा/क्षेेत्र केे भीीतर और बााहर दोोनोंं जगह कााम 
कर रहा है।

	¶ ऐसाा माानाा जााताा हैै कि� UNLF कोो शुुरुआत मेंं NSCN (IM) 
से प्रशिक्षण मिला था, जो नगा गुटोों मेें सबसे बड़़ा विद्रोही समूह था।

	¶ यह मणि�पुुर केे सभीी घााटीी क्षेेत्रोंं और कुुकीी-ज़ोोमीी पहााड़ीी ज़ि�लोंं केे 
कुछ गाँवोों मेें संचालित होता है।

	¶ यह एक प्रति�बंंधि�त समूूह हैै, यह अधि�कतर म्याँँ�माार कीी सेेनाा केे 
समर््थन से म््ययााँमार के सागांग क्षेत्र, चिन राज््य और राखीन राज््य मेें 
शिविरोों एवं प्रशिक्षण अड्डडों से संचालित होता है।

मणिपुर के अन््य उग्रवादी समूह: 

	¶ मणि�पुुर केे कई अन्य वि�द्रोोहीी समूूह हैंं कांं�गलेेइपक कम्युुनि�स्ट पाार्टीी 
(केसीपी), पीपुल््स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कांगलेई यावोल 
कन्ना लूप (केवाईकेएल), पीपुल््स रिवोल््ययूशनरी पार्टी ऑफ 
कांगलेइपाक (पीआरईपीएके), नेशनल सोशलिस््ट काउंसिल ऑफ 
नगालैैंड - खापलांग (एनएससीएन-के)।

	¶ 2008 मेंं केंंद्र सरकाार, मणि�पुुर रााज्य और कुुकीी-ज़ोोमीी क्षेेत्र केे 
विद्रोही समूहोों को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय सस््पेेंशन ऑफ 
ऑपरेशंस (एसओओ) समझौता स््थथापित किया गया था।
सस््पेेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) संधि क््यया है?

	¶ कुुकीी केे सााथ SoO समझौौतेे पर वर्षष 2008 मेंं भाारत सरकाार और 
मणिपुर व नगालैैंड के पूर्वोत्तर राज््योों मेें सक्रिय विभिन्न कुकी 
आतंकवादी समूहोों के बीच युद्धविराम समझौते के रूप मेें हस््तताक्षर 
किये गए थे।

	¶ समझौौतेे केे तहत कुुकीी आतंंकवाादीी समूूह हिं�ंसक गति�वि�धि�योंं कोो 
बंद करने और निगरानी के लिये निर््ददिष्ट शिविरोों मेें सुरक्षा बलोों के 
आने पर सहमत हुए।

	¶ इसकेे बदलेे मेंं भाारत सरकाार कुुकीी समूूहोंं केे खि�लााफ अपनेे 
अभियान को निलंबित करने पर सहमत हुई।

	¶ संंयुुक्त नि�गराानीी समूूह (JMG) समझौौतेे केे प्रभाावीी काार्याा�न्वयन 
की देख-रेख करता है।

	¶ रााज्य और केंंद्रीीय बलोंं सहि�त सुुरक्षाा बल व भूूमि�गत समूूह अभि�याान 
शुरू नहीीं कर सकते।

फास््ट ट्रैक विशेष न््ययायालय
चर््चचा मेें क््योों

हाल ही मेें केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्षषों (वर््ष 2026 तक) के लिये 
फास््ट ट्रैक विशेष न््ययायालय (FTSCs) को जारी रखने की मंज़ूरी दे 
दी है।
	¶ प्राारंंभ मेंं अक्तूूबर 2019 मेंं एक वर्षष केे लि�येे शुुरू कीी गई इस योोजनाा 

को मार््च 2023 तक अतिरिक्त दो वर्षषों के लिये बढ़़ा दिया गया था।
फास््ट ट्रैक विशेष न््ययायालय (FTSCs) क््यया है?

	¶ परि�चय:
�	FTSCs भाारत मंें स्थाापि�त वि�शेषे न्याायाालय हैंं जि�नकाा प्रााथमि�क 

उद्देश््य यौन अपराधोों स ेसबंधंित मामलोों की सनुवाई प्रक्रिया मेें तेज़ी 
लाना है, विशषे रूप स ेयौन अपराधोों स ेबच्चचों के सरंक्षण अधिनियम 
(POCSO अधिनियम) के तहत बलात््ककार और उल्लंघन से 
जडु़़े मामलोों की सनुवाई मेें तेज़ी लाना है।

�	FTSCs कीी स्थाापनाा सरकाार द्वााराा यौौन अपरााधोंं कीी 
चिंताजनक आवृत्ति और नियमित न््ययायालयोों मेें लंबित मुकदमोों 
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की लंबी अवधि के चलते की गई, जिसके परिणामस््वरूप 
पीड़़ितोों को न््ययाय प्राप््तति मेें देरी हुई।

	¶ स्थाापनाा:
�	केंंद्र सरकाार नेे वर्षष 2018 मेंं दंंड वि�धि� (संंशोोधन) अधि�नि�यम 

लागू किया, जिसमेें बलात््ककार अपराधियोों के लिये मृत््ययुदंड 
सहित कठोर दंड के प्रावधान किये गए।

�	इसकेे बााद ऐसेे माामलोंं मेंं त्वरि�त न्यााय सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे 
FTSC की स््थथापना की गई।

	¶ केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा:
�	FTSC स्थाापि�त करनेे कीी योोजनाा अगस्त 2019 मेंं एक केंंद्र 

प्रायोजित योजना के रूप मेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय के स््वत: 
संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) मेें निर्देशोों के बाद तैयार की 
गई थी।

डिकोडिंग गुड गवर्ननेंस
चर््चचा मेें क््योों?

25 दिसंबर को भारत ने पूर््व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 
जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया।
	¶ वाार्षि�िक तौौर पर मनाायाा जाानेे वाालाा यह दि�वस शाासन व्यवस्थाा तथाा 

सरकारी प्रक्रियाओं मेें उत्तरदायित््व के संबंध मेें नागरिक जागरूकता 
बढ़़ाने का प्रयास करता है।

	¶ इस अवसर पर एकीीकृृत सरकाारीी ऑनलााइन प्रशि�क्षण 
(Integrated Government Online Training- 
iGOT) कर््मयोगी प््ललेटफॉर््म पर तीन नई सुविधाओं, माई 
iGOT, ब््लेेंडेड प्रोग्राम और क््ययूरेटेड प्रोग्राम का शुभारंभ किया 
गया।

सुशासन क््यया है?
	¶ परि�चय: 
�	शाासन व्यवस्थाा उन प्रक्रि�यााओं, प्रणाालि�योंं तथाा संंरचनााओं कोो 

संदर््भभित करती है जिनके माध््यम से संगठनोों, समाजोों अथवा 
समूहोों को निर्देशित, नियंत्रित एवं प्रबंधित किया जाता है।
�	सुशुाासन कोो मूलू्योंं केे एक समूहू केे रूप मंें परि�भााषि�त कि�याा 

गया है जिसक माध््यम स ेएक सार््वजनिक ससं््थथान सार््वजनिक 
मामलोों का सचंालन करती है तथा सार््वजनिक ससंाधनोों का 
प्रबधंन इस तरह स ेकरती है जो मानवाधिकारोों, विधि सम््मत 
शासन एव ंसमाज की ज़रूरतोों के अनरुूप हो।

�	वि�श्व बैंंक सुुशाासन कोो उन परंंपरााओं तथाा संंस्थाानोंं केे संंदर्भभ मेंं 
परिभाषित करता है जिनके द्वारा किसी देश मेें प्राधिकार का 
प्रयोग किया जाता है। इनमेें शामिल हैैं:

�	वह प्रक्रि�याा जि�सकेे द्वााराा सरकाारोंं काा चयन, नि�गराानीी तथाा 
प्रतिस््थथापन किया जाता है।

�	प्रभाावीी नीीति�योंं कोो प्रभाावीी ढंंग सेे तैैयाार कर उन्हेंं काार्याा�न्वि��त 
करने की सरकार की क्षमता।

�	उन संंस्थाानोंं केे प्रति� नाागरि�कोंं तथाा रााज्य काा सम्माान जोो 
उनके बीच आर््थथिक एवं सामाजिक संबंधोों को नियंत्रित 
करते हैैं।

FAME इंडिया चरण- II योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

उद्योग पर संसदीय स््थथायी समिति ने हाल ही मेें भारत मेें हाइब्रिड 
और इलेक्ट्रिक वाहनोों को तेज़ी से अपनाने तथा विनिर््ममाण (FAME 
इंडिया) योजना चरण- II के विस््ततार एवं संवर्दद्धन के संबंध मेें महत्तत्वपूर््ण 
सिफारिशेें दी हैैं।
	¶ समि�ति� नेे वि�द्युुत गति�शीीलताा मेंं परि�वर्ततन कीी गति� कोो सुुवि�धााजनक 

बनाने के लिये फेम इंडिया चरण-II योजना की समय सीमा को 
कम-से-कम तीन वर््ष और बढ़़ाने का सुझाव दिया है।

	¶ समि�ति� नेे फेेम इंंडि�याा फेेज-2 योोजनाा कीी समय सीीमाा कोो कम-सेे-
कम तीन साल और बढ़़ाने का सुझाव दिया है ताकि इलेक्ट्रिक 
मोबिलिटी मेें बदलाव की गति को सुविधाजनक बनाया जा सके। 

	¶ 10,000 करोोड़ रुपए केे बजट आवंंटन केे सााथ इसकीी वर्ततमाान 
समय सीमा 31 मार््च, 2024 है।

सुधार के लिये समिति की सिफारिशेें क््यया हैैं?
	¶ इलेेक्ट्रि�िक दोोपहि�याा वााहनोंं पर सब्सि��डीी कीी बहाालीी:
�	समि�ति� नेे इलेेक्ट्रि�िक दोोपहि�याा वााहनोंं पर सब्सि�िडीी बहााल करनेे 

का सुझाव दिया है, जिसे जून 2023 मेें कम कर दिया गया था।
�	सरकाार नेे 1 जूून 2023 केे बााद इलेेक्ट्रि�िक दोोपहि�याा वााहनोंं 

के लिये FAME-II सब््ससिडी कम कर दी थी।
�	पूूर्वव-काारखाानाा मूूल्य पर प्राारंंभि�क 40% प्रोोत्सााहन कोो घटााकर 

15% कर दिया गया। सब््ससिडी मेें कमी से इलेक्ट्रिक दोपहिया 
वाहनोों की बिक्री पर नकारात््मक असर पड़़ा। सब््ससिडी पुनः 
आवंटन के लिये बजट की कमी को एक कारण बताया गया है।

�	यह इलेेक्ट्रि�िक वााहन प्रवेेश कीी गति� कोो बनााए रखनेे केे लि�येे 
यदि आवश््यक हो, बढ़़े हुए बजट आवंटन का अनुमान लगाने 
की भी सिफारिश करता है।

	¶ नि�जीी इलेेक्ट्रि�िक चाार पहि�याा वााहनोंं काा समाावेेश: 
�	मंंत्राालय कोो चाार पहि�याा वााहनोंं कीी श्रेेणीी मेंं समर्थि�ित इलेेक्ट्रि�िक 

वाहनोों की संख््यया मेें वृद्धि करनी चाहिये और वाहन की लागत 
तथा बैटरी क्षमता के आधार पर एक सीमा के साथ FAME-
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II योजना मेें निजी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनोों को शामिल 
करना चाहिये।

	¶ सहाायक सरकाारीी ढाँँ�चेे: 
�	यह समि�ति� भाारत कोो वैैश्वि�क EV केंंद्र बनाानेे केे लि�येे रााष्ट्रीीय, 

राज््य और स््थथानीय स््तर पर सहायक, पारदर्शी तथा सुसंगत 
सरकारी ढाँचे की आवश््यकता पर बल देती है।
�	यह बैैटरीी, सेेल और EV ऑटोो घटकोंं केे लि�येे समर्पि�ित 

विनिर््ममाण केेंद्र तथा औद्योगिक पार््क स््थथापित करने पर 
ध््ययान केेंद्रित करने की भी सिफारिश करता है।

	¶ BHEL और चाार्जिं�ंग स्टेेशनोंं केे लि�येे वि�त्त पोोषण:
�	EV गति�शीीलताा कोो लोोकप्रि�य बनाानेे कीी सुुवि�धाा केे लि�येे भाारत 

हेवी इलेक्ट्रिकल््स लिमिटेड (BHEL) को अधिक धनराशि 
आवंटित की जानी चाहिये।
�	BHEL नेे EV चाार्जिं�ंग स्टेेशनोंं केे लि�येे इंंजीीनि�यरिं�ंग, 

प्रोक््ययोरमेेंट और कंस्टट्रक््शन (EPC) समाधान प्रदान 
किये। इनमेें सौर ऊर््जजा आधारित चार््जििंग स््टटेशन और बैटरी 
ऊर््जजा भंडारण प्रणालियाँ शामिल हैैं।

�	इसकेे अति�रि�क्त, साार्ववजनि�क क्षेेत्र केे उपक्रमोंं और सरकाारीी 
संस््थथानोों को अपने परिसरोों मेें चार््जििंग स््टटेशन स््थथापित करने मेें 
भाग लेना चाहिये।

फेम इंडिया योजना क््यया है?
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	फेेम इंंडि�याा नेेशनल इलेेक्ट्रि�िक मोोबि�लि�टीी मि�शन (NEMM) 

का एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा है।
�	योोजनाा काा मुुख्य उद्देेश्य खरीीद पर अग्रि�म प्रोोत्सााहन देेकर 

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनोों को अपनाने को प्रोत््ससाहित करना 
है।

�	इस योोजनाा मेंं हााइब्रि�ड और इलेेक्ट्रि�िक तकनीीक, जैैसेे– मााइल्ड 
हाइब्रिड, स््ट््राांग हाइब्रिड, प््लग इन हाइब्रिड तथा बैटरी इलेक्ट्रिक 
वाहन शामिल हैैं।

	¶ पहलाा चरण: 
�	यह वर्षष 2015 मेंं शुुरू हुआ और 895 करोोड़ रुपए कीी लाागत 

से 31 मार््च, 2019 को पूरा हुआ।
�	FAME योोजनाा केे पहलेे चरण मेंं चाार फोोकस क्षेेत्र थेे अर्थाा�त् 

प्रौद्योगिकी विकास, मांग निर््ममाण, पायलट परियोजना और 
चार््जििंग बुनियादी ढाँचा।

�	उपलब्धि��याँँ�:
�	योोजनाा केे पहलेे चरण मेंं, लगभग 2.78 लााख xEV कोो 

कुल मांग प्रोत््ससाहन के साथ समर््थन दिया गया था। इसके 

अलावा इस योजना के तहत विभिन्न शहरोों/राज््योों के लिये 
465 बसेें स््ववीकृत की गईं।

	¶ फेेम इंंडि�याा काा दूूसराा चरण
�	भाारीी उद्योोग मंंत्राालय नेे 1 अप्रैैल, 2019 सेे पाँँ�च वर्षष केे लि�येे इस 

योजना को लागू किया, जिसका कुल बजट 10,000 करोड़ 
रुपए है।

�	यह चरण मुुख्य रूप सेे साार्ववजनि�क और सााझाा परि�वहन केे 
विद्युतीकरण का समर््थन करने पर केेंद्रित है तथा इसका उद्देश््य 
e-बसोों, e-3 व््हहीलर, e-4 व््हहीलर पैसेेंजरकारोों एवं e-2 व््हहीलर 
को मांग प्रोत््ससाहन के माध््यम से समर््थन देना है।
�	इसकेे अलाावाा योोजनाा केे तहत चाार्जिं�ंग बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे केे 

निर््ममाण का भी समर््थन किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम््ममेलन 
मेें प्रधानमंत्री द्वारा AI मिशन की घोषणा के साथ भारत एक महत्त्वाकांक्षी 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रोत््ससाहन देने हेतु तैयार हो रहा है।
	¶ यह अनुुमाान लगाायाा गयाा हैै कि� AI मि�शन, कम्प्यूूटेेशनल क्षमताा मेंं 

वृद्धि तथा स््टटार््टअप््स को CaaS मॉडल (Compute-as-a-
Service) आधारित संसाधन प्रदान कर, भारत के नवाचार 
पारिस््थथितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगा एवं देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेें 
वैश्विक नेता के रूप मेें स््थथापित करेगा।

नोट:
	¶ कंंप्यूूटिं�ंग क्षमताा अथवाा कंंप्यूूट, एक साामाान्य शब्द हैै जोो कि�सीी 

कार््यक्रम के सफल होने के लिये आवश््यक संसाधनोों को संदर््भभित 
करता है। इसमेें प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, नेटवर््कििंग तथा स््टटोरेज 
शामिल हैैं।

AI मिशन की मुख््य विशेषताएँ क््यया हैैं?
	¶ मि�शन केे उद्देेश्य:
�	AI मि�शन केे प्रााथमि�क उद्देेश्योंं मेंं भाारत केे भीीतर AI केे लि�येे 

सशक्त कंप््ययूटिंग क्षमता स््थथापित करना शामिल है।
�	इस मि�शन काा लक्ष्य कृृषि�, स्वाास्थ्य सेेवाा तथाा शि�क्षाा जैैसेे प्रमुुख 

क्षेत्ररों मेें AI अनुप्रयोगोों को बढ़़ावा देते हुए स््टटार््टअप एवं 
उद्यमियोों के लिये सेवाओं को बढ़़ाना है।

	¶ कंंप्यूूट क्षमताा लक्ष्य:
�	इस महत्त्वााकांं�क्षीी योोजनाा मेंं 10,000 सेे 30,000 ग्रााफि�क 

प्रोसेसिंग यूनिट (Graphics Processing Unit- 
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GPU) के बीच पर््ययाप््त कंप््ययूटिंग क्षमता का निर््ममाण करना 
शामिल है।
�	GPU एक चि�प अथवाा इलेेक्ट्रॉॉनि�क सर्कि�िट हैै जोो 

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर डिस््प्लले के लिये ग्राफिक््स प्रस््ततुत 
कर सकता है। GPU को कंप््ययूटर ग्राफिक््स तथा इमेज 
प्रोसेसिंग मेें तेज़ी लाने के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

�	इसकेे अति�रि�क्त, बि�जलीी आपूूर्ति�ि इकााई (Power Supply 
Unit- PSU) प्रगत संगणन विकास केन्दद्र (Centre 
for Development of Advanced 
Computing, C-DAC) के माध््यम से अतिरिक्त 
1,000-2,000 GPU दिये जाने की योजना बनाई गई है।

�	सरकाार रााष्ट्रीीय सुुपरकंंप्यूूटिं�ंग मि�शन केे भीीतर क्षमताा नि�र्माा�ण केे 
लिये निजी क्षेत्र के साथ सहयोगात््मक दृष्टिकोण पर ज़ोर देती 
है।

नोट:
	¶ C-DAC केे रुद्र और परम सि�स्टम कोो 1,000-2,000 GPU 

के साथ विस््ततारित करने की योजना है।
�	रुद्र C-DAC द्वााराा नि�र्मि�ित एक स्वदेेशीी सर्ववर प्लेेटफॉॉर्मम हैै 

जिसमेें ग्राफिक कार््ड के लिये दो विस््ततार स््ललॉट हैैं।
�	परम उत्कर्षष C-DAC मेंं एक उच्च प्रदर्शशन कंंप्यूूटिं�ंग सि�स्टम 

सेटअप है जो मशीन लर््नििंग पर AI और क्लाउड सेवा के रूप 
मेें डीप लर््नििंग फ्रेमवर््क कंप््ययूटिंग एवं स््टटोरेज प्रदान करता है।

	¶ प्रोोत्सााहन संंरचनााएँँ:
�	सरकाार पूंं�जीीगत व्यय सब्सि�िडीी, परि�चाालन व्यय-आधाारि�त 

प्रोत््ससाहन और "उपयोग" शुल््क सहित विभिन्न प्रोत््ससाहन मॉडल 
तलाश रही है।

	¶ स्टाार्टटअप्स केे लि�येे डि�ज़ि�टल पब्लि��क इन्फ्राास्ट्रक्चर (DPI)।:
�	सरकाार GPU असेंंबलीी काा उपयोोग करकेे एक डि�ज़ि�टल 

पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक्चर (DPI) बनाने की योजना बना रही है, 
जिससे स््टटार््टअप््स को कम लागत पर कम््प्ययूटेशनल क्षमता तक 
पहुुँच प्राप््त हो सके।

	¶ डेेटाासेेट पर फोोकस:
�	भाारत डेेटाासेेट प्लेेटफॉॉर्मम कीी शुुरुआत पर प्रकााश डाालाा गयाा हैै, 

जो स््टटार््टअप और शोधकर्त्ताओं को गैर-व््यक्तिगत एवं अनामीकृत 
डेटासेट (anonymized datasets) प्रदान करता है।

�	सरकाार फेेसबुुक, गूूगल और अमेेज़न सहि�त प्रमुुख तकनीीकीी 
कंपनियोों को भारत डेटासेट प््ललेटफॉर््म के साथ अनामीकृत 
पर््सनल डेटा साझा करने का निर्देश जारी करने पर विचार कर 
रही है।

RAMP के अंतर््गत तीन नई उप-
योजनाएँ
 चर््चचा मेें क््योों ?

सूक्षष्म, लघु और मध््यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने 
RAMP कार््यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैैं, जिसका 
उद्देश््य भारत मेें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़़ावा देना है।

RAMP प्रोग्राम के अंतर््गत उप-योजनाएँ क््यया हैैं?
	¶ MSME हरि�त नि�वेेश और परि�वर्ततन केे लि�येे वि�त्तपोोषण योोजनाा 

(MSME उपहार योजना):
	¶ इस योोजनाा काा उद्देेश्य MSME कोो ब्यााज छूूट और क्रेेडि�ट गाारंंटीी 

समर््थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने मेें मदद करना है।
	¶ काार्याा�न्वयन एजेंंसीी SIDBI हैै।
	¶ सर्कुु�लर अर्थथव्यवस्थाा मेंं संंवर्धधन और नि�वेेश केे लि�येेMSME 

योजना (MSME स््पपाइस योजना):
	¶ यह सर्कुु�लर इकोोनॉॉमीी परि�योोजनााओं कोो समर्थथन देेनेे वाालीी सरकाार 

की पहली योजना है जो क्रेडिट सब््ससिडी के माध््यम से की जाएगी 
और वर््ष 2070 तक शून््य उत््सर््जन के MSME क्षेत्र के सपने को 
साकार करेगी।

	¶ काार्याा�न्वयन एजेंंसीी सि�डबीी हैै।
	¶ वि�लंंबि�त भुुगताान हेेतुु ऑनलााइन वि�वााद समााधाान पर MSME 

योजना:
	¶ यह सूूक्ष्म और लघुु उद्यमोंं केे लि�येे वि�लंंबि�त भुुगताान कीी घटनााओं 

को संबोधित करने हेतु आधुनिक IT टूल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 
साथ कानूनी समर््थन को समन््ववित करने वाली अपनी तरह की 
पहली योजना है।

	¶ रााष्ट्रीीय सूूचनाा वि�ज्ञाान केंंद्र सेेवाा इंंक (NICSI) काार्याा�न्वयन 
एजेेंसी है।

	¶ मौौजूूदाा योोजनााओं केे तहत अन्य पहल:
	¶ IP काार्ययक्रम केे व्याावसाायीीकरण केे लि�येे समर्थथन (MSME – 

SCIP कार््यक्रम) MSME क्षेत्र मेें नवप्रवर््तकोों को अपने IPR 
का व््ययावसायीकरण करने मेें सक्षम बनाएगा।

	¶ इसकेे अलाावाा मंंत्राालय कीी ज़ीीरोो डि�फेेक्ट और ज़ीीरोो इफेेक्ट 
(ZED) योजना को अब महिला नेतृत््व वाले एमएसएमई के लिये 
पूरी तरह से मुफ््त कर दिया गया है। सरकार प्रमाणन लागत के लिये 
100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के भुगतान की गारंटी देती है।

भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना



www.drishtiias.com/hindi

7777|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024

चर््चचा मेें क््योों?
हाल ही मेें पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय 

(MoEFCC) ने भारतीय वन एवं लकड़़ी प्रमाणन योजना (Indian 
Forest & Wood Certification Scheme- IFWCS) 
शुरू की है। यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश मेें स््थथायी वन प्रबंधन और 
कृषि वानिकी को प्रोत््ससाहन प्रदान करने के लिये स््ववैच््छछिक तृतीय-पक्ष 
प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

भारतीय वन एवं लकड़़ी प्रमाणन योजना (IFWCS) 
क््यया है?
	¶ उद्देेश्य:
�	IFWCS काा लक्ष्य भाारत मेंं कााम कर रहीी नि�जीी वि�देेशीी 

प्रमाणन एजेेंसियोों के लिये एक विकल््प प्रदान करना है। यह 
स््थथायी वन प्रबंधन और लकड़़ी-आधारित उत््पपादोों को प्रमाणित 
करने मेें अधिक अखंडता, पारदर््शशिता तथा विश्वसनीयता 
सुनिश्चित करना चाहता है।

	¶ प्रमााणन काा दाायराा:
�	इस योोजनाा मेंं प्रमााणन केे लि�येे तीीन मुुख्य क्षेेत्र शाामि�ल हैंं:

�	सतत् वन प्रबंंधन.
�	वनोंं केे बााहर पेेड़ोंं काा स्थाायीी प्रबंंधन (जैैसेे वृृक्षाारोोपण)।
�	हि�राासत कीी शृंंखलाा, जोो उनकीी आपूूर्ति�ि शृंंखलाा मेंं वन 

उत््पपादोों की ट्रेसबिलिटी की गारंटी देती है, नैतिक सोर््सििंग 
और हैैंडलिंग सुनिश्चित करती है।

	¶ नोोडल एजेंंसि�याँँ�:
�	इस योोजनाा कीी देेख-रेेख भाारतीीय वन और लकड़ीी प्रमााणन 

परिषद द्वारा की जाएगी, जो एक बहुहितधारक सलाहकार 
निकाय के रूप मेें कार््य करेगी।

�	भाारतीीय वन प्रबंंधन संंस्थाान, भोोपााल योोजनाा संंचाालन एजेंंसीी केे 
रूप मेें कार््य करेगा और योजना के समग्र प्रबंधन के लिये 
ज़िम््ममेदार होगा।

�	भाारतीीय गुुणवत्ताा परि�षद केे अधीीन प्रमााणन नि�काायोंं केे लि�येे 
राष्ट्रीय प्रत््ययायन बोर््ड प्रमाणन निकायोों को मान््यता देगा जो 
स््वतंत्र ऑडिट करेगा तथा योजना के तहत निर््धधारित मानकोों पर 
विभिन्न संस््थथाओं के पालन का आकलन करेगा।

	¶ वनोंं केे बााहर एक अन्य पेेड़ माानक:
�	वनोंं केे बााहर एक अलग पेेड़ माानक, अब नई शुुरू कीी गई 

भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना के एक भाग के रूप 
मेें पेश किया गया है।
�	'वनोंं केे बााहर केे पेेड़' काा अर्थथ रि�कॉॉर्डड कि�येे गए तथाा 

अधिसूचित वनोों के बाहर, व््यक्तिगत किसानोों अथवा छोटे 

किसानोों के समूह की कृषि भूमि अथवा संस््थथानोों एवं 
उद्योगोों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण क्षेत्र इत््ययादि मेें उगने 
वाले वृक्षषों से हैैं जिसमेें बाड़ (Hedge) व मेड़ों पर लगे 
सभी पेड़, कृषिवानिकी, सिल््ववो-पशुपालन, शहरी एवं 
ग्रामीण वानिकी प्रणालियोों तथा ब््ललॉक वृक्षारोपण के 
विभिन्न मॉडलोों मेें उगाए गए पेड़ भी शामिल हैैं।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 लोकसभा और 
राज््यसभा मेें पारित हो गया। इसका उद्देश््य कानूनी प्रणाली से 'दलाल' को 
बाहर करना था।
	¶ वि�धेेयक काानूूनीी व्यवसाायीी अधि�नि�यम, 1879 कोो नि�रस्त करताा हैै 

और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 मेें संशोधन करता है, ताकि 
"कानून की किताब मेें अनावश््यक अधिनियमोों की संख््यया" को कम 
किया जा सके और सभी "अप्रचलित कानूनोों" को निरस््त किया जा 
सके।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 की मुख््य विशेषताएँ 
क््यया हैैं?
	¶ दलााल (Tout):
�	इस वि�धेेयक मेंं प्राावधाान हैै कि� प्रत्येेक उच्च न्याायाालय, ज़ि�लाा 

न््ययायाधीश, सत्र न््ययायाधीश, ज़िला मजिस्ट्रेट व राजस््व अधिकारी 
(ज़िला कलेक््टर के पद से नीचे नहीीं) दलालोों की सूची बनाकर 
इसे प्रकाशित कर सकते हैैं।

�	दलााल (Tout) उस व्यक्ति� कोो संंदर्भि�ित करताा हैै, जोो: 
�	याा तोो कि�सीी भुुगताान केे बदलेे मेंं कि�सीी काानूूनीी व्यवसााय 

मेें किसी कानूनी व््यवसायी का रोज़गार प्राप््त करने का 
प्रस््तताव करता है या प्राप््त करता है।

�	ऐसेे रोोज़गाार प्रााप्त करनेे केे लि�येे दीीवाानीी याा फौौज़दाारीी 
अदालतोों के परिसर, राजस््व-कार््ययालयोों, या रेलवे स््टटेशनोों 
जैसे स््थथानोों का बार-बार उपयोग किया जाता है।

�	न्याायाालय याा न्याायााधीीश कि�सीी भीी ऐसेे व्यक्ति� कोो न्याायाालय 
परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालोों  सूची 
मेें शामिल है।

	¶ सूूचि�याँँ� तैैयाार करनाा:  
�	दलाालोंं कीी सूूचीी तैैयाार करनेे और प्रकााशि�त करनेे काा अधि�काार 

रखने वाले प्राधिकारी अधीनस््थ अदालतोों को दलाल होने के 
कथित या संदिग््ध व््यक्तियोों के आचरण की जाँच करने का 
आदेश दे सकते हैैं।
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�	एक बाार जब ऐसाा व्यक्ति� दलााल सााबि�त होो जााताा हैै, तोो उसकाा 
नाम प्राधिकारी द्वारा दलालोों की सूची मेें शामिल किया जा 
सकता है। किसी भी व््यक्ति को उसके शामिल किये जाने के 
विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्राप््त किये बिना ऐसी सूचियोों 
मेें शामिल नहीीं किया जाएगा।

	¶ दंंड (Penalty): कोोई भीी व्यक्ति� जोो दलााल केे रूप मेंं काार्यय 
करता है, जबकि उसका नाम दलालोों की सूची मेें शामिल है, उसे 
तीन महीने तक की कैद, 500 रुपए तक का ज़ुर््ममाना या दोनोों से 
दंडित किया जाएगा।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 क््यया है?

	¶ अधि�वक्ताा अधि�नि�यम, 1961, भाारतीीय वि�धि� व्यवसाायि�योंं (Legal 
Practitioners) से संबंधित विधि को संशोधित एवं समेकित 
करने तथा बार काउंसिल व एक अखिल भारतीय बार के गठन का 
प्रावधान करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

	¶ इस अधि�नि�यम नेे अधि�कांं�श वि�धि� व्यवसाायीी अधि�नि�यम, 1879 कोो 
निरस््त कर दिया हालाँकि इसकी सीमा, परिभाषाएँ, दलालोों की 
सूची बनाने और प्रकाशित करने की शक्तियाँ व अन््य उपबंध 
यथावत बने रहे। 

असंगठित श्रमिक पहल और प्रवासी 
श्रमिक बाल कल््ययाण
चर््चचा मेें क््योों? 

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने हाल ही मेें राज््यसभा मेें प्रस््ततुत एक 
लिखित प्रतिक्रिया मेें असंगठित श्रमिकोों के हितोों की सुरक्षा के लिये तैयार 
किये गए उपायोों पर प्रकाश डाला।
	¶ इसकेे अति�रि�क्त, मंंत्राालय नेे प्रवाासीी श्रमि�कोंं केे बच्चोंं केे लि�येे 

कल््ययाण सुविधाओं पर भी ध््ययान दिया।

असंगठित श्रम से संबंधित प्रमुख पहल क््यया हैैं?
	¶ जीीवन और वि�कलांं�गताा कवर:
�	यह प्रधाानमंंत्रीी जीीवन ज्योोति� बीीमाा योोजनाा (PMJJBY) और 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के माध््यम से 
प्रदान किया जाता है।
�	PMJJBY: 

�	कि�सीी भीी काारण सेे बीीमााधाारक कीी मृृत्युु केे माामलेे मेंं 436/- 
रुपए के वार््षषिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए।
�	PMSBY: 

�	प्रधाानमंंत्रीी सुुरक्षाा बीीमाा योोजनाा (PMSBY) केे अंंतर्गगत 20/- 
रुपए प्रति वर््ष के प्रीमियम पर आकस््ममिक मृत््ययु अथवा पूर््ण रूप 
से स््थथायी विकलांगता के मामले मेें 2.00 लाख रुपए एवं दुर््घटना 

के कारण आंशिक स््थथायी विकलांगता के लिये 1.00 लाख रुपए 
की बीमा सुरक्षा मिलती है।

	¶ स्वाास्थ्य एवंं माातृृत्व लााभ:
�	आयुुष्माान भाारत-प्रधाानमंंत्रीी जन आरोोग्य योोजनाा (AB-

PMJAY) के माध््यम से अभाव और व््यवसाय मानदंड के 
अंतर््गत स््ववास््थ््य और मातृत््व लाभ का बीमा किया जाता है। 

�	यह मााध्यमि�क और तृृतीीयक देेखभााल संंबंंधीी अस्पतााल मेंं भर्तीी 
होने के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स््ववास््थ््य बीमा 
सुरक्षा प्रदान करता है।

	¶ वृृद्धाावस्थाा सुुरक्षाा:
�	भाारत सरकाार नेे असंंगठि�त क्षेेत्र केे श्रमि�कोंं कोो वृृद्धाावस्थाा सुुरक्षाा 

प्रदान करने के लिये वर््ष 2019 मेें असंगठित श्रमिकोों को 60 वर््ष 
की आयु प्राप््त करने के बाद 3000/- रुपए की मासिक पेेंशन 
प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 
(PM-SYM) नाम से एक पेेंशन योजना शुरू की थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल््ययाण अन्न योजना 
का विस््ततार
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारतीय प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त पाँच वर्षषों के लिये 
प्रधानमंत्री गरीब कल््ययाण अन्न योजना (PMGKAY) के विस््ततार की 
घोषणा की है।
PMGKAY क््यया है?
	¶ PMGKAY कोो सर्ववप्रथम वर्षष 2020 मेंं कोोवि�ड-19 महाामाारीी केे 

दौरान पेश किया गया था और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 
2013 (NFSA) के तहत पात्र राशन कार््ड धारकोों को प्रति व््यक्ति 
प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ््त खाद्यान्न प्रदान करने के लिये डिज़़ाइन 
किया गया था।

	¶ प्राारंंभ मेंं यह योोजनाा दि�संंबर 2022 मेंं समााप्त होोनेे वाालीी थीी, फि�र 
इसे दिसंबर 2023 तक बढ़़ा दिया गया था और अब इसे अतिरिक्त 
पाँच वर्षषों के लिये आगे बढ़़ा दिया गया है।

	¶ इस योोजनाा केे आरंंभ होोनेे केे बााद सेे सरकाार नेे 3.9 लााख करोोड़ 
रुपए की लागत से अपने केेंद्रीय खरीद पूल से 1,118 लाख मीट्रिक 
टन खाद्यान्न आवंटित किया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:
	¶ परि�चय: 
�	रााष्ट्रीीय खााद्य सुुरक्षाा अधि�नि�यम, (NFSA) 2013 खााद्य 

सुरक्षा की पहुुँच के लिये कल््ययाण से अधिकार आधारित 
दृष्टिकोण मेें एक आदर््श बदलाव का प्रतीक है।
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	¶ लााभाार्थीी: 
�	यह अधि�नि�यम काानूनूीी तौौर पर ग्राामीीण आबाादीी  केे 75% और 

शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार््वजनिक वितरण प्रणाली के 
तहत सब््ससिडी वाल ेखाद्यान्न प्राप््त करने का अधिकार दतेा है।
�	इस प्रकाार इस अधि�नि�यम केे अंंतर्गगत अत्यधि�क सब्सि�िडीी/

सहायिकी वाले खाद्यान्न के आबंटन के लिये लगभग दो 
तिहाई आबादी को कवर किया जायेगा। 

�	इसमेंं रााशन काार्डड धाारकोंं कीी दोो श्रेेणि�याँँ� शाामि�ल हैंं: अंंत्योोदय 
अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमिकता वाले परिवार 
(PHH)।
�	महि�लाा सशक्तीीकरण कीी दि�शाा मेंं एक कदम केे रूप मेंं, 

इस अधिनियम के तहत राशन कार््ड जारी करने के उद्देश््य 
से घर की 18 वर््ष अथवा उससे अधिक उम्र की महिला 
को परिवार का मुखिया होना अनिवार््य है।

यूनिवर््सल बेसिक इनकम
हाल ही मेें तेलंगाना मेें वर््ष 2022 मेें शुरू किये गए वर््कफ्री पायलट 

प्रोजेक््ट के माध््यम से व््यक्तियोों और परिवारोों पर यूनिवर््सल बेसिक इनकम 
(UBI) के सकारात््मक परिणाम पर प्रकाश डाला गया है।
वर््कफ्री (WorkFREE) पायलट प्रोजेक््ट:
	¶ परि�चय:
�	यह परि�योोजनाा यूूरोोपीीय अनुुसंंधाान परि�षद द्वााराा वि�त्तपोोषण केे 

साथ यूनिवर््ससिटी ऑफ बाथ, मोोंटफोर््ट सोशल इंस््टटीट्यूट, 
हैदराबाद और इंडिया नेटवर््क फॉर बेसिक इनकम के बीच एक 
सहयोगात््मक प्रयास है।

�	पाायलट प्रोोजेेक्ट केे तहत एक वयस्क कोो 1,000 रुपए और एक 
बच्चे को 18 महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया 
जाता है।

�	यह परि�योोजनाा हैैदरााबााद कीी पाँँ�च मलि�न बस्ति�ियोंं मेंं 1,250 
निवासियोों को सहायता प्रदान करती है।

�	वर्ककफ्रीी पाायलट प्रोोजेेक्ट कोो एक परि�वर्ततनकाारीी पहल केे रूप मेंं 
प्रस््ततुत किया गया है, जो व््यक्तियोों और परिवारोों पर इसके 
सकारात््मक परिणामोों को उजागर करती है।

�	तेेलंंगाानाा केे कुुछ नि�वाासीी स्थाानांं�तरण सेे प्रति�कूूल रूप सेे 
प्रभावित हुए थे और उन््हेें UBI समर््थन के माध््यम से वित्तीय 
स््थथिरता मिली है। उन््होोंने नकद सहायता का उपयोग चूड़़ी 
व््यवसाय शुरू करने के लिये किया जिससे उनकी आय मेें 
उल्लेखनीय सुधार हुआ।

�	नि�वाासि�योंं नेे नकद सहाायताा काा उपयोोग भोोजन, ईंधन, कपड़ेे 
खरीदने और यूटिलिटी बिलोों का भुगतान करने के लिये भी 
किया, जो आमतौर पर मासिक खर््च का बड़़ा हिस््ससा होता है।

	¶ अन्य समाान पाायलट प्रोोजेेक्ट:
�	स्व-रोोज़गाार महि�लाा संंघ (Self Employed 

Women’s Association- SEWA) पायलट 
प्रोजेक््ट वर््ष 2011 मेें दिल्ली और मध््य प्रदेश मेें आयोजित किया 
गया था। इस प्रोजेक््ट के तहत दिल्ली मेें गरीबी रेखा से नीचे 
रहने वाले लगभग 100 परिवारोों को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलते 
थे।

यूनिवर््सल बेसिक इनकम:
	¶ परि�चय:
�	साार्ववभौौमि�क बुुनि�याादीी आय एक साामााजि�क कल्यााण प्रस्तााव हैै 

जिसमेें सभी लाभार््थथियोों को बिना शर््त हस््तताांतरण भुगतान के रूप 
मेें नियमित रूप से एक गारंटीकृत आय प्राप््त होती है।  

�	एक बुुनि�याादीी आय प्रणाालीी केे लक्ष्योंं मेंं गरीीबीी कोो कम करनाा 
और ऐसे अन््य आवश््यकता-आधारित सामाजिक कार््यक्रमोों को 
प्रतिस््थथापित करना शामिल है जिसके लिये संभावित रूप से 
अधिक नौकरशाही संलग््नता की आवश््यकता होती है। 

�	UBI आमतौौर पर बि�नाा शर्तोंं केे याा न्यूूनतम शर्तोंं केे सााथ सभीी 
(या आबादी के एक अत््ययंत बड़े भाग) तक पहुुँच बनाने का 
लक्षष्य रखती है।

	¶ गुुण:
�	गरीीबीी उन्मूूलन: यह सभीी केे लि�येे, वि�शेषे रूप से ेसबसे ेकमज़ोोर 

और हाशिय पर स््थथित समहूोों के लिय ेएक न््ययूनतम आय सीमा प्रदान 
करके गरीबी तथा आय असमानता को कम करती है। यह लोगोों को 
खाद्य, स््ववास््थ््य, शिक्षा और आवास जसैी बनुियादी आवश््यकताओं 
को वहन करन ेमेें भी मदद कर सकती है।

�	एक स्वाास्थ्य प्रोोत्सााहक: गरीीबीी और वि�त्तीीय असुुरक्षाा सेे 
संबद्ध तनाव, दुश््चििंता तथा अवसाद को कम करके शारीरिक 
एवं मानसिक स््ववास््थ््य मेें सुधार लाती है। यह लोगोों को बेहतर 
स््ववास््थ््य देखभाल, स््वच््छता और पोषण तक पहुुँच बनाने मेें भी 
सक्षम कर सकती है।

�	सरलीीकृृत कल्यााण प्रणाालीी: यह वि�भि�न्न लक्षि�त साामााजि�क 
सहायता कार््यक्रमोों को प्रतिस््थथापित कर मौजूदा कल््ययाण प्रणाली 
को सुव््यवस््थथित कर सकती है। यह प्रशासनिक लागत को कम 
करती है और साधन-परीक्षण, पात्रता आवश््यकताओं एवं 
बेनिफिट क्लिफ (benefit cliffs) से जुड़़ी जटिलताओं 
को समाप््त करती है।

�	व्यक्ति�गत स्वतंंत्रताा मेंं वृृद्धि�: UBI लोोगोंं कोो वि�त्तीीय सुुरक्षाा 
और उनके कार््य, शिक्षा एवं व््यक्तिगत जीवन के बारे मेें चयन 
की अधिक स््वतंत्रता प्रदान करती है।
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�	आर्थि�िक प्रोोत्सााहक: यह प्रत्यक्ष रूप सेे व्यक्ति�योंं केे हााथोंं मेंं 
धन का प्रवेश कराती है, जो उपभोक्ता व््यय को उत्प्रेरित करती 
है और आर््थथिक विकास को गति देती है। यह स््थथानीय व््यवसायोों 
को बढ़़ावा दे सकती है, वस््ततुओं एवं सेवाओं के लिये मांग 
उत््पन्न कर सकती है तथा रोज़गार के अवसर सृजित कर सकती 
है।
�	यह लोोगोंं कोो उद्यमशीीलताा कीी रााह पर आगेे बढ़नेे, जोोखि�म 

उठाने और रचनात््मक या सामाजिक रूप से लाभकारी 
गतिविधियोों मेें संलग््न होने के लिये सशक्त कर सकती है 
जो अन््यथा आर््थथिक रूप से व््यवहार््य नहीीं भी हो सकते हैैं।

	¶ दोोष:
�	लाागत और रााजकोोषीीय संंवहनीीयताा: साार्ववभौौमि�क बुुनि�याादीी 

आय की लागत अत््यधिक होती है और इसके वित्तपोषण के 
लिये उच्च करोों, व््यय मेें कटौती या ऋण की आवश््यकता होगी। 
यह मुद्रास््फफीति उत््पन्न कर सकती है, श्रम बाज़ार को विकृत 
कर सकती है और आर््थथिक विकास को मंद कर सकती है।

�	वि�कृृत प्रोोत्सााहन काा नि�र्माा�ण: यह कााम करनेे कीी प्रेेरणाा कोो 
कम करती है और उत््पपादकता एवं दक्षता मेें कमी लाती है। यह 
निर््भरता, पात्रता तथा आलस््य की एक संस््ककृति का भी निर््ममाण 
कर सकती है। यह लोगोों को कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप््त 
करने से भी हतोत््ससाहित कर सकती है।

�	मुुद्राास्फीीति� संंबंंधीी दबााव: यह मुुद्राास्फीीति� संंबंंधीी दबाावोंं मेंं 
योगदान कर सकती है। यदि सभी को एक निश्चित राशि प्राप््त 
होगी तो इससे वस््ततुओं एवं सेवाओं के मूल््योों मेें वृद्धि हो सकती 
है क््योोंकि व््यवसाय बाज़ार मेें उपलब््ध अतिरिक्त आय पर 
कब््ज़ज़ा करने के लिये अपनी मूल््य निर््धधारण रणनीतियोों को 
समायोजित करते हैैं।

�	नि�र्भभरताा बढ़ाानेे कीी क्षमताा: साार्ववभौौमि�क बुुनि�याादीी आय 
सरकारी समर््थन पर लोगोों की निर््भरता का निर््ममाण कर सकती है 
और इसमेें एक जोखिम शामिल है कि कुछ लोग आत््मसंतुष्ट या 
मूल आय पर आश्रित बन सकते हैैं, जिससे व््यक्तिगत तथा 
व््ययावसायिक विकास के लिये प्रेरणा कम हो सकती है। 

UBI के स््थथान पर भारत कौन-से विकल््प चुन सकता 
है?
	¶ Quasi UBRI: अर्द्धध-साार्ववभौौमि�क बुुनि�याादीी ग्राामीीण आय 

(Quasi-Universal Basic Rural Income- 
QUBRI) सार््वभौमिक बुनियादी आय का एक रूप है, जिसे ऐसे 
हस््तताांतरण के रूप मेें परिभाषित किया गया है जो सार््वभौमिक रूप 
से बिना शर््त और नकद रूप मेें प्रदान किया जाता है। भारत मेें 
प्रत््ययेक ग्रामीण परिवार को (उन परिवारोों को छोड़कर जो प्रत््यक्ष 

रूप से समृद्ध हैैं और कृषि संकट का सामना कर सकते हैैं) 18,000 
रुपए प्रतिवर््ष का प्रत््यक्ष नकद हस््तताांतरण (Direct Cash 
Transfer) प्रदान करने का विचार पूर््व मुख््य आर््थथिक सलाहकार 
द्वारा प्रस््ततावित किया गया था।

	¶ प्रत्यक्ष लााभ अंंतरण (Direct Benefits Transfers- 
DBT): इस योजना के तहत सब््ससिडी या नकद को प्रत््यक्ष रूप 
से लाभार््थथियोों के बैैंक खातोों मेें हस््तताांतरित किया जाता है (बजाय 
इसके कि बिचौलियोों की मदद ली जाए या वस््ततु या सेवाओं के रूप 
मेें हस््तताांतरण किया जाए)। DBT का उद्देश््य कल््ययाणकारी वितरण 
की दक्षता, पारदर््शशिता एवं जवाबदेही मेें सुधार के साथ-साथ लीकेज 
और भ्रष्टाचार को कम करना है।
�	पीीएम कि�साान, प्रधाानमंंत्रीी जन-धन योोजनाा जैैसीी योोजनााएँँ DBT 

की सफलता के उत््ककृष्ट उदाहरण हैैं।
	¶ सशर्तत नकद हस्तांं�तरण (Conditional Cash 

Transfers- CCT): इस योजना के तहत गरीब परिवारोों को 
इस शर््त पर नकद राशि प्रदान की जाती है कि वे अपने बच्चचों को 
स््ककूल भेजने, उनका टीकाकरण कराने या स््ववास््थ््य जाँच मेें भाग लेने 
जैसी कुछ शर्ततों की पूर््तति करेेंगे। CCT का उद्देश््य मानव पूंजी और 
गरीबोों के दीर््घकालिक परिणामोों मेें सुधार के साथ-साथ व््यवहार 
परिवर््तन को प्रोत््ससाहित करना है।

	¶ अन्य आय सहाायताा योोजनााएँँ: इन योोजनााओं केे तहत कि�साानोंं, 
महिलाओं, वृद्धजनोों, दिव््ययाांगोों जैसे लोगोों के ऐसे विशिष्ट समूहोों को 
नकद या अन््य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है जो इसकी 
आवश््यकता रखते हैैं। इन योजनाओं का उद्देश््य इन समूहोों के समक्ष 
विद्यमान विशिष्ट भेद्यताओं और चुनौतियोों का समाधान करना है, 
साथ ही साथ उनके सशक्तीकरण एवं समावेशन को बढ़़ावा देना है।

	¶ रोोज़गाार गाारंंटीी योोजनााएँँ: मनरेेगाा (MGNREGA) केे सााथ 
भारत के पास पहले से ही इसका एक सफल उदाहरण मौजूद है। ये 
योजनाएँ ग्रामीण परिवारोों को एक वर््ष मेें निश्चित दिनोों के लिये 
रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करती हैैं। ऐसे कार््यक्रमोों का 
विस््ततार और सुदृढ़़ीकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि व््यक्तियोों 
की रोज़गार अवसरोों तक पहुुँच हो और वे आजीविका अर््जजित कर 
सकेें।

	¶ कौौशल वि�काास एवंं प्रशि�क्षण: कौौशल वि�काास एवंं व्याावसाायि�क 
प्रशिक्षण कार््यक्रमोों मेें निवेश से व््यक्तियोों को स््थथायी रोज़गार 
सुनिश्चित करने हेतु आवश््यक कौशल से लैस किया जा सकता है। 
कौशल संवर्दद्धन पर ध््ययान केेंद्रित करके सरकार व््यक्तियोों को उपयुक्त 
नौकरी खोजने और अपनी आय संभावनाओं मेें सुधार करने मेें सक्षम 
बना सकती है।
�	प्रधाानमंंत्रीी कौौशल वि�काास योोजनाा (PMKVY), दीीन दयााल 

उपाध््ययाय ग्रामीण कौशल््य योजना (DDU-GKY) और 
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प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत््ससाहन योजना (PMRPY) आदि का 
प्रभावी कार््ययान््वयन किया जाना चाहिये।

भारत की शहर-प्रणालियोों का वार््षषिक 
सर्वेक्षण, 2023
चर््चचा मेें क््योों?

एक गैर-लाभकारी संस््थथान जनाग्रह सेेंटर फॉर सिटिज़नशिप एंड 
डेमोक्रेसी द्वारा प्रकाशित भारत के सिटी-सिस््टम््स (ASICS) 2023 
का वार््षषिक सर्वेक्षण भारतीय शहरोों मेें स््थथानीय सरकारोों के समक्ष आने 
वाली चुनौतियोों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है।
ASICS रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ:
	¶ पूूर्वीी रााज्योंं मेंं बेेहतर शहरीी काानूून:
�	पूूर्वीी रााज्योंं, जि�नमेंं बि�हाार, छत्तीीसगढ़, झाारखंंड, ओडि�शाा और 

पश्चिम बंगाल शामिल हैैं, मेें दक्षिणी राज््योों के बाद अपेक्षाकृत 
बेहतर शहरी कानून मौजूद हैैं।

	¶ पाारदर्शि�िताा कीी कमीी:
�	शहरीी वि�धाान साार्ववजनि�क डोोमेेन मेंं सुुलभ प्राारूप मेंं उपलब्ध नहींं 

हैैं। केवल 49% राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों ने संबंधित राज््य 
शहरी विभागोों की वेबसाइटोों पर नगरपालिका कानून प्रदर््शशित 
किये हैैं।

	¶ सक्रि�य माास्टर प्लाान काा अभााव:
�	भाारत मेंं रााज्योंं कीी लगभग 39% रााजधाानि�योंं मेंं सक्रि�य माास्टर 

प््ललान का अभाव है।
	¶ स्थाानीीय सरकाारोंं काा वि�त्त पर सीीमि�त नि�यंंत्रण:
�	भाारतीीय शहरोंं मेंं अधि�कांं�श स्थाानीीय सरकाारेंं वि�त्तीीय रूप सेे 

अपनी संबंधित राज््य सरकारोों पर निर््भर हैैं, जिससे उनकी 
वित्तीय स््ववायत्तता सीमित हो गई है।

�	भाारतीीय शहरोंं मेंं स्थाानीीय सरकाारोंं काा करााधाान, उधाार और 
बजट अनुमोदन सहित प्रमुख वित्तीय मामलोों पर सीमित नियंत्रण 
है, ज़््ययादातर मामलोों मेें राज््य सरकार की स््ववीकृति की 
आवश््यकता होती है।
�	केेवल असम हीी अपनीी शहरीी सरकाारोंं कोो सभीी प्रमुुख कर 

वसूलने का अधिकार देता है। पाँच राज््योों- बिहार, झारखंड, 
ओडिशा, मेघालय और राजस््थथान को छोड़कर- अन््य सभी 
की शहरी सरकारोों को धनराशि उधार लेने से पूर््व राज््य से 
स््ववीकृति लेनी होगी।

	¶ शहरीी श्रेेणि�योंं मेंं वि�षमताा:
�	वि�भि�न्न शहरीी श्रेेणि�योंं मेंं वि�त्त पर प्रभााव और नि�यंंत्रण केे स्तर 

मेें असमानताएँ हैैं, जिनमेें मेगासिटी (>4 मिलियन जनसंख््यया), 

बड़़े शहर (1-4 मिलियन), मध््यम शहर (0.5 मिलियन-1 
मिलियन), छोटे शहर (<0.5 मिलियन) शामिल हैैं। 

�	मेेगाासि�टीी मेंं मेेयर सीीधेे नहींं चुुनेे जाातेे हैंं और उनकाा काार्ययकााल 
पाँच वर््ष का नहीीं होता है, जबकि छोटे शहरोों मेें मेयर सीधे चुने 
जाते हैैं लेकिन शहर के वित्त पर उनका अधिकार सीमित होता 
है।

	¶ कर्ममचाारि�योंं कीी नि�युुक्ति�योंं पर सीीमि�त अधि�काार:
�	मेेयर और नगर परि�षदोंं केे पाास वरि�ष्ठ प्रबंंधन टीीमोंं सहि�त 

कर््मचारियोों की नियुक्ति तथा पदोन्नति से संबंधित सीमित 
अधिकार हैैं, जिससे जवाबदेही तथा कुशल प्रशासन मेें चुनौतियाँ 
उत््पन्न होती हैैं।

CERT-In को RTI अधिनियम के 
दायरे से छूट
चर््चचा मेें क््योों?

केेंद्र ने कार््ममिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के माध््यम से 
हाल ही मेें एक अधिसूचना जारी कर भारतीय कंप््ययूटर आपातकालीन 
प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 
2005 के दायरे से छूट दे दी है।

CERT-In, अब अपनी गतिविधियोों और कामकाज के बारे मेें 
जानकारी तक सार््वजनिक पहुुँच को सीमित करते हुए RTI अधिनियम, 
2005 के दायरे से बाहर कार््य करेगा।

CERT-In को किस प्रकार छूट दी गई?
	¶ केंंद्र नेे CERT-In कोो पाारदर्शि�िताा काानूून केे दाायरेे सेे छूूट देेनेे केे 

लिये RTI अधिनियम की धारा 24(2) के तहत दी गई अपनी 
शक्तियोों का उपयोग किया है।
�	RTI अधि�नि�यम, 2005 कीी धााराा 24(2) केंंद्र सरकाार कोो 

सरकार द्वारा स््थथापित खुफिया या सुरक्षा संगठनोों को जोड़कर या 
हटाकर अनुसूची मेें बदलाव करने की अनुमति देती है।
�	हाालाँँ�कि� यह उपधााराा भ्रष्टााचाारऔर माानवााधि�काार उल्लंंघन 

के आरोपोों से संबंधित जानकारियोों पर लागू नहीीं होती है, 
न ही उन मामलोों पर जहाँ ऐसे आरोप लगाए गए हैैं।

�	इसकेे अलाावाा, माानवााधि�काार उल्लंंघन केे आरोोपोंं सेे संंबंंधि�त 
जानकारी केेंद्रीय सूचना आयोग की मंज़ूरी के बाद ही प्रदान की 
जा सकती है।

	¶ केंंद्र, आधि�काारि�क रााजपत्र मेंं एक अधि�सूूचनाा केे मााध्यम सेे दूूसरीी 
अनुसूची मेें संशोधन कर सकता है। हालाँकि ऐसी प्रत््ययेक अधिसूचना 
संसद के प्रत््ययेक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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�	RTI अधि�नि�यम कीी धााराा 24 कीी उपधााराा 4 केे तहत रााज्य 
सरकार को भी ऐसी ही शक्तियाँ दी गई हैैं।

	¶ उन शक्ति�योंं काा उपयोोग करतेे हुए केंंद्र नेे 26 अन्य खुुफि�याा और 
सुरक्षा संगठनोों के साथ CERT-In को RTI अधिनियम की 
दूसरी अनुसूची मेें शामिल किया है, जिन््हेें पूर््व मेें ही अधिनियम द्वारा 
छूट दे दी गई है।
�	सूूचीी मेंं प्रमुुख खुुफि�याा एवंं सुुरक्षाा संंगठन जैैसेे अन्वेेषण ब्यूूरोो, 

राजस््व खुफिया निदेशालय, प्रवर््तन निदेशालय, नारकोटिक््स 
कंट्रोल ब््ययूरो और अन््य शामिल हैैं।

CERT-In क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	CERT-In एक नोोडल एजेंंसीी हैै जि�सकाा काार्यय हैैकिं�ंग और 

फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरोों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिकी 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है।

�	CERT-In जनवरीी 2004 सेे परि�चाालन मेंं हैै।
	¶ CERT-In केे काार्यय:
�	सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी संंशोोधन अधि�नि�यम, 2008 केे अनुुसाार, 

CERT-In को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र मेें निम््नलिखित कार््य 
करने के लिये राष्ट्रीय एजेेंसी के रूप मेें नामित किया गया है:
�	सााइबर घटनााओं पर सूूचनाा काा संंग्रहण, वि�श्लेेषण और 

प्रसार।
�	सााइबर सुुरक्षाा घटनााओं काा पूूर्वाा�नुुमाान और अलर्टट।
�	सााइबर सुुरक्षाा घटनााओं सेे नि�पटनेे हेेतुु आपाातकाालीीन 

उपाय।
�	सााइबर घटनाा प्रति�क्रि�याा गति�वि�धि�योंं काा समन्वय।
�	सूूचनाा सुुरक्षाा प्रथााओं, प्रक्रि�यााओं, रोोकथााम, प्रति�क्रि�याा 

और साइबर घटनाओं की रिपोर््टििंग से संबंधित दिशानिर्देश, 
सलाह, भेद्यता नोट तथा श्वेतपत्र जारी करना।

�	सााइबर सुुरक्षाा सेे संंबंंधि�त ऐसेे अन्य काार्यय जोो नि�र्धाा�रि�त कि�येे 
जा सकते हैैं।

विशेष श्रेणी का दर््जजा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर््जजा 
(SCS) देने की मांग करते हुए एक प्रस््तताव पारित किया है।
	¶ यह मांं�ग "बि�हाार जााति�-आधाारि�त सर्वेेक्षण, 2022" केे नि�ष्कर्षोंं कीी 

पृष्ठभूमि मेें उठी है, जिसमेें पता चला है कि बिहार की लगभग 
एक-तिहाई आबादी निर््धनता मेें जीवन यापन कर रही है।
विशेष श्रेणी का दर््जजा क््यया है?

	¶ परि�चय:
�	SCS भौौगोोलि�क तथाा साामााजि�क-आर्थि�िक नुुकसाान काा साामनाा 

करने वाले राज््योों के विकास मेें सहायता के लिये केेंद्र द्वारा 
निर््धधारित एक वर्गीकरण है।

�	संंवि�धाान SCS केे लि�येे कोोई प्राावधाान नहींं करताा हैै तथाा यह 
वर्गीकरण बाद मेें वर््ष 1969 मेें पाँचवेें वित्त आयोग की 
सिफारिशोों के आधार पर किया गया था।

�	पहलीी बाार वर्षष 1969 मेंं जम्मूू-कश्मीीर, असम तथाा नगाालैंंड कोो 
यह दर््जजा प्रदान किया गया था। 

�	पूूर्वव मेंं योोजनाा आयोोग कीी रााष्ट्रीीय वि�काास परि�षद द्वााराा योोजनाा 
के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।

�	असम, नगाालैंंड, हि�मााचल प्रदेेश, मणि�पुुर, मेेघाालय, सि�क्कि�म, 
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना 
सहित 11 राज््योों को विशेष श्रेणी का दर््जजा दिया गया। 
�	भाारत केे सबसेे नए रााज्य तेेलंंगाानाा कोो यह दर्जाा� दि�याा गयाा 

क््योोंकि इसे दूसरे राज््य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित 
किया गया था।

�	SCS, वि�शेेष दर्जेे सेे भि�न्न हैै जोो कि� उन्नत वि�धाायीी तथाा 
राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल 
आर््थथिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
�	उदााहरण केे लि�येे अनुुच्छेेद 370 केे नि�रस्त होोनेे सेे पहलेे 

जम््ममू-कश््ममीर को विशेष दर््जजा प्राप््त था।
	¶ नि�र्धाा�रक (गााडगि�ल सि�फाारि�श पर आधाारि�त): 
�	पहााड़ीी इलााकाा
�	कम जनसंंख्याा घनत्व और/याा जनजाातीीय जनसंंख्याा काा बड़ाा 

हिस््ससा
�	पड़ोोसीी देेशोंं केे सााथ सीीमााओं पर साामरि�क स्थि�िति�
�	आर्थि�िक तथाा आधाारभूूत संंरचनाा मेंं पि�छड़ाापन 
�	रााज्य केे वि�त्त कीी अव्यवहाार्यय प्रकृृति�

बिहार क््योों मांग रहा है विशेष राज््य का दर््जजा (SCS)?
	¶ आर्थि�िक असमाानतााएँँ:
�	बि�हाार कोो औद्योोगि�क वि�काास कीी कमीी और सीीमि�त नि�वेेश 

अवसरोों सहित गंभीर आर््थथिक चुनौतियोों का सामना करना पड़ता 
है।

�	रााज्य केे वि�भााजन केे परि�णाामस्वरूप उद्योोगोंं कोो झाारखंंड मेंं 
स््थथानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार मेें रोज़गार और 
आर््थथिक विकास के मुद्दे बढ़ गए।

	¶ प्रााकृृति�क आपदााएँँ:
�	रााज्य, उत्तरीी क्षेेत्र मेंं बााढ़ और दक्षि�णीी भााग मेंं गंंभीीर सूूखेे जैैसीी 

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है।



www.drishtiias.com/hindi

8383|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024

�	बाार-बाार आनेे वाालीी आपदााएँँ कृृषि� गति�वि�धि�योंं कोो बााधि�त 
करती हैैं, जिससे आजीविका और आर््थथिक स््थथिरता प्रभावित 
होती है।

	¶ बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे कीी कमीी:
�	बुुनि�याादीी ढाँँ�चाा, वि�शेेषकर सिं�ंचााई सुुवि�धााओं और जल आपूूर्ति�ि 

के मामले मेें अपर््ययाप््त बना हुआ है।
�	सिं�ंचााई केे लि�येे पर्याा�प्त संंसााधनोंं काा अभााव कृृषि� उत्पाादकताा 

को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़़े हिस््ससे के लिये 
आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।

	¶ गरीीबीी और साामााजि�क वि�काास:
�	बि�हाार मेंं गरीीबीी दर उच्च हैै, यहाँँ� बड़ीी संंख्याा मेंं परि�वाार गरीीबीी 

रेखा से नीचे रहते हैैं।
�	लगभग 54,000 रुपए प्रति� व्यक्ति� सकल घरेेलूू उत्पााद केे सााथ 

बिहार लगातार सबसे गरीब राज््योों मेें से एक रहा है। बिहार मेें 
लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैैं और SCS देने से सरकार 
को अगले 5 वर्षषों मेें विभिन्न कल््ययाण उपायोों के लिये आवश््यक 
लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप््त करने मेें मदद मिलेगी।

	¶ वि�काास केे लि�येे वि�त्तपोोषण:
�	SCS कीी मांं�ग काा उद्देेश्य केंंद्र सरकाार सेे पर्याा�प्त वि�त्तीीय 

सहायता प्राप््त करना है, जिससे बिहार को विकास परियोजनाओं 
के लिये आवश््यक धन प्राप््त करने और लंबे समय से चली आ 
रही सामाजिक-आर््थथिक चुनौतियोों का समाधान करने मेें सहायता 
मिलेगी।

डेटा स््ववामित््व के लिये सरकार का प्रयास
चर््चचा मेें क््योों? 

भारत सरकार कथित तौर पर फेसबुक, गूगल और अमेज़न जैसे 
प्रमुख तकनीकी दिग््गजोों को सरकार समर््थथित डेटाबेस के लिये अज्ञात 
व््यक्तिगत डेटा साझा करने का निर्देश देने पर विचार कर रही है।
	¶ आगाामीी डि�जि�टल इंंडि�याा बि�ल, 2023 मेंं उल्लि�खि�त यह संंभाावि�त 

विकास डेटा स््ववामित््व पर केेंद्रित है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) 
मॉडल के परिदृश््य को प्रभावित कर सकता है।

अज्ञात डेटा क््यया है?
	¶ यह एक ऐसाा डेेटाा सेेट हैै जि�समेंं व्यक्ति�गत पहचाान योोग्य जाानकाारीी 

नहीीं होती है। इसमेें किसी विशेष जनसांख््ययिकी का समग्र स््ववास््थ््य 
डेटा, किसी क्षेत्र का मौसम और जलवायु डेटा, ट्रैफिक डेटा, अन््य 
जैसी समग्र जानकारी शामिल हो सकती है।
�	यह व्यक्ति�गत डेेटाा सेे अलग हैै, यह वह डेेटाा हैै जोो कि�सीी 

पहचाने गए या पहचाने जाने योग््य व््यक्ति से संबंधित है, जैसे- 
ईमेल, बायोमेट्रिक््स इत््ययादि।

	¶ अज्ञाात डेेटाा काा उपयोोग व्यक्ति�योंं कीी गोोपनीीयताा सेे समझौौताा कि�येे 
बिना, विभिन्न उद्देश््योों के लिये किया जा सकता है, जैसे- सांख््ययिकीय 
विश्लेषण, बाज़ार अनुसंधान, उत््पपाद विकास आदि। 
डिजिटल इंडिया बिल की मुख््य बातेें क््यया हैैं?

	¶ डि�जि�टल इंंडि�याा बि�ल, 2023 (यदि� पाारि�त होो जााताा हैै, तोो यह 
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उत्तराधिकारी के रूप मेें 
कार््य करेगा) व््ययापक कानूनी ढाँचे का एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससा है 
जिसमेें विभिन्न विधायी उपाय शामिल हैैं।

	¶ यह एक व्याापक दृष्टि�कोोण काा हि�स्साा हैै जि�समेंं डि�जि�टल व्यक्ति�गत 
डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस््तताव, 
2022 और गैर-व््यक्तिगत डेटा के विनियमन को संबोधित करने 
वाली नीति जैसे उपाय शामिल हैैं।

	¶ इस वि�धेेयक काा उद्देेश्य डेेटाा-संंचाालि�त नवााचाार और वि�काास केे 
लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करके भारत मेें AI पारिस््थथितिकी 
तंत्र को बढ़़ावा देना है।

	¶ इस वि�धेेयक कोो भाारत केे डि�जि�टल परि�दृश्य कीी व्याापक नि�गराानीी 
सुनिश्चित करने के साथ ही साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा, डीपफेक, 
इंटरनेट के विविध प््ललेटफॉर््म््स के बीच प्रतिस््पर्द्धा, ऑनलाइन सुरक्षा 
तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नकारात््मक प्रभाव जैसी समकालीन 
चुनौतियोों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये डिज़़ाइन किया गया है।

मान््यता प्राप््त सामाजिक स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ता
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सोशल साइंस एंड मेडिसिन जर््नल मेें प्रकाशित एक 
अध््ययन ने भारत मेें मान््यता प्राप््त सामाजिक स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ताओं 
(ASHA) द्वारा सामना किये जाने वाले अप्रत््यक्ष/प्रछन्न संघर्षषों का 
खुलासा किया है।
	¶ यह अध्ययन एक महत्त्वपूूर्णण शोोध अंंतर कोो उजाागर करताा हैै जि�समेंं 

50% से अधिक पूर््व के लेख पूर््ण रूप से स््ववास््थ््य प्रणाली के 
परिप्रेक्षष्य पर ध््ययान केेंद्रित करते हैैं और आशा कार््यकर्त्ताओं के 
व््यक्तिगत संघर्षषों की अनदेखी करते हैैं। इसमेें छह फोकस समूहोों मेें 
59 आशा कार््यकर्त्ताओं को शामिल किया गया, जिससे उन््हेें अपने 
काम से संबंधित तनाव, कार््य के बोझ, लिंग, जातिगत भेदभाव और 
संबंधोों की गतिशीलता पर खुलकर चर््चचा करने मेें सहायता मिली।

अध््ययन के मुख््य निष््कर््ष:
	¶ जााति�गत भेेदभााव:
�	कई आशाा काार्ययकर्त्ताा�ओं (ASHA) नेे ऐसेे उदााहरणोंं काा 

जिक्र किया जहाँ उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव 
किया गया था।
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�	कुुछ आशाा काार्ययकर्त्ताा�ओं कोो अभि�जाात वर्गग केे नि�वाासि�योंं 
के घरोों के अंदर जाने की अनुमति नहीीं थी। कुछ मामलोों 
मेें उन््हेें प्रवेश की अनुमति तो दी गई लेकिन कुर्सी पर बैठने 
की अनुमति नहीीं दी गई।

	¶ लिं�ंग आधाारि�त अनाादर:
�	आशाा काार्ययकर्त्ताा�ओं कोो साार्ववजनि�क रूप सेे ऐसेे पुुरुषोंं केे सााथ 

देखे जाने पर समुदाय के सदस््योों से अपमानजनक टिप््पणियोों 
और भेदभावपूर््ण व््यवहार का अनुभव हुआ जो उनके परिवार के 
सदस््य नहीीं थे।
�	येे घटनााएँँ रोोगि�योंं केे पुुरुष रि�श्तेेदाारोंं केे सााथ उनकीी 

बातचीत या प्रजनन स््ववास््थ््य एवं परिवार नियोजन पर पुरुष 
सेवार््थथियोों को परामर््श देने तक भी विस््ततारित हुईं।

	¶ अनुुचि�त व्यवहाार:
�	आशाा काार्ययकर्त्ताा�ओं नेे पर्ययवेेक्षकोंं, सहाायक मि�डवााइफ नर्सस 

(ANM), चिकित््ससा अधिकारियोों और अस््पताल के 
कर््मचारियोों के साथ अपनी बातचीत को असम््ममानजनक एवं 
अनुचित स््तर तक का बताया। असंवेदनशीलता और समर््थन की 
कमी के उदाहरण आम बात थे।

	¶ घरेेलूू कलह:
�	अपनेे कााम और घरेेलूू ज़ि�म्मेेदाारि�योंं केे बीीच संंतुुलन स्थाापि�त 

करने के कारण प्राय: घर मेें झगड़़े होना, कभी-कभी कलह 
तलाक की धमकी तक पहुुँच जाते हैैं।
�	अपने ेकठि�न काार्योंं केे अति�रि�क्त कई आशाा काार्ययकर्त्ताा�ओं कोो 

अपन ेपरिवारोों के प्रति दायित््वोों को सतंलुित करना पड़़ा।
	¶ समर्थथन और वि�रोोध करनेे केे समााधाान कीी आवश्यक:
�	अध्ययन सेे पताा चलताा हैै कि� उचि�त समर्थथन और मुुकााबलाा 

करने की व््यवस््थथा के साथ आशा कार््यकर्त्ता अपने तनाव को 
बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैैं।

मान््यता प्राप््त सामाजिक स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ता (ASHA):
	¶ परि�चय:
�	आशाा काार्ययक्रम वर्षष 2005-06 मेंं रााष्ट्रीीय ग्राामीीण स्वाास्थ्य 

मिशन के भाग के रूप मेें ग्रामीण क्षेत्ररों मेें प्रारंभ किया गया था।
�	बााद मेंं वर्षष 2013 मेंं इसमेंं शहरीी क्षेेत्रोंं कोो समााहि�त करतेे 

हुए राष्ट्रीय शहरी स््ववास््थ््य मिशन प्रारंभ किया गया।
�	आशाा काार्ययक्रम कोो साामुुदाायि�क प्रक्रि�याा हस्तक्षेेप केे एक प्रमुुख 

घटक के रूप मेें प्रस््ततुत किया गया था, साथ ही अब यह विश्व 
मेें सबसे बड़़े सामुदायिक स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ता कार््यक्रम के रूप 
मेें उभरा है एवं इसे स््ववास््थ््य मेें लोगोों की भागीदारी को सक्षम 
करने मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान माना जाता है।
�	जूनू 2022 तक सभीी रााज्योंं तथाा कंेंद्रशाासि�त प्रदेशेोंं (गोोवाा कोो 

छोड़कर) मेें 10.52 लाख से अधिक आशा कार््यकर्त्ता हैैं।

	¶ आशाा काार्ययकर्त्ताा� कीी भूूमि�काा:
�	आशाा काार्ययकर्त्ताा� एक साामुदुाायि�क स्तर कीी काार्ययकर्त्ताा� हैै जि�सकीी प्रमुखु 

भमूिका स््ववास््थ््य दखेभाल सवुिधा प्रदाता और सवेा प्रदाता के रूप मेें 
कार््य करना तथा स््ववास््थ््य मदु्ददों पर जागरूकता उत््पन्न करना है।

�	माातृृ शि�शुु स्वाास्थ्य और परि�वाार नि�योोजन केे लि�येे प्रमुुख सेेवााएँँ 
प्रदान करने के अतिरिक्त वे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार््यक्रम के 
तहत भी महत्तत्वपूर््ण सेवाएँ प्रदान करती हैैं।

�	आशाा काार्ययकर्त्ताा�एँँ, जि�नमेंं सभीी महि�लााएँँ होोतीी हैंं, ग्राामीीण क्षेेत्रोंं 
मेें लगभग 1,000 और शहरी क्षेत्ररों मेें 2,000 की आबादी की 
सेवा करती हैैं।
�	आमतौौर पर "प्रति� 1000 जनसंंख्याा केे लि�येे 1 आशाा 

कार््यकर्त्ता" होती है। हालाँकि, कार््यभार के आधार पर 
जनजातीय, पहाड़़ी और रेगिस््ततानी क्षेत्ररों मेें इस मानदंड मेें 
बदलाव करके इसे "प्रति बस््तती 1 आशा कार््यकर्त्ता" तक 
किया जा सकता है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद
 चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने पंजाब सरकार को उसके आदेश का 
अनुपालन करने की सलाह देते हुए कहा है कि वह अपने हिस््ससे के 
सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर््ममाण कार््य को यथाशीघ्र पूरा करे।
	¶ न्याायाालय नेे केंंद्र सरकाार कोो इस वि�षय पर पंंजााब और हरि�यााणाा 

सरकारोों के बीच संवादोों के अनुवीक्षण का निर्देश दिया है; हालाँकि 
हरियाणा सरकार ने नहर के अपने आधे हिस््ससे का निर््ममाण पूरा कर 
लिया है।

	¶ इस मुुद्देे कीी मूूल जड़ वर्षष 1966 मेंं हरि�यााणाा कोो पंंजााब सेे अलग 
किये जाने के बाद वर््ष 1981 का एक विवादास््पद जल-बँटवारा 
समझौता है।
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विश्व पर््ययावास दिवस 2023 और भारत 
का शहरी परिदृश््य
चर््चचा मेें क््योों? 

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार््य मंत्रालय ने विश्व 
पर््ययावास दिवस के उपलक्षष्य मेें 9 अक्तूबर, 2023 को विज्ञान भवन मेें एक 
कार््यक्रम का आयोजन किया। शहरी विकास, संधारणीयता और भारत के 
आर््थथिक विकास मेें शहरोों के योगदान पर केेंद्रित विश्व पर््ययावास दिवस की 
अवधारणा ने चुनौतियोों एवं उपलब््धधियोों की  एक लंबी यात्रा तय की है।  

विश्व पर््ययावास दिवस: 
	¶ परि�चय: संंयुुक्त रााष्ट्र नेे प्रत्येेक वर्षष अक्तूूबर केे पहलेे सोोमवाार कोो 

विश्व पर््ययावास दिवस के रूप मेें नामित किया है जो हमारे आवासोों 
की स््थथिति और सभी के लिये पर््ययाप््त आश्रय के मूल अधिकार को 
प्रतिबिंबित करता है। 
�	इस दि�वस काा उद्देेश्य वि�श्व कोो यह यााद दि�लाानाा हैै कि� हम सभीी 

के पास अपने शहरोों एवं कस््बोों के भविष््य को आकार देने की 
शक्ति और ज़िम््ममेदारी है।

	¶ शुुरुआत: वि�श्व पर्याा�वाास दि�वस पहलीी बाार वर्षष 1986 मेंं केेन्याा केे 
नैरोबी मेें मनाया गया था। पहले विश्व पर््ययावास दिवस का विषय 
'आश्रय मेरा अधिकार है' था, जो शहरोों मेें अपर््ययाप््त आश्रय की 
गंभीर समस््यया पर केेंद्रित था।

	¶ वर्षष 2023 कीी थीीम: 'लचीीलीी शहरीी अर्थथव्यवस्ठााएँँ, वि�काास और 
बहाली के चालक के रूप मेें शहर' है।
�	वर्षष 2023 शहरीी अर्थथव्यवस्थााओं केे लि�येे चुुनौौतीीपूूर्णण रहाा हैै। 

वैश्विक अर््थव््यवस््थथा की वृद्धि दर घटकर लगभग 2.5% रह 
गई है और वर््ष 2020 के प्रारंभ मेें कोविड-19 संकट तथा वर््ष 
2009 मेें वैश्विक वित्तीय संकट के अतिरिक्त यह वर््ष 2001 के 
बाद सबसे निम््न वृद्धि दर है।

नोट: संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार््यक्रम द्वारा वर््ष 1989 मेें 
यू.एन.-हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार््ड की शुरुआत की गई थी। यह 
वर््तमान मेें विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मानव अधिवासन पुरस््ककार (ह्यूमन 
सेटलमेेंट अवार््ड) है।

कृष््णणा जल विवाद
चर््चचा मेें क््योों?

केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश (AP) राज््योों के 
बीच निर््णय हेतु अंतर-राज््य नदी जल विवाद अधिनियम 
(ISRWD)-1956 के तहत मौजूदा कृष््णणा जल विवाद न््ययायाधिकरण- 

II (KWDT-II) के लिये एक अन््य संदर््भ की शर्ततों (ToR) के मुद्दे 
को मंज़ूरी दे दी है। ।
कृष््णणा जल विवाद न््ययायाधिकरण-II (KWDT-II):
	¶ कृृष्णाा जल वि�वााद न्याायााधि�करण-II काा गठन केंंद्र सरकाार द्वााराा 

अप्रैल 2004 मेें ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 
कृष््णणा नदी से संबंधित जल-वितरण/नियंत्रण विवादोों को निपटाने 
और सुलझाने के लिये किया गया था।

	¶ इसकाा गठन महाारााष्ट्र, कर्नाा�टक और आंंध्र प्रदेेश रााज्योंं केे बीीच 
कृष््णणा नदी के जल-वितरण/नियंत्रण विवाद का समाधान करने के 
लिये किया गया था।

	¶ KWDT-II नेे जल कीी उपलब्धताा, रााज्योंं कोो इसकीी आपूूर्ति�ि 
और अन््य प्रासंगिक कारकोों के आधार पर कृष््णणा नदी के जल की 
अनुशंसा एवं आवंटन सुनिश्चित किया। इसने प्रत््ययेक राज््य को एक 
निश्चित मात्रा मेें जल उपलब््ध कराया, इसमेें उस प्रत््ययेक हिस््ससे को 
रेखांकित किया गया जिसे वे प्राप््त करने के हकदार थे।

स््वच््छ भारत मिशन-शहरी
चर््चचा मेें क््योों?

स््वच््छ भारत दिवस के आलोक मेें स््वच््छ भारत मिशन-शहरी और 
ग्रामीण द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2023 के बीच वार््षषिक रूप से 
स््वच््छता ही सेवा (SHS) पखवाड़़ा का आयोजन किया गया था।
	¶ इस पखवााड़ेे काा लक्ष्य इंंडि�यन स्वच्छताा लीीग 2.0, सफााई मि�त्र 

सुरक्षा शिविर और सामूहिक स््वच््छता अभियान जैसी विभिन्न 
गतिविधियोों के माध््यम से देश भर मेें करोड़ों नागरिकोों को इसमेें 
भागीदार बनाना है। 

क््यया है स््वच््छ भारत मिशन-शहरी 
	¶ परि�चय:
�	आवाासन और शहरीी काार्यय मंंत्राालय (Ministry of 

Housing and Urban Affairs) ने 2 अक्तूबर, 
2014 को शहरी क्षेत्ररों मेें स््वच््छता, सफाई और उचित अपशिष्ट 
प्रबंधन को बढ़़ावा देने के उद्देश््य से स््वच््छ भारत मिशन-शहरी 
(SBM-U) की शुरुआत एक राष्ट्रीय अभियान के रूप मेें  
की थी। 

�	इसकाा उद्देेश्य पूूरेे भाारत केे शहरोंं और कस्बोंं कोो स्वच्छ एवंं 
खुले मेें शौच से मुक्त बनाना है।

	¶  स्वच्छ भाारत मि�शन-शहरीी 1.0:
�	SBM-U काा पहलाा चरण शौौचाालयोंं तक पहुँँच और व्यवहाार 

परिवर््तन को बढ़़ावा देकर शहरी भारत को खुले मेें शौच से मुक्त 
(ODF) बनाने के लक्षष्य को प्राप््त करने पर केेंद्रित था।
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�	SBM-U 1.0 अपनाा लक्ष्य हाासि�ल करनेे मेंं सफल रहाा और 
100% शहरी भारत को ODF घोषित किया गया।

	¶  स्वच्छ भाारत मि�शन-शहरीी 2.0 (2021-2026):
�	बजट 2021-22 मेंं घोोषि�त SBM-U 2.0, SBM-U केे 

पहले चरण की ही निरंतरता है।
�	SBM-U केे दूूसरेे चरण काा लक्ष्य ODF सेे आगेे बढ़कर  

ODF+ और ODF++, तक जाना तथा शहरी भारत को 
कचरा-मुक्त बनाने पर ध््ययान केेंद्रित करना है।

�	इसमेंं स्थाायीी स्वच्छताा प्रथााओं, अपशि�ष्ट प्रबंंधन एवंं एक 
चक्रीय अर््थव््यवस््थथा को बढ़़ावा देने पर बल दिया गया।

अटल भूजल योजना एवं भूजल प्रबंधन
चर््चचा मेें क््योों 

हाल ही मेें योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा के लिये अटल भूजल 
योजना (ATAL JAL) की राष्ट्रीय स््तरीय संचालन समिति 
(NLSC) की 5वीीं बैठक आयोजित की गई।
	¶ वि�श्व बैंंक काार्ययक्रम कीी समीीक्षाा मेंं शाामि�ल होो गयाा हैै। समि�ति� नेे 

राज््योों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं मेें जल सुरक्षा योजनाओं 
(Water Security Projects- WSP) को एकीकृत 
करने के लिये प्रोत््ससाहित किया जो कार््यक्रम के पूरा होने के बाद भी 
योजना के दृष्टिकोण की स््थथिरता सुनिश्चित करेगा।

अटल भूजल योजना:
	¶ परि�चय:
�	अटल जल एक केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी योोजनाा हैै जि�सकाा उद्देेश्य  

6000 करोड़. रुपए के परिव््यय के साथ स््थथायी भूजल प्रबंधन 
की सुविधा प्रदान करना है।

�	इसकाा काार्याा�न्वन जल शक्ति� मंंत्राालय द्वााराा कि�याा जाा रहाा हैै।
�	वि�श्व बैंंक और भाारत सरकाार योोजनाा केे वि�त्तपोोषण केे 

लिये 50:50 के अनुपात का योगदान दे रहे हैैं।
�	वि�श्व बैंंक काा संंपूूर्णण ऋण रााशि� और केंंद्रीीय सहाायताा 

राज््योों को अनुदान के रूप मेें दी जाएगी। 
	¶ उद्देेश्य:
�	इसकाा उद्देेश्य चि�न्हि�ित रााज्योंं मेंं संंबंंधि�त जल संंकट वाालेे क्षेेत्रोंं 

मेें भूजल संसाधनोों के प्रबंधन मेें सुधार करना है। ये राज््य गुजरात, 
हरियाणा, कर््ननाटक, मध््य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस््थथान और उत्तर 
प्रदेश हैैं।

�	अटल जल मांं�ग-पक्ष प्रबंंधन पर प्रााथमि�क केंंद्र केे सााथ पंंचाायत 
के नेतृत््व वाले भूजल प्रबंधन और व््यवहार परिवर््तन को 
प्रोत््ससाहित करेगा।

भारत मेें भूजल की कमी की स््थथिति:
	¶ भाारत मेंं भूूजल कीी कमीी एक गंंभीीर चिं�ंताा काा वि�षय हैै क्योंंकि� यह 

पेयजल का प्राथमिक स्रोत है। भारत मेें भूजल की कमी के कुछ 
मुख््य कारणोों मेें सिंचाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर््तन के लिये 
भूजल का अत््यधिक दोहन शामिल है।

	¶ हााल हीी मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र कीी रि�पोोर्टट केे अनुुसाार, वि�श्व मेंं भूूजल काा 
सबसे अधिक उपयोग भारत द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज््य 
अमेरिका और चीन के संयुक्त भूजल के उपयोग से भी अधिक है।

	¶ भाारत केे केंंद्रीीय भूूजल बोोर्डड (Central Ground Water 
Board- CGWB) के अनुसार, भारत मेें उपयोग किये जाने 
वाले कुल जल का लगभग 70% भूजल स्रोतोों से प्राप््त होता है। 
�	हाालाँँ�कि� CGWB काा यह भीी अनुुमाान हैै कि� देेश केे कुुल 

भूजल निष््कर््षण का लगभग 25% असंवहनीय है, अर््थथात 
पुनर््भरण की तुलना मेें निष््कर््षण दर अधिक है।

	¶ समग्र रूप सेे भाारत मेंं भूूजल कीी कमीी एक गंंभीीर समस्याा हैै जि�सेे 
बेहतर सिंचाई तकनीकोों जैसे संवहनीय जल प्रबंधन अभ््ययासोों और 
संरक्षण प्रयासोों के माध््यम से उजागर करने की आवश््यकता है।

ओडिशा की 5T पहल
चर््चचा मेें क््योों?

ओडिशा का 5T पहल एक शासन व््यवस््थथा मॉडल है जो टीम वर््क, 
पारदर््शशिता, प्रौद्योगिकी, समय-सीमा और बदलाव के लिये प्रयुक्त है, जिसे 
शासन व््यवस््थथा मेें सुधार तथा सार््वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण 
सुनिश्चित करने के उद्देश््य से शुरू किया गया है।
	¶ 5T एजेंंडाा केे अनुुरूप ओडि�शाा सरकाार नेे अक्तूूबर 2019 मेंं 'मोो 

सरकार' या 'माई गवर््नमेेंट' पहल शुरू की, जिसे राज््य स््तर पर नीति 
आयोग जैसे मॉडल के रूप मेें भी देखा जाता है।

	¶ वर्षष 2022 मेंं ओडि�शाा सरकाार केे प्रमुुख नेे 5T पहल मेंं एक और 
T (यात्रा) को शामिल करते हुए 6T का मंत्र दिया, मंत्रियोों से और 
अधिक 'भ्रमण' करने तथा ज़मीनी स््तर पर सुदृढ़ीकरण की दिशा मेें 
कार््य करने का आह्वान किया। 

5T पहल:
	¶ टीीम वर्कक: 
�	यह सरकाार केे भीीतर वि�भि�न्न वि�भाागोंं और एजेंंसि�योंं कोो एक 

टीम के रूप मेें कार््य करने की आवश््यकता पर बल देता है।
�	यह लोोगोंं कीी आवश्यकतााओं काा प्रभाावीी समााधाान करनेे केे 

लिये विभिन्न सरकारी संस््थथाओं के बीच सहयोग और समन््वय 
को बढ़़ावा देता है।
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	¶ पाारदर्शि�िताा: 
�	यह 5T पहल काा एक प्रमुुख तत्त्व हैै। यह सरकाारीी प्रक्रि�यााओं 

और निर््णयोों को जनता के प्रति अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह 
बनाने पर केेंद्रित है।

�	इसमेंं सूूचनााओं तक सुुगम पहुँँच प्रदाान करनाा, नौौकरशााहीी-
लालफीताशाही को कम करना और सरकार के भीतर नैतिक 
तथा जवाबदेह आचरण को बढ़़ावा देना शामिल है।

	¶ प्रौौद्योोगि�कीी: 
�	यह सरकाारीी काार्योंं कोो सुुव्यवस्थि�ित करनेे, सेेवाा वि�तरण कोो 

बढ़़ाने और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के लिये 
आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल साधनोों के उपयोग को 
प्रोत््ससाहित करती है।

	¶ समय-सीीमाा: 
�	समय-सीीमाा काा पहलूू समय पर सेेवााएँँ प्रदाान करनेे केे महत्त्व 

को रेखांकित करती है। 5T मॉडल का उद्देश््य सेवा वितरण मेें 
होने वाले विलंब को कम करना और नागरिकोों को सरकारी 
सेवाएँ समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना सुनिश्चित करती 
है।

	¶ परि�वर्ततन: 
�	अंंततःः 5T पहल काा उद्देेश्य सरकाारीी एजेंंसि�योंं और वि�भाागोंं केे 

कामकाज़ मेें बदलाव लाना है। इसका उद्देश््य सरकार को 
अधिक उत्तरदायी, नागरिक-केेंद्रित तथा परिणामोन््ममुख बनाना 
है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें आर््थथिक मामलोों की मंत्रिमंडल समिति (Cabinet 
Committee on Economic Affairs- CCEA) ने 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त््वरित सिंचाई लाभ कार््यक्रम 
(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-
Accelerated Irrigation Benefit Programme- 
PMKSY-AIBP) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बाँध बहुउद्देशीय 
परियोजना को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है।
	¶ इस परि�योोजनाा मेंं रााम गंंगाा नदीी कीी सहाायक नदीी गोोलाा नदीी पर 

जमरानी गाँव के निकट एक बाँध का निर््ममाण कार््य शामिल है। यह 
बाँध मौजूदा गोला नदी बैराज के लिये जल के स्रोत के रूप मेें कार््य 
करेगा और इससे 14 मेगावाट जलविद्युत उत््पपादित होने की संभावना 
है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

	¶ परि�चय:
�	इस योोजनाा कोो वर्षष 2015 मेंं खेेतीी केे लि�येे पाानीी कीी पर्याा�प्त 

उपलब््धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग््य क्षेत्र का 
विस््ततार करने, जल उपयोग दक्षता मेें सुधार करने तथा सतत् जल 
संरक्षण प्रथाओं को बढ़़ावा देने के लक्षष्य के साथ शुरू किया गया 
था।

�	यह एक केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा हैै, जि�समेंं केंंद्र-रााज्योंं केे बीीच 
हिस््ससेदारी का अनुपात 75:25 होगा।
�	पूूर्वोोत्तर क्षेेत्र तथाा पहााड़ीी रााज्योंं केे माामलेे मेंं यह हि�स्सेेदाारीी 

90:10 के अनुपात मेें होगी।
�	वर्षष 2020 मेंं जल शक्ति� मंंत्राालय नेे PMKSY केे तहत 

परियोजनाओं के घटकोों की जियो-टैगिंग के लिये एक मोबाइल 
एप््ललिकेशन लॉन््च किया।

	¶ उद्देेश्य:
�	क्षेेत्रीीय स्तर पर सिं�ंचााई मेंं नि�वेेशोंं मेंं एकरूपताा प्रााप्त करनाा 

(ज़िला स््तर पर और यदि आवश््यक हो तो, उप ज़िला स््तर पर 
जल उपयोग योजनाएँ तैयार करना)।

�	खेेतोंं मेंं जल कीी पहुँँच मेंं वृृद्धि� और सिं�ंचााई (हर खेेत केे लि�येे 
जल) सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत कृषि योग््य क्षेत्र का 
विस््ततार करना।

�	आवश्यक प्रौौद्योोगि�कि�योंं और प्रथााओं केे मााध्यम सेे जल केे 
सर्वोत्तम उपयोग के लिये जल स्रोत, वितरण एवं इसके कुशल 
उपयोग का एकीकरण।

�	जल कीी बर्बाा�दीी कोो कम करनेे और समयबद्ध तरीीकेे तथाा 
आवश््यकता अनुरूप उपलब््धता बढ़़ाने के लिये खेतोों मेें जल 
उपयोग दक्षता मेें सुधार करना।

�	परि�शुुद्ध कृृषि� जैैसीी जल-बचत प्रौौद्योोगि�कीी कोो बढ़ाावाा देेनाा।
�	जलभृृतोंं केे पुुनर्भभरण कोो बढ़ाानाा तथाा धाारणीीय जल संंरक्षण 

प्रथाओं को लागू करना।
�	मृृदाा व जल संंरक्षण, भूू-जल पुुनर्प्राा�प्ति�ि, अपवााह पर नि�यंंत्रण, 

आजीविका के विकल््प प्रदान करने और अन््य प्राकृतिक 
संसाधन प्रबंधन गतिविधियोों के लिये वाटरशेड दृष्टिकोण के 
उपयोग से वर््षषा सिंचित क्षेत्ररों का एकीकृत विकास सुनिश्चित 
करना।

�	कि�साानोंं और क्षेेत्रीीय काार्ययकर्त्ताा�ओं केे लि�येे जल संंचयन, जल 
प्रबंधन एवं फसल संरेखण से संबंधित विस््ततार गतिविधियोों को 
बढ़़ावा देना।

�	उप नगरीीय कृृषि� केे लि�येे उपचाारि�त नगरपाालि�काा अपशि�ष्ट जल 
के पुन: उपयोग की व््यवहार््यता की जाँच करना।

विद्या समीक्षा केेंद्र
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राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास््ततुकला (NDEAR) के तहत शिक्षा 
मंत्रालय राज््योों मेें विद्या समीक्षा केेंद्ररों (VSK) की स््थथापना पर बल दे 
रहा है।
	¶ यह पहल रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति�, 2020 केे अनुुरूप हैै।
	¶ वर्ततमाान मेंं केंंद्रीीय स्तर पर एक VSK केंंद्र रााष्ट्रीीय शैैक्षि�क अनुुसंंधाान 

और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) परिसर मेें केेंद्रीय शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी संस््थथान भवन मेें स््थथित है।

विद्या समीक्षा केेंद्र (VSKs):
	¶ परि�चय: 
�	VSK काा उद्देेश्य अभि�गम केे परि�णाामोंं मेंं बड़ीी उपलब्धि�ि केे 

लिये डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
�	इसमेंं 15 लााख सेे अधि�क स्कूूलोंं, 96 लााख शि�क्षकोंं और 26 

करोड़ छात्ररों के डेटा को कवर किया जाएगा तथा शिक्षा प्रणाली 
की समग्र निगरानी को बढ़़ाने के लिये बड़़े डेटा विश्लेषण, 
आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस (AI) एवं मशीन लर््नििंग का उपयोग 
करके उनका सार््थक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे अभिगम 
परिणामोों मेें सुधार होगा।

	¶ उद्देेश्य:
�	समग्र शि�क्षाा केे दाायरेे मेंं वि�भि�न्न परि�योोजनााओं/गति�वि�धि�योंं कीी 

वास््तविक समय स््थथिति की निगरानी करना।
�	सीीखनेे केे परि�णााम, ड्रॉॉपआउट, शि�क्षकोंं और स्कूूलोंं द्वााराा 

आवश््यक समर््थन आदि सहित नामांकित छात्ररों पर नज़र रखना।
�	क्षेेत्र स्तर कीी शैैक्षणि�क और गैैर-शैैक्षणि�क गति�वि�धि�योंं कीी रााज्य 

स््तर पर निगरानी और ट्रैक करना तथा क्षेत्र मेें प्रशासकोों एवं 
शिक्षकोों को डेटा आधारित निर््णय लेने हेतु सशक्त बनाना।

�	स्कूूल पाारि�स्थि�िति�कीी तंंत्र केे हि�तधाारकोंं केे लि�येे शि�काायत 
निवारण तंत्र हेतु एक केेंद्रीकृत सहायता डेस््क स््थथापित करना।

�	नि�र्णणय लेेनेे और काार्याा�न्वयन मेंं सुुधाार केे लि�येे क्षेेत्रोंं कीी पहचाान 
तथा उनका विश्लेषण करना जिन पर तत््ककाल ध््ययान देने की 
आवश््यकता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैनबिस 
की खेती को वैध बनाने पर विचार
चर््चचा मेें क््योों?

हिमाचल प्रदेश सरकार कैनबिस की खेती पर प्रतिबंध हटाने की 
किसानोों की लंबे समय से चली आ रही मांगोों को देखते हुए इसकी 
(गाँजा) खेती को वैध बनाने की संभावना पर विचार कर रही है।
	¶ नाारकोोटि�क ड्रग्स एंंड सााइकोोट्रोोपि�क सब्सटेंंस (NDPS) 

अधिनियम, 1985 राज््योों को धारा 10 (a) (iii) के तहत फाइबर, 
बीज या बागवानी उद्देश््योों के लिये कैनबिस की खेती के संबंध मेें 
नियम बनाने की अनुमति देता है।

कैनबिस: 
परिचय:

�	WHO (वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन) केे अनुुसाार, कैैनबि�स एक 
सामान््य शब््द है जिसका उपयोग कैनबिस सैटिवा पौधे की कई 
मनो-सक्रिय सामग्री को दर््शशाने के लिये किया जाता है।
�	WHO केे अनुुसाार, कैैनबि�स अब तक वि�श्व मेंं सबसेे 

व््ययापक रूप से खेती, तस््करी और दुरुपयोग की जाने 
वाली अवैध ड्रग््स है।

�	कैैनबि�स कीी अधि�कांं�श प्रजााति�याँँ� द्वि�अर्थीी पौौधेे हैंं जि�न्हेंं नर 
या मादा के रूप मेें पहचाना जा सकता है। अपरागणित 
मादा पौधोों को हशीश कहा जाता है।

�	कैैनबि�स मेंं प्रमुुख मनोो-सक्रि�य घटक डेेल्टाा9 
टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) है।

	¶ NDPS अधि�नि�यम, 1985 मेंं दीी गई परि�भााषाा: 
�	NDPS अधि�नि�यम केे अनुुसाार, "कैैनबि�स प्लांं�ट" कोो 

कैनबिस जीनस (Genus) के किसी पौधे के रूप मेें 
परिभाषित किया गया है।
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�	'चरस' कैैनबि�स केे पौौधेे सेे नि�काालाा गयाा याा अलग कि�याा 
हुआ रेसिन है। NDPS अधिनियम इसमेें कैनबिस के 
पौधे से किसी भी रूप मेें प्राप््त कच्चा माल या शुद्ध, पृथक 
रेसिन को शामिल करता है, इसमेें कैनबिस के तेल या तरल 
हैश के रूप मेें केेंद्रित सामग्री एवं राल भी शामिल है।

�	अधि�नि�यम 'गाँँ�जाा' कोो कैैनबि�स केे पौौधेे केे फूूल याा फलनेे वाालेे 
शीर््ष के रूप मेें परिभाषित करता है लेकिन इसमेें बीज और 
पत्तियोों को स््पष्ट रूप से शामिल नहीीं किया गया है।

�	यह अधि�नि�यम कैैनबि�स, चरस और गाँँ�जेे केे दोो रूपोंं मेंं सेे 
किसी भी तटस््थ सामग्री के साथ या उसके बिना या उससे तैयार 
किसी भी पेय के मिश्रण को अवैध बनाता है।

�	वि�धाायि�काा नेे कैैनबि�स केे पौौधेे केे बीीज और पत्ति�योंं कोो 
अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया, क््योोंकि पौधे की दाँतेदार 
पत्तियोों मेें THC की मात्रा नगण््य होती है।

पश्चिम बंगाल मेें नई शिक्षा नीति
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 
कुछ पहलुओं को कम करते हुए वर््ष 2023 के लिये अपनी राज््य शिक्षा 
नीति की घोषणा की है।
	¶ केेरल, कर्नाा�टक और तमि�लनााडुु जैैसेे कई रााज्योंं नेे भीी रााष्ट्रीीय शि�क्षाा 

नीति 2020 को पूरी तरह से अपनाने से इनकार कर दिया है।
पश्चिम बंगाल शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु:

	¶ 5+4+2+2 पैैटर्नन पहलेे कीी हीी तरह लाागूू: 
�	रााज्य स्कूूलीी शि�क्षाा केे लि�येे मौौजूूदाा 5+4+2+2 पैैटर्नन कोो बनााए 

रखेगा।
�	यह संंरचनाा पूूर्वव-प्रााथमि�क शि�क्षाा केे एक वर्षष पहलेे सेे शुुरू होोतीी 

है, इसके बाद चार वर््ष की प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 4 तक), 
चार वर््ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा V से VIII), दो वर््ष 
की माध््यमिक शिक्षा और अंततः, दो वर््ष की उच्चतर माध््यमिक 
शिक्षा के रूप मेें लागू होती है।
�	NEP केे अनुुसाार, स्कूूल प्रणाालीी 5+3+3+4 पैैटर्नन मेंं 

होनी चाहिये, जिसमेें कक्षा 9-12 के छात्ररों को विषय 
संबंधी विकल््प मिलने शुरू हो जाते हैैं, लेकिन पश्चिम 
बंगाल राज््य सरकार ने इसे अस््ववीकार कर दिया है।

	¶ त्रि�भााषाा सूूत्र: 
�	यह नीीति� कक्षाा V सेे VIII तक केे छाात्रोंं केे लि�येे त्रि�-भााषाा 

फॉर््ममूला शुरू करने की सिफारिश करती है।
�	पहलीी भााषाा, जि�सेे "माातृृभााषाा" कहाा जााताा हैै, शि�क्षाा काा मााध्यम 

होगी।

�	उदााहरण केे लि�येे नेेपाालीी-मााध्यम स्कूूलोंं मेंं, शि�क्षाा काा 
माध््यम नेपाली होगी, संथाली-माध््यम स््ककूलोों मेें संथाली 
तथा इसी तरह अन््य भाषाएँ अन््य माध््यमोों के लिये।

�	दूूसरीी भााषाा अंंग्रेेज़ीी अथवाा पहलीी भााषाा केे अति�रि�क्त कोोई 
भी भाषा हो सकती है, यह छात्र की पसंद पर निर््भर करता 
है।

�	तीीसरीी भााषाा पहलीी और दूूसरीी भााषाा सेे भि�न्न, छाात्र द्वााराा 
चुनी गई कोई भी भाषा हो सकती है।

	¶ एक वि�षय केे रूप मेंं 'बांं�ग्लाा' काा परि�चय: 
�	शि�क्षाा केे मााध्यम केे रूप मेंं बांं�ग्लाा केे अलाावाा अन्य भााषााओं 

वाले स््ककूलोों मेें छात्र-छात्राओं के लिये कक्षा I से कक्षा XII 
तक बांग््लला को एक विषय के रूप मेें पेश किया जाएगा।

�	हाालाँँ�कि� इसेे प्रथम भााषाा केे रूप मेंं अनुुशंंसि�त नहींं कि�याा गयाा 
है।

	¶ उच्चतर मााध्यमि�क स्तर पर सेेमेेस्टर प्रणाालीी:
�	उच्च मााध्यमि�क शि�क्षाा (कक्षाा XI और XII) मेंं इसनेे स्कूूल 

से विश्वविद्यालय तक सहज परिवर््तन की सुविधा के लिये एक 
सेमेस््टर प्रणाली शुरू की है।
�	सेेमेेस्टर परीीक्षााओं मेंं बहुवि�कल्पीीय प्रश्नोंं (MCQs) 

और वर््णनात््मक प्रश्ननों का संयोजन शामिल हो सकता है।

आत््मनिर््भर भारत रोज़गार योजना (ABRY)
आत््मनिर््भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) ने रोज़गार सृजन को 

बढ़़ावा देने और कोविड-19 महामारी के बीच पुनर्प्राप््तति प्रयासोों मेें सहायता 
करने मेें अपनी प्रभावशीलता का प्रदर््शन करते हुए अपने प्रारंभिक रोज़गार 
सृजन लक्षष्ययों को पार कर लिया है।

आत््मनिर््भर भारत रोज़गार योजना (ABRY):
	¶ परि�चय और लक्ष्य:
�	रोोज़गाार केे नए अवसरोंं केे सृृजन कोो प्रोोत्सााहि�त करनेे केे 

प्राथमिक लक्षष्य के साथ ABRY 1 की शुरुआत अक्तूबर 
2020 मेें हुई।

�	इसनेे कर्ममचाारीी भवि�ष्य नि�धि� संंगठन (EPFO) केे सााथ 
पंजीकृत उद्यमोों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके 
अपने लक्षष्य को हासिल किया।

�	इस योोजनाा काा उद्देेश्य वि�शेेष रूप सेे ऐसेे व्यक्ति�योंं केे लि�येे 
रोज़गार उपलब््धता को प्रोत््ससाहित करना है, जिन््होोंने महामारी के 
कारण अपनी नौकरी खो दी थी।

�	इसमेंं लगभग 1000 तक कीी संंख्याा मेंं श्रमि�कोंं कोो नि�युुक्ति� देेनेे 
वाले व््यवसायोों के कर््मचारी और नियोक्ता दोनोों का योगदान 
शामिल होता है जो कि आय के 24% के बराबर होता है।
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�	1000 सेे अधि�क कर्ममचाारि�योंं वाालीी बड़ीी कंंपनि�योंं केे लि�येे इस 
योजना मेें केवल कर््मचारी के EPF भुगतान को सम््ममिलित 
किया गया, जो वेतन के 12% के बराबर होता है।

	¶ उपलब्धि��याँँ�:
�	31 जुुलााई, 2023 तक ABRY नेे लगभग 7.58 मि�लि�यन नए 

कर््मचारियोों को नामांकित किया और अपने प्रारंभिक रोज़गार 
सृजन लक्षष्य को हासिल कर लिया।

	¶ महत्त्व:
�	इस पहल नेे रोोज़गाार बााज़ाार कोो पुुनर्जीीवि�त कि�याा और महाामाारीी 

के दौरान व््ययापक आर््थथिक सुधार मेें योगदान देने मेें महत्तत्वपूर््ण 
भूमिका निभाई है।

महिला आरक्षण विधेयक 2023
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें लोकसभा और राज््यसभा दोनोों ने महिला आरक्षण 
विधेयक 2023 (128वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक) अथवा नारी शक्ति 
वंदन अधिनियम पारित कर दिया।
	¶ यह वि�धेेयक लोोकसभाा, रााज्य वि�धाानसभााओं और दि�ल्लीी वि�धाानसभाा 

मेें महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटेें आरक्षित करता है। यह 
लोकसभा और राज््य विधानसभाओं मेें अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटोों पर भी लागू होगा।
विधेयक की मुख््य विशेषताएँ:

	¶ नि�चलेे सदन मेंं महि�लााओं कोो आरक्षण:
�	वि�धेेयक मेंं संंवि�धाान मेंं अनुुच्छेेद 330A शाामि�ल करनेे काा 

प्रावधान किया गया है, जो अनुच््छछेद 330 के प्रावधानोों से लिया 
गया है। यह लोकसभा मेें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 
के लिये सीटोों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

�	वि�धेेयक मेंं प्राावधाान कि�याा गयाा कि� महि�लााओं केे लि�येे आरक्षि�त 
सीटेें राज््योों या केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें विभिन्न निर््ववाचन क्षेत्ररों मेें 
रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैैं।

�	अनुुसूूचि�त जााति�/अनुुसूूचि�त जनजााति� केे लि�येे आरक्षि�त सीीटोंं मेंं, 
विधेयक मेें रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिये एक-तिहाई 
सीटेें आरक्षित करने की मांग की गई है।

	¶ रााज्य वि�धाानसभााओं मेंं महि�लााओं केे लि�येे आरक्षण:
�	वि�धेेयक अनुुच्छेेद 332A प्रस्तुुत करताा हैै, जोो हर रााज्य 

विधानसभा मेें महिलाओं के लिये सीटोों के आरक्षण को अनिवार््य 
करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षित 
सीटोों मेें से एक-तिहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी 
चाहिये तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध््यम से 

भरी गई कुल सीटोों मेें से एक-तिहाई भी महिलाओं के लिये 
आरक्षित होनी चाहिये।

	¶ रााष्ट्रीीय रााजधाानीी क्षेेत्र दि�ल्लीी मेंं महि�लााओं केे लि�येे आरक्षण 
(239AA मेें नया खंड):
�	संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 239AA केंंद्रशाासि�त प्रदेेश दि�ल्लीी कोो 

उसके प्रशासनिक और विधायी कार््य के संबंध मेें राष्ट्रीय 
राजधानी के रूप मेें विशेष दर््जजा देता है।

�	वि�धेेयक द्वााराा अनुुच्छेेद 239AA(2)(b) मेंं तद्नुुसाार संंशोोधन 
किया गया और इसमेें यह जोड़़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए 
कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होोंगे।

�	आरक्षण कीी शुुरुआत (नयाा अनुुच्छेेद - 334A):
�	इस वि�धेेयक केे लाागूू होोनेे केे बााद होोनेे वाालीी जनगणनाा केे 

प्रकाशन मेें आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर 
महिलाओं के लिये सीटेें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया 
जाएगा।

�	आरक्षण 15 वर्षष कीी अवधि� केे लि�येे प्रदाान कि�याा जााएगाा। 
हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर््धधारित तिथि 
तक जारी रहेगा।

	¶ सीीटोंं काा रोोटेेशन:
�	महि�लााओं केे लि�येे आरक्षि�त सीीटेंं प्रत्येेक परि�सीीमन केे बााद 

रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा 
निर््धधारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना
पूरे भारत मेें वरिष्ठ नागरिकोों और दिव््ययाांग व््यक्तियोों को सशक्त बनाने 

की एक महत्तत्वपूर््ण पहल के तहत भारत सरकार के सामाजिक न््ययाय और 
अधिकारिता मंत्रालय ने एक साथ 72 स््थथानोों पर 'सामाजिक अधिकारिता 
शिविर' का आयोजन किया।
	¶ इन शि�वि�रोंं काा उद्देेश्य रााष्ट्रीीय वयोोश्रीी योोजनाा केे तहत 12000 सेे 

अधिक विकलांग व््यक्तियोों और वरिष्ठ नागरिकोों को विभिन्न प्रकार 
की सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करना है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना:
	¶ परि�चय:
�	इसेे वर्षष 2017 मेंं साामााजि�क न्यााय और अधि�काारि�ताा मंंत्राालय 

द्वारा लॉन््च किया गया था।
�	यह वरि�ष्ठ नाागरि�क कल्यााण कोोष सेे वि�त्तपोोषि�त केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी 

एक योजना है।
�	यह योोजनाा साामााजि�क न्यााय और अधि�काारि�ताा मंंत्राालय केे तहत 

कृत्रिम अंग निर््ममाण निगम (ALIMCO), एक सार््वजनिक 
उपक्रम (Public Sector Undertaking) द्वारा 
कार््ययान््ववित की जा रही है।
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	¶ वि�शेेषतााएँँ:
�	योोजनाा केे लि�येे पाात्रताा माानदंंड इस प्रकाार हैै: वरि�ष्ठ नाागरि�क, 

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी और उम्र से संबंधित 
अक्षमता/असमर््थता से पीड़़ित व््यक्ति।

�	यह योोजनाा पाात्र वरि�ष्ठ नाागरि�कोंं कोो उनकीी वि�कलांं�गताा याा 
दुर््बलता के अनुरूप निःशुल््क उपकरण वितरित करने का कार््य 
करती है।
�	योोजनाा केे तहत समर्थि�ित उपकरण: इसकेे तहत चलनेे केे 

लिये प्रयोग की जाने वाली छड़ी, कोहनी की बैसाखी, 
वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/क्वाड पॉड, श्रवण यंत्र, 
व््हहीलचेयर, कृत्रिम दाँत और चश््ममा प्रदान किये जाते हैैं।

�	इस योोजनाा सेे पूूरेे देेश मेंं 5 लााख सेे अधि�क वरि�ष्ठ नाागरि�कोंं कोो 
लाभ होने की उम््ममीद है।

श्रेयस योजना
चर््चचा मेें क््योों?

युवा अचीवर््स हेतु उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति योजना 
(Scholarships for Higher Education for 
Young Achievers Scheme - SHREYAS) भारत मेें 
अनुसूचित जाति (SC) और अन््य पिछड़़ा वर््ग (OBC) के छात्ररों को 
गुणवत्तापूर््ण शिक्षा तक पहुुँच प्रदान करके उन््हेें सशक्त बनाने की दिशा मेें 
भारत द्वारा किये गये के प्रयासोों को प्रतिबिंबित करती रही है।

श्रेयस योजना:
	¶ परि�चय:
�	यह साामााजि�क न्यााय और अधि�काारि�ताा मंंत्राालय केे तहत एक 

व््ययापक योजना है।
�	इसकाा उद्देेश्य गुुणवत्ताापूूर्णण उच्च शि�क्षाा तक पहुँँच प्रदाान करनेे केे 

लिये फेलोशिप (वित्तीय सहायता) और विदेश मेें पढ़ाई के 
लिये शैक्षिक ऋण पर ब््ययाज सब््ससिडी प्रदान करके अन््य पिछड़ा 
वर््ग तथा आर््थथिक रूप से पिछड़़े वर््ग (EBC) के छात्ररों का 
शैक्षिक सशक्तीकरण करना है।

	¶ उप-योोजनााएँँ:
�	"श्रेेयस" कीी अम्ब्रेेलाा योोजनाा मेंं 4 केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी उप-योोजनााएँँ 

शामिल हैैं।
�	अनुुसूूचि�त जााति� और अन्य पि�छड़ाा वर्गग केे लि�येे निः�ःशुुल्क 

कोचिंग योजना:
�	उद्देेश्य:

�	प्रति�स्पर्द्धीी परीीक्षााओं और तकनीीकीी तथाा व्याावसाायि�क 
संस््थथानोों मेें नामांकन के लिये आर््थथिक रूप से वंचित 

अनुसूचित जाति व अन््य पिछड़़ा वर््ग को उच्च गुणवत्ता की 
कोचिंग प्रदान करना।

�	आय सीीमाा: योोजनाा केे तहत पाारि�वाारि�क आय 8 लााख प्रति� वर्षष 
तय की गई है।

�	स्लॉॉट आवंंटन: इसकेे लि�ए साालाानाा 3500 स्लॉॉट आवंंटि�त 
किये जाते हैैं।

�	लिं�ंग समाावेेशि�ताा: दोोनोंं श्रेेणि�योंं मेंं महि�लााओं केे लि�येे 30% 
स््ललॉट आरक्षित हैैं।

�	आवंंटन अनुुपाात: SC: OBC अनुुपाात 70:30 हैै, जोो समाान 
पहुुँच सुनिश्चित करता है।

�	परि�णााम: वर्षष 2014-15 सेे वर्षष 2022-23 तक 19,995 
लाभार््थथियोों को इसका लाभ मिला है।

	¶ अनुुसूूचि�त जााति�(SC) केे लि�येे सर्वोोत्तम शि�क्षाा:
�	उद्देेश्य: 12वींं कक्षाा सेे आगेे कीी पढ़ााई कोो कवर करतेे हुए, SC 

के छात्ररों के बीच गुणवत्तापूर््ण शिक्षा को पहचानना और बढ़़ावा 
देना।

�	आय सीीमाा: पाारि�वाारि�क आय सीीमाा 8 लााख प्रति� वर्षष नि�र्धाा�रि�त 
है।

�	कवरेेज: 266 उच्च शि�क्षाा संंस्थाान, जि�नमेंं IIM, IIT और 
NIT जैसे प्रतिष्ठित संस््थथान शामिल हैैं।

�	छाात्रवृृत्ति�: योोजनाा केे तहत शि�क्षण शुुल्क, वाापस न कि�येे जाानेे 
वाले शुल््क (Non-refundable charges), 
शैक्षणिक भत्ता और अन््य खर््च प्रदान किये जाते हैैं।

�	परि�णााम:
�	वर्षष 2014-15 सेे वर्षष 2022-23 तक 21,988 लााभाार्थीी 

इससे लाभान््ववित हुए हैैं।
	¶ अनुुसूूचि�त जााति� केे लि�येे रााष्ट्रीीय प्रवाासीी योोजनाा:
�	उद्देेश्य: अनुुसूूचि�त जााति� केे लि�येे रााष्ट्रीीय प्रवाासीी योोजनाा केे 

तहत, अनुसूचित जाति के चयनित छात्ररों को वित्तीय सहायता 
प्रदान की जाती है तथा गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं अर्दद्ध-घुमंतू 
जनजातियोों, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरोों व पारंपरिक कारीगर श्रेणी 
को विदेश मेें स्नातकोत्तर और पीएच.डी. स्‍तर के पाठ्यक्रम 
करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

�	पाात्रताा: एक छाात्र केे परि�वाार कीी कुुल आय 8 लााख रुपयेे प्रति� 
वर््ष से कम होनी चाहिये, जिनके पास पात्रता परीक्षा मेें 60% 
से अधिक अंक प्राप््त किया हो, उम्र 35 वर््ष से कम हो और 
जिन््होोंने शीर््ष 500 QS रैैंकिंग वाले विदेशी संस््थथानोों/
विश्वविद्यालयोों मेें प्रवेश लिया हो।

�	छाात्रवृृत्ति�: योोजनाा सेे लााभ प्रााप्त लााभाार्थि�ियोंं कोो कुुल शि�क्षण 
शुल््क, रखरखाव और आकस््ममिकता भत्ता, वीज़़ा शुल््क, आने-
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जाने का हवाई मार््ग किराया आदि प्रदान किया जाता है।
�	परि�णााम: वर्षष 2014-15 सेे वर्षष 2022-23 तक 950 वि�द्याार्थि�ियोंं 

को इसका लाभ मिला है।
	¶ अनुुसूूचि�त जााति� केे छाात्रोंं केे लि�येे रााष्ट्रीीय फैैलोोशि�प:
�	उद्देेश्य: यह फेेलोोशि�प वि�श्ववि�द्याालय अनुुदाान आयोोग 

(UGC) द्वारा मान््यता प्राप््त भारतीय विश्वविद्यालयोों/
संस््थथानोों/कॉलेजोों मेें विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान मेें 
एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री करने वाले अनुसूचित जाति के छात्ररों 
को सहायता प्रदान करती है।

�	पाात्रताा: वेे उम्मीीदवाार जि�न्होंंनेे रााष्ट्रीीय पाात्रताा परीीक्षाा (NET-
JRF) या विज्ञान स्ट्रीम मेें जूनियर रिसर््च फेलो के लिये 
UGC-काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर््च 
(UGC-CSIR) संयुक्त परीक्षा उत्तीर््ण की है।

�	आवंंटन: यह योोजनाा प्रति� वर्षष 2000 नए स्लॉॉट (वि�ज्ञाान स्ट्रीीम 
के लिये 500 और मानविकी व सामाजिक विज्ञान के लिये 
1500) प्रदान करती है।

पी.एम. विश्वकर््ममा योजना
हाल ही मेें भारत सरकार ने विश्वकर््ममा जयंती के अवसर पर 

'प्रधानमंत्री (PM) विश्वकर््ममा योजना' शुरू की है।

पी.एम. विश्वकर््ममा योजना:
	¶ परि�चय:
�	यह योोजनाा लोोहाार, सुुनाार, मि�ट्टीी केे बर्ततन (कुुम्हाार), बढ़ईगीीरीी 

और मूर््ततिकला जैसे विभिन्न व््यवसायोों मेें लगे पारंपरिक कारीगरोों 
तथा शिल््पकारोों के उत््थथान के लिये बनाई गई है, जिसमेें 
सांस््ककृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन््हेें औपचारिक 
अर््थव््यवस््थथा व वैश्विक मूल््य शृृंखला मेें एकीकृत करने पर 
ध््ययान दिया गया है।

�	इसेे एक केंंद्रीीय क्षेेत्र योोजनाा केे रूप मेंं लाागूू कि�याा जााएगाा, जोो 
पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।

	¶ मंंत्राालय:
�	सूूक्ष्म, लघुु एवंं मध्यम उद्यम मंंत्राालय (MoMSME) इस 

योजना के लिये नोडल मंत्रालय है।
�	यह योोजनाा MoMSME, कौौशल वि�काास एवंं उद्यमि�ताा 

मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा संयुक्त रूप से कार््ययान््ववित की जाएगी।

	¶ वि�शेेषतााएँँ: 
�	माान्यताा और समर्थथन: योोजनाा मेंं नाामांं�कि�त काारीीगरोंं व शि�ल्पकाारोंं 

को प्रधानमंत्री विश्वकर््ममा प्रमाण पत्र तथा एक पहचान पत्र प्राप््त 
होगा।

�	वेे 5% कीी रि�याायतीी ब्यााज दर पर 1 लााख रुपए (पहलीी 
किश््त) और 2 लाख रुपए (दूसरी किश््त) तक की 
संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता के लिये भी पात्र होोंगे।

�	कौौशल वि�काास और सशक्ति�करण: इस योोजनाा कोो सत्र 2023-
2024 से सत्र 2027-2028 तक 5 वित्तीय वर्षषों के लिये 13,000 
करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
�	यह योोजनाा कौौशल प्रशि�क्षण केे लि�येे 500 रुपए प्रति�दि�न 

और आधुनिक उपकरणोों की खरीद के लिये 1,5000 रुपए 
का अनुदान प्रदान करती है।

�	दाायराा और कवरेेज: इस योोजनाा मेंं ग्राामीीण और शहरीी दोोनोंं क्षेेत्रोंं 
मेें 18 पारंपरिक व््ययापार शामिल हैैं।
�	इन व्यवसाायोंं मेंं बढ़ई, नााव बनाानेे वाालेे, लोोहाार, कुुम्हाार, 

मूर््ततिकार, मोची, दर्जी और अन््य व््यवसायी शामिल हैैं।
�	पंंजीीकरण और काार्याा�न्वयन: वि�श्वकर्माा� योोजनाा केे लि�येे 

पंजीकरण गाँवोों मेें सामान््य सेवा केेंद्ररों पर पूरा किया जा सकता 
है।
�	इस योोजनाा केे लि�येे जहाँँ� केंंद्र सरकाार धनरााशि� मुुहैैयाा 

कराएगी, वहीीं राज््य सरकारोों से भी सहयोग मांगा जाएगा।
	¶ उद्देेश्य:
�	यह सुुनि�श्चि�त करनाा कि� काारीीगरोंं कोो घरेेलूू और वैैश्वि�क 

मूल््यशृृंखलाओं मेें निर््बबाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे 
उनकी बाज़़ार पहुुँच एवं अवसरोों मेें वृद्धि हो।

�	भाारत कीी पाारंंपरि�क शि�ल्प कीी समृृद्ध सांं�स्कृृति�क वि�राासत काा 
संरक्षण और संवर््धन।

�	काारीीगरोंं कोो औपचाारि�क अर्थथव्यवस्थाा मेंं परि�वर्ततन करनेे और 
उन््हेें वैश्विक मूल््य शृृंखलाओं मेें एकीकृत करने मेें सहायता 
करना।

	¶ महत्त्व:
�	तकनीीकीी प्रगति� केे बाावजूूद, वि�श्वकर्माा� (पाारंंपरि�क काारीीगर) 

समाज मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।
�	इन काारीीगरोंं कोो पहचााननेे और समर्थथन करनेे तथाा उन्हेंं वैैश्वि�क 

आपूर््तति शृृंखला मेें एकीकृत करने की आवश््यकता है।

स््ककिल इंडिया डिजिटल
हाल ही मेें केेंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री ने स््ककिल 

इंडिया डिजिटल (SID) का शुभारंभ किया।
	¶ यह व्याापक डि�जि�टल प्लेेटफॉॉर्मम प्रत्येेक भाारतीीय कोो गुुणवत्ताापूूर्णण 

कौशल विकास, प्रासंगिक अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान 
करना चाहता है।

स््ककिल इंडिया डिजिटल:
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	¶ परि�चय: 
�	स्कि��ल इंंडि�याा डि�जि�टल (SID) कीी कल्पनाा भाारत मेंं कौौशल, 

शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता के लिये डिजिटल सार््वजनिक 
अवसंरचना (Digital Public Infrastructure- 
DPI) के रूप मेें की गई है।

�	इसकाा उद्देेश्य वि�भि�न्न कौौशल पहलोंं कोो एक सााथ लाानाा और 
DPI के निर््ममाण के लिये G20 ढाँचे के सिद््धाांतोों के अनुरूप 
कौशल विकास हेतु एक निर््बबाध पारिस््थथितिकी तंत्र बनाना है।

	¶ SID कीी मुुख्य वि�शेेषतााएँँ: 
�	व्याापक कौौशल वि�काास: SID व्याापक कौौशल वि�काास 

सुनिश्चित करते हुए उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, 
रोज़गार के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है।

�	डि�जि�टल परि�वर्ततन: डि�जि�टल प्रौौद्योोगि�कीी और उद्योोग 4.0 
कौशल पर ध््ययान देने के साथ SID कौशल विकास को अधिक 
नवीन, सुलभ एवं व््यक्तिगत बनाना चाहता है।

�	सूूचनाा गेेटवेे: SID सभीी सरकाारीी कौौशल और उद्यमि�ताा 
पहलोों के लिये एक केेंद्रीय सूचना केेंद्र के रूप मेें कार््य करता 
है, जो करियर मेें उन्नति तथा आजीवन सीखने के इच््छछुक 
नागरिकोों के लिये आसान पहुुँच की सुविधा प्रदान करता है।

�	कौौशल भाारत और डि�जि�टल भाारत काा अंंतर्संंबंंध: SID 
का सरकार के कौशल भारत एवं डिजिटल भारत के दृष्टिकोण 
के साथ अंतर्संबंध है, जिससे युवाओं के लिये अवसर उत््पन्न 
होते हैैं।

स््थथानीय निकायोों मेें OBC आरक्षण
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें गुजरात राज््य सरकार ने पंचायतोों और शहरी स््थथानीय 
निकायोों मेें अन््य पिछड़़ा वर््ग (OBC) के लिये आरक्षण को मौजूदा 
10% से बढ़़ाकर 27% कर दिया है।
नोट: 
	¶ वर्षष 2022 मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे मध्य प्रदेेश कोो स्थाानीीय नि�कााय 

चुनावोों मेें OBC को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी।
	¶ जनवरीी 2022 मेंं महाारााष्ट्र सरकाार कीी एक यााचि�काा केे बााद सर्वोोच्च 

न््ययायालय ने वर््ष 2021 के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसमेें 
स््थथानीय निकाय चुनावोों मेें OBC के लिये 27% आरक्षण पर रोक 
लगा दी गई थी।

निर््णय के मुख््य बिंदु:
	¶ यह नि�र्णणय न्याायमूूर्ति�ि केे. एस. झाावेेरीी आयोोग कीी सि�फाारि�शोंं केे बााद 

लिया गया, जिसे गुजरात मेें स््थथानीय निकायोों मेें OBC आरक्षण के 

लिये सुझाव देने हेतु वर््ष 2022 मेें सर्वोच्च न््ययायालय (SC) के 
निर्देश के जवाब मेें गठित किया गया था।

	¶ वि�स्ताारि�त 27% OBC आरक्षण स्थाानीीय नि�काायोंं केे सभीी स्तरोंं 
(नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और 
ज़िला पंचायत) पर लागू होगा।

	¶ हाालाँँ�कि� बढ़ाा हुआ OBC आरक्षण पेेसाा अधि�नि�यम 1996 केे 
अंतर््गत आने वाले क्षेत्ररों मेें लागू नहीीं होगा जहाँ अनुसूचित जनजाति 
(ST) की आबादी 50% से अधिक है। ऐसे क्षेत्ररों मेें OBC 
उम््ममीदवारोों को 10% आरक्षण मिलेगा।

	¶ SC (14%) और ST (7%) केे लि�येे मौौजूूदाा कोोटाा सर्वोोच्च 
न््ययायालय द्वारा अनिवार््य 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन के बिना 
अपरिवर््ततित रहता है।

मिशन अमृत सरोवर
हाल ही मेें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्ररों मेें जल सुरक्षा 

बढ़़ाने के उद्देश््य से शुरू की गई पहल मिशन अमृत सरोवर के कार््ययान््वयन 
मेें हुई प्रगति के बारे मेें जानकारी प्रदान की है।

मिशन अमृत सरोवर:
	¶ परि�चय:
�	24 अप्रैैल, 2022 कोो स्वतंंत्रताा केे 75वेंं वर्षष पर भाारत कीी 

"आज़़ादी का अमृत महोत््सव" समारोह के हिस््ससे के रूप मेें 
मिशन अमृत सरोवर लॉन््च किया गया था।

�	इस मि�शन काा लक्ष्य ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं जल संंकट कीी समस्याा कोो 
दूर करने के लिये भारत के प्रत््ययेक ज़िले मेें कम-से-कम 75 
अमृत सरोवरोों का निर््ममाण/पुनरुद्धार करना है।

�	इन जल नि�काायोंं काा लक्ष्य स्थाानीीय स्तर पर जल स्थि�िरताा 
सुनिश्चित करना है।

�	आठ केंंद्रीीय मंंत्राालयोंं/वि�भाागोंं काा मि�शन केे काार्याा�न्वयन मेंं 
सक्रिय योगदान है, जिनमेें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन 
विभाग, पेयजल और स््वच््छता विभाग, जल संसाधन विभाग, 
पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर््ययावरण एवं जलवायु परिवर््तन 
मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन तथा राजमार््ग मंत्रालय 
शामिल हैैं।

�	भाास्करााचाार्यय रााष्ट्रीीय अंंतरि�क्ष अनुुप्रयोोग और भूू-सूूचनाा वि�ज्ञाान 
संस््थथान (Bhaskaracharya National 
Institute for Space Application and 
Geo-informatics- BISAG-N) को मिशन का 
तकनीकी भागीदार बनाया गया है।
�	BISAG-N 1860 केे सोोसाायटीी पंंजीीकरण अधि�नि�यम 

(Societies Registration Act) के तहत 
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पंजीकृत एक स््ववायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है। यह 
इलेक्ट्रॉनिक््स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर््गत 
आती है।

�	भूू-स्थाानि�क डेेटाा और प्रौौद्योोगि�कीी अमृृत सरोोवर केे नि�र्माा�ण और 
कायाकल््प की पहचान करने तथा उसे क्रियान््ववित करने मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।

	¶ प्रगति� एवंं उपलब्धि��याँँ�:
�	अब तक पहचाानेे गए 1 लााख सेे अधि�क अमृृत सरोोवरोंं मेंं सेे 

81,000 से अधिक अमृत सरोवरोों का काम शुरू हो चुका है तथा 
कुल 66,000 से अधिक अमृत सरोवरोों का निर््ममाण/पुनरुद्धार 
किया जा चुका है।

�	50,000 अमृृत सरोोवरोंं नेे रााष्ट्रीीय लक्ष्य पूूराा कर लि�याा हैै, जोो 
मिशन के समर््पण तथा प्रभावकारिता को दर््शशाता है।

पीएम-डिवाइन और पूर्वोत्तर विशेष 
अवसंरचना विकास योजनाएँ
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें पूर्वोत्तर भारत के विकास को बढ़़ावा देने के लिये डिज़ाइन 
की गई पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल (Prime 
Minister's Development Initiative for North 
Eastern Region- PM-DevINE) मेें क्षेत्र की 
आवश््यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप महत्तत्वपूर््ण संशोधन किये गए 
हैैं।
	¶ येे नए दि�शाा-नि�र्देेश 12 अक्तूूबर, 2022 सेे प्रभाावीी सभीी पीीएम-

डिवाइन परियोजनाओं को नियंत्रित करते हैैं।
	¶ इसकेे अति�रि�क्त पूूर्वोोत्तर क्षेेत्र वि�काास मंंत्राालय (Ministry of 

Development of the North Eastern 
Region- MDoNER) 15वेें वित्त आयोग की शेष अवधि 
(2022-2026) के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पूर्वोत्तर विशेष 
अवसंरचना विकास योजना (North East Special 
Infrastructure Development Scheme- 
NESIDS) को लागू करने के लिये नए योजना दिशा-निर्देश 
जारी करता है।

पीएम-डिवाइन योजना के संशोधित दिशा-निर्देश:
	¶ परि�योोजनाा नि�रीीक्षण और शाासन:
�	MDoNER, NEC याा केंंद्रीीय मंंत्राालयोंं/एजेंंसि�योंं केे 

माध््यम से कार््ययान््वयन के साथ राज््य सरकारोों, उत्तर-पूर्वी 
परिषद (North Eastern Council- NEC) और 

संबंधित केेंद्रीय मंत्रालयोों के परामर््श से परियोजना चयन, 
अनुमोदन एवं निगरानी का निरीक्षण करेगा।

�	येे दि�शाा-नि�र्देेश प्रक्रि�याा कीी रूपरेेखाा तैैयाार करतेे हैंं, जि�समेंं 
परियोजना की पहचान, चयन, DPR तैयार करना, मंज़ूरी, 
फंड जारी करना, निगरानी तथा परियोजना पूर््ण करना शामिल 
है।

	¶ अधि�काार प्रााप्त अंंतर-मंंत्राालयीी समि�ति� (Empowered 
Inter-Ministerial Committee- EIMC):
�	पीीएम-डि�वााइन केे अंंतर्गगत वि�भि�न्न काार्योंं कीी देेख-रेेख केे लि�येे 

अधिकार प्राप््त अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन।
�	इसकीी अध्यक्षताा पूूर्वोोत्तर क्षेेत्र वि�काास मंंत्राालय केे सचि�व द्वााराा 

की जाएगी।
	¶ रााज्य स्तरीीय अधि�काार प्रााप्त समि�ति� (State Level 

Empowered Committee- SLEC):
�	परि�योोजनाा कीी समीीक्षाा एवंं अनुुमोोदन हेेतुु रााज्य स्तरीीय अधि�काार 

प्राप््त समिति का गठन।
�	मुुख्य सचि�व, संंबंंधि�त सचि�व और NEC केे प्रति�नि�धि� इसकेे 

सदस््योों के अंतर््गत आते हैैं।
	¶ परि�योोजनाा चयन केे संंबंंध मेंं:
�	पूूर्वोोत्तर रााज्योंं कोो रााज्य रसद नीीति� कोो अधि�सूूचि�त करनाा और 

भूमि राजस््व चार््ट सहित गति शक्ति राष्ट्रीय मास््टर प््ललान डेटा 
अनुभागोों को अद्यतन करना चाहिये। इसके साथ-साथ सचिवोों 
के अधिकार प्राप््त समूह, नेटवर््क योजना समूह और तकनीकी 
सहायता इकाई जैसे गति शक्ति कार््ययान््वयन तंत्र की स््थथापना 
करनी चाहिये।
�	इन माानदंंडोंं कोो पूूराा नहींं करनेे वाालेे रााज्योंं कोो वर्षष 2023-

24 से नई पीएम-डिवाइन परियोजना की मंजूरी नहीीं दी 
जाएगी।

पीएम-डिवाइन:
	¶ पीीएम-डि�वााइन कीी शुुरुआत:
�	पीीएम-डि�वााइन योोजनाा एक केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी योोजनाा हैै, इसेे 

केेंद्रीय बजट 2022-23 के एक हिस््ससे के रूप मेें पेश किया गया 
था।

�	12 अक्तूूबर, 2022 कोो कैैबि�नेेट नेे पीीएम-डि�वााइन योोजनाा कोो 
मंज़ूरी दी थी। यह  पूर््णतः अर््थथात् 100% केेंद्र द्वारा वित्तपोषित 
है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधन सीधे-सीधे 
विकास पहलोों के लिये आवंटित किये जाएँ।

�	इसकाा क्रि�याान्वयन पूूर्वोोत्तर क्षेेत्र वि�काास मंंत्राालय द्वााराा कि�याा 
जाता है।
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	¶ पीीएम-डि�वााइन केे उद्देेश्य:
�	अवसंंरचनाा वि�काास: पीीएम गति�-शक्ति� कीी भाावनाा केे अनुुरूप, 

पीएम-डिवाइन का लक्षष्य संपूर््ण NER मेें निर््बबाध कनेक््टटिविटी 
और पहुुँच सुनिश्चित करते हुए एक समेकित तरीके से 
अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।

�	साामााजि�क वि�काास परि�योोजनााओं काा समर्थथन: NER कीी 
विशिष्ट ज़रूरतोों और चुनौतियोों की पहचान करते हुए यह 
योजना उन सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर््थन करने 
का प्रयास करती है जो महत्तत्वपूर््ण मुद्ददों का समाधान कर क्षेत्र के 
निवासियोों के जीवन की समग्र गुणवत्ता मेें सुधार करती हैैं।

�	युुवााओं और महि�लााओं काा सशक्तीीकरण: पीीएम-डि�वााइन 
विशेष रूप से NER के युवाओं और महिलाओं को लक्षित 
करके आजीविका के अवसर उत््पन्न करने  मेें मदद करती है, 
जिससे वे क्षेत्र के विकास और प्रगति मेें सक्रिय रूप से भाग लेने 
मेें सक्षम होोंगे।

	¶ पीीएम-डि�वााइन केे तहत अयोोग्य परि�योोजनााएँँ:
�	दीीर्घघकाालि�क व्यक्ति�गत लााभ याा "प्रत्यक्ष लााभ अंंतरण" प्रदाान 

करने वाली परियोजनाएँ।
�	सरकाारीी काार्याा�लयोंं/एजेंंसि�योंं केे प्रशाासनि�क भवनोंं याा संंस्थाागत 

आवश््यकताओं के लिये परियोजनाएँ।
�	अन्य MDoNER योोजनााओं द्वााराा सम्मि�िलि�त कि�येे गए क्षेेत्र 

और DoNER मंत्रालय द्वारा नकारात््मक सूची मेें निर््ददिष्ट 
क्षेत्र।

विश्वकर््ममा योजना और लखपति दीदी 
योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें स््वतंत्रता दिवस के उपलक्षष्य पर अपने संबोधन मेें 
प्रधानमंत्री ने पूरे भारत मेें कारीगरोों और महिला स््वयं सहायता समूहोों को 
सशक्त बनाने के उद्देश््य से दो महत्तत्वपूर््ण पहलोों की घोषणा की।
	¶ येे पहलेंं हैंं: वि�श्वकर्माा� योोजनाा और लखपति� दीीदीी योोजनाा तथाा इसकेे 

तहत महिला स््वयं सहायता समूहोों हेतु ड्रोन का प्रावधान।

विश्वकर््ममा योजना:
	¶ परि�चय: 
�	वि�श्वकर्माा� योोजनाा वि�शेेष रूप सेे अन्य पि�छड़ाा वर्गग समुुदााय केे 

पारंपरिक शिल््प कौशल मेें कुशल व््यक्तियोों के उत््थथान के लिये 
शुरू की गई एक अग्रणी योजना है।

�	इस योोजनाा काा नााम दि�व्य वाास्तुुकाार और शि�ल्पकाार वि�श्वकर्माा� 

के नाम पर रखा गया है, यह विभिन्न व््यवसायोों मेें लगे कारीगर 
परिवारोों को कौशल प्रदान करने की गुरु-शिष््य परंपरा को 
संरक्षण और विकास पर केेंद्रित है।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषताा: 
�	माान्यताा और समर्थथन: इस योोजनाा मेंं नाामांं�कि�त काारीीगरोंं और 

शिल््पकारोों को पीएम विश्वकर््ममा प्रमाण पत्र और एक पहचान 
पत्र प्रदान किया जाएगा।
�	येे काामगाार और शि�ल्पकाार 5% कीी रि�याायतीी ब्यााज दर 

पर 1 लाख रुपए (पहली किश््त) और 2 लाख रुपए 
(दूसरी किश््त) तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता के 
लिये भी पात्र होोंगे।

�	कौौशल वि�काास और सशक्तीीकरण: वि�श्वकर्माा� योोजनाा कोो 
वर््ष 2023-2024 से 2027-2028 तक पाँच वित्तीय वर्षषों के 
लिये 13,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए तक का 
बजट आवंटित किया गया है।
�	यह योोजनाा कौौशल प्रशि�क्षण केे लि�येे 500 रुपए और 

आधुनिक उपकरणोों की खरीद के लिये 1,500 रुपए का 
वज़ीफा प्रदान करती है।

�	सीीमाा और कवरेेज: इस योोजनाा मेंं ग्राामीीण और शहरीी दोोनोंं 
क्षेत्ररों मेें 18 पारंपरिक व््ययापार शामिल हैैं। इन व््यवसायोों मेें बढ़ई, 
नाव बनाने वाले, लोहार, कुम््हहार, मूर््ततिकार, मोची, दर्जी और 
आदि शामिल हैैं।

�	पंंजीीकरण और काार्याा�न्वयन: वि�श्वकर्माा� योोजनाा केे लि�येे 
पंजीकरण का कार््य गाँवोों मेें सामान््य सेवा केेंद्ररों पर पूरा किया 
जा सकता है।
�	इस योोजनाा केे लि�येे जहाँँ� केंंद्र सरकाार धन उपलब्ध 

कराएगी, वहीीं राज््य सरकारोों से भी सहयोग मांगा जाएगा।
�	मूूल्य शृंंखलााओं केे सााथ एकीीकरण: इस योोजनाा काा एक 

उल्लेखनीय उद्देश््य यह सुनिश्चित करना है कि कारीगरोों को 
घरेलू तथा वैश्विक दोनोों मूल््य शृृंखलाओं मेें निर््बबाध रूप से 
एकीकृत किया जाए, ताकि उनकी बाज़ार पहुुँच और अवसरोों 
मेें वृद्धि हो।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल
हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय कार््यक्रम अखिल 

भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। यह कार््यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति (NEP), 2020 की तृतीय वर््षगाँठ पर आयोजित किया गया।
	¶ इस अवसर पर केंंद्रीीय शि�क्षाा मंंत्रीी नेे उल्लाास/ULLAS 

(Understanding Lifelong Learning for 
All in Society): नव भारत साक्षरता कार््यक्रम पर एक 
मोबाइल एप््ललीकेशन को लॉन््च किया।
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अखिल भारतीय शिक्षा समागम की मुख््य विशेषताएँ:
	¶ प्रधाानमंंत्रीी नेे रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� (NEP) 2020 कीी परि�कल्पनाा 

के अनुरूप एक समतापूर््ण, समावेशी एवं बहुलवादी समाज के 
निर््ममाण मेें संलग््न, उत््पपादक और योगदान देने वाले नागरिकोों का 
निर््ममाण करने वाले विद्यालयोों की स््थथापना करने के लिये PM श्री 
योजना के तहत धनराशि की पहली किस््त जारी की है।

	¶ प्रधाानमंंत्रीी नेे शि�क्षाा और कौौशल पााठ्यक्रम कीी पुुस्तकेंं भीी जाारीी कीी 
हैैं जो 12 भारतीय भाषाओं मेें अनुवादित हैैं, ये विद्यार््थथियोों को उनकी 
मातृभाषा मेें अध््ययन करने के साथ उनके अधिगम मेें भी वृद्धि 
करेेंगी।

उल्लास: नव भारत साक्षरता कार््यक्रम: 
	¶ परि�चय: 
�	ULLAS भाारत सरकाार द्वााराा आजीीवन सीीखनेे कीी प्रवृृत्ति� कोो 

बढ़़ावा देने और 15 वर््ष तथा उससे अधिक आयु के नागरिकोों 
के बीच बुनियादी साक्षरता एवं महत्तत्वपूर््ण जीवन कौशल मेें 
अंतर को दूर करने के लिये शुरू की गई एक परिवर््तनकारी 
पहल है।

�	इस काार्ययक्रम काा उद्देशे्य व्यक्ति�योंं कोो व्यक्ति�गत और रााष्ट्रीीय 
विकास के लिय ेआवश््यक ज्ञान एवं कौशल स ेसशक्त बनाना है।

�	ULLAS उपयोोगकर्त्ताा�-अनुुकूूल मोोबााइल एप्लीीकेेशन दीीक्षाा 
पोर््टल के माध््यम से विविध शिक्षण संसाधनोों के लिये एक 
डिजिटल गेटवे के रूप मेें कार््य करता है।

	¶ उल्लाास: नव भाारत सााक्षरताा काार्ययक्रम कीी मुुख्य वि�शेेषतााएँँ:
�	आजीीवन सीीखनेे काा दृष्टि�कोोण:

�	यह जीीवन भर नि�रंंतर सीीखनेे पर ज़ोोर देेताा हैै।
�	ज्ञाान-सााझााकरण और व्यक्ति�गत वि�काास कीी संंस्कृृति� कोो 

बढ़़ावा देता है।
�	डि�जि�टल और वि�त्तीीय सााक्षरताा:

�	प्रति�भाागि�योंं कोो डि�जि�टल सााक्षरताा कौौशल सेे समृृद्ध 
करना।

�	वि�त्तीीय जाागरूकताा और सशक्तीीकरण कोो बढ़ाावाा देेनाा।
�	महत्त्वपूूर्णण जीीवन कौौशल:

�	काानूूनीी सााक्षरताा और डि�जि�टल सााक्षरताा जैैसेे महत्त्वपूूर्णण 
जीवन कौशल प्रदान करना।

�	नाागरि�कताा और सशक्तीीकरण कोो बढ़ाावाा देेनाा।
�	छाात्र स्वयंंसेेवकोंं केे लि�येे प्रोोत्सााहन:

�	छाात्र स्वयंंसेेवकोंं कोो स्कूूल/वि�श्ववि�द्याालय मेंं क्रेेडि�ट प्रदाान 
करता है।

�	प्रमााणपत्रोंं, पत्रोंं और शुुभकाामनााओं केे मााध्यम सेे सरााहनाा 
करना।

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया 
संहिता, साक्षष्य अधिनियम मेें आमूल-
चूल परिवर््तन
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें केेंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा मेें तीन विधेयक पेश किये 
जिनका उद्देश््य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत मेें लागू किये गए भारतीय 
दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय 
साक्षष्य अधिनियम को निरस््त कर उनमेें बदलाव करना है। ये विधेयक इस 
प्रकार हैैं:
	¶ भाारतीीय दंंड संंहि�ताा 1860 केे स्थाान पर भाारतीीय न्यााय संंहि�ताा 

विधेयक, 2023
	¶ दंंड प्रक्रि�याा संंहि�ताा 1898 केे स्थाान पर भाारतीीय नाागरि�क सुुरक्षाा 

संहिता विधेयक, 2023
	¶ सााक्ष्य अधि�नि�यम, 1872 केे स्थाान पर भाारतीीय सााक्ष्य वि�धेेयक, 

2023
नोट: 

	¶ भाारतीीय दंंड संंहि�ताा (IPC) भाारत कीी आपरााधि�क संंहि�ताा हैै जि�सेे 
वर््ष 1833 के चार््टर अधिनियम के अंर््तगत वर््ष 1834 मेें स््थथापित 
पहले कानून आयोग के अनुरूप वर््ष 1860 मेें तैयार किया गया था।

	¶ दंंड प्रक्रि�याा संंहि�ताा (CrPC) भाारत मेंं आपरााधि�क काानूून केे 
प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर््ष 1973 मेें 
अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।

	¶ भाारतीीय सााक्ष्य अधि�नि�यम, जोो मूूल रूप सेे ब्रि�टि�श शाासन केे दौौराान 
वर््ष 1872 मेें इंपीरियल लेजिस््ललेटिव काउंसिल द्वारा भारत मेें पारित 
किया गया था, भारतीय न््ययायालयोों मेें साक्षष्य की स््ववीकार््यता को 
नियंत्रित करने वाले नियमोों और संबद्ध मुद्ददों का एक सेट शामिल है।
भारतीय न््ययाय संहिता विधेयक, 2023 की मुख््य विशेषताएँ:

	¶ यह वि�धेेयक आतंंकवााद एवंं अलगााववााद, सरकाार केे वि�रुद्ध सशस्त्र 
विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधोों को परिभाषित 
करता है, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानोों के अंर््तगत 
उल्लेख किया गया था।

	¶ यह रााजद्रोोह केे अपरााध कोो नि�रस्त करताा हैै, जि�सकीी औपनि�वेेशि�क 
अवशेष के रूप मेें व््ययापक रूप से आलोचना की गई थी जो स््वतंत्र 
अभिव््यक्ति तथा असहमति पर अंकुश लगाता है।

	¶ यह मॉॉब लिं�ंचिं�ंग केे लि�येे अधि�कतम सज़ाा केे रूप मेंं मृृत्युुदंंड काा 
प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षषों मेें एक खतरा रहा है।

	¶ इसमेंं वि�वााह केे झूूठेे वाादेे कर महि�लााओं केे सााथ यौौन संंबंंध स्थाापि�त 
करने पर 10 वर््ष की कैद का प्रस््तताव है, जो धोखे और शोषण का 
एक सामान््य रूप है।
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	¶ वि�धेेयक वि�शि�ष्ट अपरााधोंं केे लि�येे सज़ाा केे रूप मेंं साामुुदाायि�क सेेवाा 
का प्रावधान करता है, जो अपराधियोों को सुधारने और जेलोों मेें भीड़ 
को कम करने मेें मदद कर सकता है।

	¶ वि�धेेयक मेंं चाार्जज शीीट दााखि�ल करनेे केे लि�येे अधि�कतम 180 दि�नोंं 
की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया मेें तेज़ी आ 
सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 की मुख््य विशेषताएँ:

	¶ यह परीीक्षणोंं, अपीीलोंं और गवााहीी कीी रि�कॉॉर्डिं�ंग केे लि�येे प्रौौद्योोगि�कीी 
के उपयोग को बढ़़ावा देता है, जिससे कार््यवाही के लिये वीडियो-
कॉन्फफ्ररेंसिंग की अनुमति मिलती है।
�	यह वि�धेेयक यौौन हिं�ंसाा सेे बचेे लोोगोंं केे बयाान कीी वीीडि�योो-

रिकॉर््डििंग को अनिवार््य बनाता है, यह कदम साक्षष्ययों को संरक्षित 
करने और ज़बरदस््तती या हेर-फेर को रोकने मेें सहायता कर 
सकता है।

	¶ यह वि�धेेयक पुुलि�स कोो शि�काायत कीी स्थि�िति� केे बाारेे मेंं 90 दि�नोंं मेंं 
सूचित करना अनिवार््य करता है, जिससे जवाबदेही और पारदर््शशिता 
बढ़ेगी।

	¶ CrPC कीी धााराा 41A कोो धााराा 35 केे रूप मेंं पुुनःः क्रमांं�कि�त 
किया जाएगा। इस परिवर््तन मेें एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, 
जिसमेें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक (Deputy 
Superintendent of Police- DSP) रैैंक के किसी 
अधिकारी की पूर््व मंज़ूरी के बिना कोई गिरफ््ततारी नहीीं की जा 
सकती है, विशेषकर ऐसे दंडनीय अपराधोों के लिये जिसके 3 वर््ष 
से कम की सज़ा हो अथवा अपराध 60 वर््ष से अधिक आयु वाले 
व््यक्ति द्वारा किया गया हो।

	¶ इस वि�धेेयक केे अनुुसाार पुुलि�स कोो साात वर्षष याा उससेे अधि�क कीी 
सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़़ित से परामर््श करना 
अनिवार््य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न््ययाय से किसी प्रकार 
का समझौता नहीीं हो।

	¶ यह फराार अपरााधि�योंं पर न्याायाालय द्वााराा उनकीी अनुुपस्थि�िति� मेंं 
मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति देता है।

	¶ यह मजि�स्ट्रेेटोंं कोो ई-मेेल, SMS, व्हााट्सएप मेेसेेज आदि� जैैसेे 
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर््ड के आधार पर अपराधोों का संज्ञान लेने का 
अधिकार देता है, जिससे साक्षष्य संग्रह और सत््ययापन की सुविधा मिल 
सकती है।

	¶ मृृत्युु कीी सजाा केे माामलोंं मेंं दयाा यााचि�काा रााज्यपााल केे पाास 30 
दिनोों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनोों के भीतर दाखिल की 
जानी है।
�	रााष्ट्रपति� केे नि�र्णणय केे वि�रुद्ध कि�सीी भीी न्याायाालय मेंं अपीील नहींं 

की जा सकेगी।

भारतीय साक्षष्य विधेयक, 2023 की मुख््य विशेषताएँ क््यया 
हैैं?
	¶ यह वि�धेेयक बि�ल इलेेक्ट्रॉॉनि�क सााक्ष्य कोो कि�सीी भीी उपकरण याा 

सिस््टम द्वारा उत््पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप मेें 
परिभाषित करता है जो किसी भी माध््यम से संगृहीत या पुनर्प्राप््त 
करने मेें सक्षम है।

	¶ डि�जि�टल डेेटाा केे दुुरुपयोोग अथवाा इसमेंं कि�सीी प्रकाार काा बदलााव 
होने से रोकने के लिये, यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्षष्य की 
स््ववीकार््यता, जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट 
मानदंड निर््धधारित करता है।

	¶ यह DNA सााक्ष्य जैैसेे सहमति�, काालाानुुक्रमि�क दस्ताावेेज आदि� 
की स््ववीकार््यता के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो जैविक 
साक्षष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़़ा सकता है।

	¶ यह वि�शेेषज्ञ कीी सलााह कोो मेेडि�कल रााय, लि�खाावट वि�श्लेेषण जैैसेे 
साक्षष्ययों के रूप मेें मान््यता देता है, जो किसी मामले से संबंधित तथ््योों 
या परिस््थथितियोों को स््थथापित करने मेें सहायता कर सकता है।

	¶ यह आपरााधि�क न्यााय प्रणाालीी केे मूूल सि�द्धांं�त केे रूप मेंं नि�र्दोोषताा 
की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर््थ है कि अपराध के 
आरोपी प्रत््ययेक व््यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक 
कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान
चर््चचा मेें क््योों?

14 राज््योों तथा केेंद्रशासित प्रदेशोों ने अभी तक शिक्षा मंत्रालय के 
साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस््तताक्षर नहीीं किया है, जिसमेें 
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंर््तगत 
आगामी तीन वर्षषों तक धन प्राप््त करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(NEP) के कार््ययान््वयन को अनिवार््य किया गया है। 

PM-USHA योजना:
	¶ परि�चय:
�	रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� केे आलोोक मेंं रााष्ट्रीीय उच्चतर शि�क्षाा 

अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha 
Abhiyan- RUSA) योजना को जून 2023 मेें "प्रधानमंत्री 
उच्चतर शिक्षा अभियान PM-USHA" के रूप मेें लॉन््च 
किया गया।
�	RUSA, एक केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा केे रूप मेंं अक्तूूबर 

2013 मेें शुरू की गई थी, जिसका लक्षष्य पूरे देश मेें उच्च 
शिक्षा संस््थथानोों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है।

�	यह केंंद्रि�त हैै:
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�	उच्च शि�क्षाा तक समाान पहुँँच और समाावेेशन पर।
�	गुुणवत्ताापूूर्णण शि�क्षण और सीीखनेे कीी प्रक्रि�यााओं केे वि�काास 

पर।
�	गैैर-माान्यताा प्रााप्त संंस्थाानोंं कीी माान्यताा मेंं सुुधाार पर।
�	ICT-आधाारि�त डि�जि�टल इन्फ्राास्ट्रक्चर पर।
�	बहुवि�षयक केे मााध्यम सेे रोोज़गाार क्षमताा बढ़ाानेे पर।

	¶ उद्देेश्य:
�	मौौजूूदाा रााज्य उच्च शि�क्षण संंस्थाानोंं केे नि�र्धाा�रि�त माानदंंडोंं और 

मानकोों की अनुरूपता सुनिश्चित करके एवं गुणवत्ता आश्वासन 
ढाँचे के रूप मेें मान््यता को अपनाकर उनकी समग्र गुणवत्ता मेें 
सुधार करना।

�	रााज्य केे उच्च शि�क्षण संंस्थाानोंं मेंं शाासन, शैैक्षणि�क और परीीक्षाा 
सुधार सुनिश्चित करना और एक तरफ स््ककूली शिक्षा और दूसरी 
तरफ रोज़गार बाज़ार के साथ पुराने और आगामी संबंध स््थथापित 
करना, ताकि आत््म-निर््भर भारत का निर््ममाण किया जा सके।

�	उच्च शि�क्षण संंस्थाानोंं मेंं अनुुसंंधाान और नवााचाारोंं केे लि�येे एक 
सक्षम माहौल बनाना।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ:
	¶ मेेरू रूपांं�तरण: यह बहु-वि�षयक शि�क्षाा और अनुुसंंधाान कीी सुुवि�धाा 

के लिये 35 मान््यता प्राप््त राज््य विश्वविद्यालयोों मेें से प्रत््ययेक को 
100 करोड़ रुपए का समर््थन करता है।
�	मॉॉडल डि�ग्रीी कॉॉलेेज: यह योोजनाा नए मॉॉडल डि�ग्रीी कॉॉलेेजोंं 

की स््थथापना के लिए प्रावधान प्रदान करती है।
�	वि�श्ववि�द्याालयोंं काा संंवर्द्धधन: वि�श्ववि�द्याालयोंं केे वि�काास 

कार्ययों के लिये उन््हेें अनुदान आवंटित किया जाता है।
�	सुुदूूर और आकांं�क्षीी क्षेेत्रोंं पर फोोकस: प्रधाानमंंत्रीी उच्चत्तर 

शिक्षा अभियान (PM-USHA) का लक्षष्य दूरस््थ, वामपंथी 
उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्र, आकांक्षी ज़िलोों और कम 
सकल नामांकन अनुपात (GER) वाले क्षेत्ररों तक पहुुँचना है।

�	लैंंगि�क समाावेेशन और समाानताा केे लि�येे समर्थथन: यह 
योजना राज््य सरकारोों को लैैंगिक समावेशन और समानता को 
बढ़़ावा देने के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 
(ICT) के माध््यम से बेहतर रोज़गार के लिये कौशल को 
उन्नत करने मेें सहायता करती है।

भारत के जल संसाधनोों के प्रबंधन और 
संरक्षण मेें सुधार
चर््चचा मे क््योों?

हाल ही मेें जल शक्ति राज््य मंत्री ने लोकसभा मेें एक लिखित जवाब 

मेें भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीतियोों और संरक्षण प्रयासोों के विषय 
मेें बहुमूल््य जानकारी प्रदान की।
	¶ सरकाार द्वााराा कीी गई पहलेंं जल कीी कमीी सेे संंबंंधि�त चुुनौौति�योंं काा 

हल करने और इस बहुमूल््य प्राकृतिक संसाधन का धारणीय उपयोग 
सुनिश्चित करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती हैैं।

भारत के जल संसाधनोों के प्रबंधन से संबंधित पहलेें
	¶ नदि�योंं कोो जोोड़नेे केे लि�येे रााष्ट्रीीय परि�प्रेेक्ष्य योोजनाा:
�	इसेे वर्षष 1980 मेंं अधि�शेेष बेेसि�नोंं सेे जल कीी कमीी वाालेे क्षेेत्रोंं 

मेें पानी पहुुँचाने के लिये तैयार किया गया।
�	रााष्ट्रीीय जल वि�काास एजेंंसीी (National Water 

Development Agency- NWDA) ने नदियोों 
को जोड़ने की परियोजना के तहत 30 इंटरलिंकिंग परियोजनाओं 
(प्रायद्वीपीय घटक के तहत  16 और हिमालयी घटक के तहत 
14) की पहचान की है।
�	हाालाँँ�कि� नदि�योंं कोो जोोड़नेे वाालीी परि�योोजनााएँँ कााफीी हद 

तक भागीदार राज््योों के मध््य जल बँटवारे की आम सहमति 
पर निर््भर करती हैैं।

	¶ रााष्ट्रीीय जलभृृत माानचि�त्रण एवंं प्रबंंधन काार्ययक्रम (National 
Aquifer Mapping and Management 
Program- NAQUIM):
�	यह केंंद्रीीय भूूजल बोोर्डड (Central Ground Water 

Board- CGWB) द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन 
(GWM&R) योजना के तहत कार््ययान््ववित, एक केेंद्रीय 
प्रायोजित योजना है।

�	यह काार्ययक्रम जलभृृतोंं (जल धाारण करनेे वाालीी संंरचनााओं/
Water-Bearing Formations) का मानचित्रण 
करता है, उनका वर््णन करता है और जलभृत प्रबंधन योजनाएँ 
विकसित करता है।

�	इसकाा लक्ष्य पूूरेे देेश मेंं भूूजल संंसााधनोंं काा सतत् प्रबंंधन करनाा 
है।

	¶ प्रधाानमंंत्रीी कृृषि� सिं�ंचााई योोजनाा (PMKSY) - हर खेेत कोो 
पानी (HKKP) - भूजल (GW):
�	यह योोजनाा कृृषि� तक जल पहुँँच बढ़ाानेे और कि�साानोंं कोो कुुशल 

सिंचाई को बढ़़ावा देने के लिये लॉन््च की गई है।
�	इसमेंं खेेत मेंं जल उपयोोग दक्षताा कोो बढ़ाानाा, उसमेंं टि�कााऊ 

संरक्षण प्रथाएँ लागू करना शामिल है।
�	कृृषि� एवंं कि�साान कल्यााण वि�भााग PMKSY केे "प्रति� बूँँ�द 

अधिक फसल (Per Drop More Crop)" घटक को 
लागू कर रहा है।
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�	PMKSY- "प्रति� बूँँ�द अधि�क फसल" मुुख्य रूप सेे 
सूक्षष्म सिंचाई (ड्रिप और स््प््रििंकलर सिंचाई प्रणाली) के 
माध््यम से खेत स््तर पर जल उपयोग दक्षता पर केेंद्रित है।

�	यह योोजनाा वर्षष 2015-16 सेे परि�चाालि�त हैै तथाा खेेत स्तर पर 
जल संरक्षण को बढ़़ावा देती है।

�	कमांं�ड एरि�याा डेेवलपमेंंट एंंड वॉॉटर मैैनेेजमेंंट (Command 
Area Development & Water 
Management- CADWM) प्रोग्राम को 
PMKSY - HKKP के तहत लाया गया है।
�	CAD काार्योंं कोो शुुरू करनेे काा मुुख्य उद्देेश्य नि�र्मि�ित 

सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़़ाना तथा सहभागी सिंचाई 
प्रबंधन (Participatory Irrigation 
Management- PIM) के माध््यम से स््थथायी 
आधार पर कृषि उत््पपादन मेें सुधार करना है।

	¶ मि�शन अमृृत सरोोवर
�	यह जल नि�काायोंं केे संंरक्षण केे लि�ए आज़ाादीी काा अमृृत 

महोत््सव के भाग के रूप मेें लॉन््च किया गया।
�	प्रत्येेक ज़ि�लेे मेंं 75 जल नि�काायोंं काा वि�काास और काायााकल्प 

करने का लक्षष्य है।
	¶ जल जीीवन मि�शन:
�	इसकाा लक्ष्य 2024 तक प्रत्येेक ग्राामीीण परि�वाार कोो पीीनेे योोग्य 

नल का पानी उपलब््ध कराना है।
�	पाानीी कीी कमीी और सूूखााग्रस्त क्षेेत्रोंं मेंं नल केे पाानीी कीी आपूूर्ति�ि 

पर ध््ययान देना।
�	इसमेंं थोोक जल अंंतरण और क्षेेत्रीीय जल आपूूर्ति�ि योोजनााएँँ 

शामिल हैैं।
	¶ जल शक्ति� अभि�याान:
�	यह काार्ययक्रम जल संंरक्षण और प्रबंंधन केे लि�ए संंकटग्रस्त 

ज़िलोों मेें आयोजित किया जा रहा है।
�	“कैैच द रेेन अभि�याान” सभीी जि�लोंं, ग्राामीीण और शहरीी क्षेेत्रोंं कोो 

कवर करने के लिये लॉन््च किया गया।
�	इसकाा उद्देेश्य वर्षाा� जल कोो एकत्रि�त करनाा हैै।

	¶ जल उपयोोग दक्षताा एवंं नि�ष्पाादन मूूल्यांं�कन अध्ययन:
�	केंंद्रीीय जल आयोोग,सिं�ंचााई परि�योोजनााओं हेेतुु अध्ययन कोो 

बढ़़ावा देता है।
�	इसकाा मुुख्य उद्देेश्य जल उपयोोग दक्षताा और संंरक्षण प्रथााओं मेंं 

सुधार पर ध््ययान केेंद्रित करना है।
	¶ अटल भूूजल योोजनाा:
�	यह साात रााज्योंं अर्थाा�त् हरि�यााणाा, गुुजराात, कर्नाा�टक, मध्य प्रदेेश, 

महाराष्ट्र, राजस््थथान और उत्तर प्रदेश के 81 जिलोों की 8,774 

ग्राम पंचायतोों मेें जल संकट वाले क्षेत्ररों मेें कार््यरत केेंद्रीय योजना 
है।

�	अटल भूूजल योोजनाा काा उद्देेश्य साामुुदाायि�क भाागीीदाारीी केे मााध्यम 
से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों मेें भूजल प्रबंधन मेें सुधार 
करना है।

	¶ रााष्ट्रीीय एकीीकृृत जल संंसााधन वि�काास आयोोग 
(NCIWRD):
�	यह वि�भि�न्न परि�दृश्योंं केे लि�ए अनुुमाानि�त जल आवश्यकतााओं 

पर रिपोर््ट तैयार करता है।
�	यह जल संंसााधनोंं कीी योोजनाा और प्रबंंधन केे लि�ए अंंतर्दृृष्टि� 

प्रदान करता है।
	¶ रााष्ट्रीीय आपदाा प्रबंंधन एजेंंसीी (National Disaster 

Management Agency- NDMA):
�	यह आपदाा चेेताावनीी और प्रबंंधन केे लि�येे जल-संंबंंधि�त डेेटाा 

और प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करती है।
�	यह चेेताावनीी केे समय पर प्रसाार केे लि�येे NavIC जैैसेे 

प््ललेटफॉर््म का उपयोग करती है।
	¶ "सहीी फसल" अभि�याान:
�	इसेे जल-तनाावग्रस्त क्षेेत्रोंं मेंं जल-कुुशल फसल वि�कल्पोंं 

(Water-Efficient Crop Choices) को 
प्रोत््ससाहित करने के लिये लॉन््च किया गया।

�	यह आर्थि�िक रूप सेे व्यवहाार्यय और टि�कााऊ फसल कृृषि� प्रथााओं 
को बढ़़ावा देता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार््यक्रम 
पर CAG रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वर््ष 
2017-18 से वर््ष 2020-21 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार््यक्रम 
(NSAP) के प्रदर््शन ऑडिट पर एक हालिया रिपोर््ट मेें योजना, वित्तीय 
प्रबंधन एवं कार््ययान््वयन मेें कई अनियमितताओं तथा कल््ययाण योजना 
NSAP की निगरानी के मामले प्रदर््शशित हुए हैैं।

रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ
	¶ प्रचाार-प्रसाार केे लि�येे पेंंशन फंंड काा दुुरुपयोोग:
�	ग्राामीीण वि�काास मंंत्राालय (MoRD) नेे NSAP केे लि�येे 

आवंटित धन को अन््य मंत्रालय की योजनाओं के प्रचार 
अभियानोों पर व््यय कर दिया, जो पेेंशन वितरण के लिये है।

�	NSAP केे लि�येे आवंंटि�त धनरााशि� पेंंशन वि�तरण तथाा 
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प्रशासनिक व््ययोों के लिये थी, जिसमेें से 3% को भविष््य के 
लिये अलग रखा गया था।

�	मंंत्राालय तथाा रााज्य अथवाा केंंद्रशाासि�त प्रदेेश दोोनोंं स्तरोंं पर धन 
के दुरुपयोग के मामलोों की पहचान की गई।

�	MoRD नेे वि�भि�न्न मंंत्राालय काार्ययक्रमोंं कोो बढ़ाावाा देेनेे केे 
लिये होर््डििंग््स के माध््यम से वर््ष 2017 मेें एक प्रचार अभियान 
प्रारंभ किया।

�	होोर्डिं�ंग्स केे लि�येे 39.15 लााख रुपए स्वीीकृृत कि�येे गए और कई 
राज््योों मेें अभियानोों के लिये 2.44 करोड़ रुपए स््ववीकृत किये 
गए।

�	इस अभि�याान केे लि�येे आवंंटि�त धन काा उद्देेश्य रााष्ट्रीीय ग्राामीीण 
रोज़गार गारंटी योजना (National Rural 
Employment Guarantee Scheme) से था, 
लेकिन इसे NSAP योजनाओं से प्राप््त किया गया था।

	¶ वि�ज्ञाापन वि�संंगति�याँँ�:
�	CAG नेे पाायाा कि� वि�ज्ञाापन काार्यय आदेेशोंं मेंं NSAP 

योजनाएँ शामिल नहीीं थीीं लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण (PMAY-G) और दीन दयाल उपाध््ययाय ग्रामीण 
कौशल््य योजना (DDU-GKY) जैसी योजनाओं पर 
प्रकाश डाला गया था।

	¶ फंंड डाायवर्ज़ज़न मेंं शाामि�ल रााज्य:
�	छह रााज्योंं (रााजस्थाान, छत्तीीसगढ़, जम्मूू-कश्मीीर, ओडि�शाा, 

गोवा और बिहार) मेें पेेंशन योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि 
का दुरुपयोग किया गया।

	¶ नि�हि�ताार्थथ और लााभाार्थीी प्रभााव:
�	फंंड डाायवर्ज़ज़न केे काारण NSAP केे तहत नि�योोजि�त सूूचनाा, 

शिक्षा और संचार (Information, Education, 
and Communication- IEC) गतिविधियाँ 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं।

�	शुुरुआत मेंं NSAP IEC केे लि�येे नि�र्धाा�रि�त 2.83 करोोड़ 
रुपए की धनराशि का उपयोग अन््य मंत्रालय की योजनाओं को 
बढ़़ावा देने के लिये किया गया था।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार््यक्रम (NSAP):
	¶ परि�चय:
�	NSAP कोो 15 अगस्त, 1995 कोो केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा केे 

रूप मेें लॉन््च किया गया था।
�	NSAP भाारत केे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 41 और 42 मेंं 

निदेशक सिद््धाांतोों की पूर््तति की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम का 
प्रतिनिधित््व करता है।

�	NSAP काा लक्ष्य गरीीबीी रेेखाा सेे नीीचेे केे परि�वाारोंं सेे संंबंंधि�त 
प्राथमिक आय उत््पपादक की मृत््ययु पर वृद्ध व््यक्तियोों, विधवाओं, 
विकलांग व््यक्तियोों और शोक संतप््त परिवारोों को सहायता प्रदान 
करना है।

	¶ अवयव:
�	NSAP कीी पाँँ�च उप-योोजनााएँँ हैंं:

�	इंंदि�राा गांं�धीी रााष्ट्रीीय वृृद्धाावस्थाा पेंंशन योोजनाा 
(IGNOAPS): इस योजना के तहत 60 वर््ष या 
उससे अधिक आयु के BPL व््यक्ति 79 वर््ष की आयु तक 
200 रुपए और उसके बाद 500 रुपए की मासिक पेेंशन 
के हकदार हैैं।

�	इंंदि�राा गांं�धीी रााष्ट्रीीय वि�धवाा पेंंशन योोजनाा 
(IGNWPS): 40-59 वर््ष की BPL विधवाएँ 200 
रुपए की मासिक पेेंशन की हकदार हैैं।

�	इंंदि�राा गांं�धीी रााष्ट्रीीय वि�कलांं�गताा पेंंशन योोजनाा 
(IGNDPS): गंभीर और एकाधिक विकलांगता 
वाले 18-59 वर््ष की आयु के BPL व््यक्ति 200 रुपए की 
मासिक पेेंशन के हकदार हैैं।

�	रााष्ट्रीीय पाारि�वाारि�क लााभ योोजनाा (NFBS): इस 
योजना के तहत एक BPL परिवार 18 से 64 वर््ष की 
आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत््ययु पर एकमुश््त 
धनराशि का हकदार है। सहायता राशि 10,000 रुपए है।

�	अन्नपूूर्णाा�: योोजनाा केे तहत उन वरि�ष्ठ नाागरि�कोंं कोो 
प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ््त प्रदान किया जाता है, 
जो पात्र होते हुए भी NOAPS के तहत शामिल नहीीं हुए 
हैैं।

भारत के कपास क्षेत्र का विकास
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें केेंद्रीय राज््य मंत्री, वस्तत्र मंत्रालय ने कपास उत््पपादक 
किसानोों को सशक्त बनाने और कपास क्षेत्र को बढ़़ावा देने के लिये उठाए 
गए महत्तत्वपूर््ण कदमोों पर प्रकाश डाला।

कपास क्षेत्र के विकास स ेसबंधंित भारत सरकार की पहलेें:
	¶ रााष्ट्रीीय खााद्य सुुरक्षाा मि�शन केे तहत कपाास वि�काास काार्ययक्रम:
�	इसेे वर्षष 2014-15 सेे कृृषि� और कि�साान कल्यााण वि�भााग द्वााराा 

15 प्रमुख कपास उत््पपादक राज््योों, यथा- असम, आंध्र प्रदेश, 
गुजरात, हरियाणा, कर््ननाटक, मध््य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, 
पंजाब, राजस््थथान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल मेें कार््ययान््ववित किया जा रहा है।
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�	इसकाा उद्देेश्य प्रमुुख कपाास उत्पाादक रााज्योंं मेंं कपाास उत्पाादन 
और उत््पपादकता मेें वृद्धि करना है।

�	इसकेे अंंतर्गगत प्रदर्शशन, परीीक्षण, पौौधोंं केे संंरक्षण हेेतुु रसाायनोंं काा 
वितरण व संबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

	¶ कपाास केे लि�येे न्यूूनतम समर्थथन मूूल्य फॉॉर्मूू�लाा/सूूत्र:
�	न्यूूनतम समर्थथन मूूल्य कीी गणनाा करनेे केे लि�येे उत्पाादन लाागत 

का 1.5 गुना (A2+FL) फॉर््ममूला प्रस््ततुत किया गया है।
�	यह कपाास कि�साानोंं केे आर्थि�िक हि�त और कपड़ाा उद्योोग केे लि�येे 

कपास की उपलब््धता सुनिश्चित करता है।
�	इसकेे तहत कि�साानोंं कीी आय मेंं वृृद्धि� करनेे केे लि�येे MSP 

दरोों मेें वृद्धि की जाती है।
�	कपाास सीीज़न 2022-23 केे लि�येे उचि�त औसत गुुणवत्ताा 

(Fair Average Quality- FAQ) ग्रेड कपास के 
MSP मेें लगभग 6% की वृद्धि हुई, जिसे आगामी कपास 
सीज़न 2023-24 के लिये बढ़ाकर 9-10% किया गया है।

	¶ भाारतीीय कपाास नि�गम (CCI):
�	इसकाा गठन कपाास कि�साानोंं हेेतुु MSP संंचाालन केे लि�येे एक 

केेंद्रीय नोडल एजेेंसी के रूप मेें किया गया है। यह विशेष तौर 
पर तब कार््य करता है, जब उचित औसत गुणवत्ता ग्रेड बीज 
कपास की कीमतेें न््ययूनतम समर््थन मूल््य दरोों से नीचे गिर जाती 
हैैं।

�	यह कि�साानोंं कोो संंकटपूूर्णण बि�क्रीी सेे बचााताा हैै।
	¶ ब्रांं�डिं�ंग और ट्रेेसबि�लि�टीी:
�	एक ब्रांं�ड नााम केे सााथ भाारतीीय कपाास कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे 

'कस््ततूरी कपास' (Kasturi Cotton) लॉन््च किया गया 
है।

�	इसकाा उद्देेश्य भाारतीीय कपाास कीी गुुणवत्ताा, ट्रेेसबि�लि�टीी और 
ब््राांडिंग सुनिश्चित करना है।

	¶ वृृहद पैैमाानेे पर प्रदर्शशन परि�योोजनाा:
�	NFSM केे तहत कृृषि� एवंं कि�साान कल्यााण मंंत्राालय द्वााराा 

स््ववीकृत।
�	यह कपाास कीी बेेहतर उत्पाादकताा सुुनि�श्चि�त केे लि�येे सर्वोोत्तम 

अभ््ययास पर ध््ययान केेंद्रित करती है।
�	उच्च घनत्व रोोपण प्रणाालीी (HDPS) और मूूल्य शृंंखलाा 

दृष्टिकोण जैसी नवीन तकनीकोों पर ध््ययान देना।
�	"कृृषि�-पाारि�स्थि�िति�कीी क्षेेत्रोंं केे लि�येे प्रौौद्योोगि�कि�योंं कोो लक्षि�त 

करना तथा कपास उत््पपादकता को बेहतर बनाने हेतु सर्वोत्तम 
प्रथाओं का बड़़े पैमाने पर प्रदर््शन" नामक परियोजना को मंज़ूरी 
देना।

	¶ वस्त्र सलााहकाार समूूह (TAG):
�	वस्त्र मूूल्य शृंंखलाा मेंं हि�तधाारकोंं केे बीीच समन्वय कीी सुुवि�धाा 

के लिये वस्तत्र मंत्रालय द्वारा गठित।
�	यह उत्पाादकताा, कीीमत, ब्रांं�डिं�ंग और अन्य संंबंंधि�त मुुद्दोंं काा 

समाधान करता है।

भारत मेें बाँध सुरक्षा और जल संसाधन 
प्रबंधन
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें जल शक्ति राज््य मंत्री ने बाँध सुरक्षा और जल संसाधन 
प्रबंधन के क्षेत्र मेें भारत की महत्तत्वपूर््ण प्रगति पर प्रकाश डाला।

भारत मेें बाँध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन से सबंधित 
प्रमुख पहलेें:
	¶ बाँँ�ध सुुरक्षाा अधि�नि�यम, 2021: एक नि�याामक ढाँँ�चाा:
�	यह केंंद्र सरकाार द्वााराा अधि�नि�यमि�त एक अधि�नि�यम हैै।
�	इसकेे तहत नि�र्दि�िष्ट बाँँ�ध कीी उचि�त नि�गराानीी, नि�रीीक्षण, संंचाालन 

और रखरखाव का कार््य किया जाता है।
�	इसकाा उद्देेश्य बाँँ�ध वि�फलताा सेे संंबंंधि�त आपदााओं कोो रोोकनाा 

और बाँध सुचारु रूप से कार््य कर सकेें, इसके लिये संस््थथागत 
तंत्र की स््थथापना करना है।

	¶ संंस्थाागत तंंत्र:
�	बाँँ�ध सुुरक्षाा पर रााष्ट्रीीय समि�ति� (National 

Committee on Dam Safety-  NCDS):
�	इसकाा काार्यय रााष्ट्रीीय स्तर पर बाँँ�ध सुुरक्षाा हेेतुु रााष्ट्रीीय समि�ति� 

का गठन करना है।
�	यह बाँँ�ध सुुरक्षाा संंबंंधीी नीीति�योंं कोो वि�कसि�त करनेे और 

आवश््यक नियमोों की सिफारिश करने के लिये उत्तरदायी 
है ।

�	यह समाान सुुरक्षाा माानकोंं कोो सुुनि�श्चि�त करनेे केे लि�येे एक 
रणनीतिक मंच प्रदान करता है।

�	रााष्ट्रीीय बाँँ�ध सुुरक्षाा प्रााधि�करण (National Dam 
Safety Authority- NDSA):
�	इसकाा काार्यय एक नि�याामक संंस्थाा केे रूप मेंं रााष्ट्रीीय बाँँ�ध 

सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना है।
�	यह बाँँ�ध सुुरक्षाा पर रााष्ट्रीीय समि�ति� कीी नीीति�योंं कोो लाागूू 

करता है।
�	रााज्य बाँँ�ध सुुरक्षाा संंगठनोंं (State Dam Safety 

Organisations- SDSO) को तकनीकी 



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024102102

सहायता प्रदान करने के साथ अंतर-राज््ययीय विवादोों का 
समाधान करता है।

�	रााज्य स्तरीीय बाँँ�ध सुुरक्षाा उपााय:
�	यह बाँँ�ध सुुरक्षाा पर रााज्य समि�ति� कीी स्थाापनाा केे लि�येे रााज्य 

सरकारोों को सशक्त बनाता है।
�	यह बाँँ�ध सुुरक्षाा माानकोंं कोो लाागूू करनेे केे लि�येे ज़ि�म्मेेदाार 

राज््य बाँध सुरक्षा संगठनोों का गठन करता है।
�	यह सुुरक्षाा प्रोोटोोकॉॉल और उपचााराात्मक काार्ररवााइयोंं केे 

संबंध मेें बाँध प्रबंधकोों को महत्तत्वपूर््ण निर्देश प्रदान करता 
है।

	¶ रााष्ट्रीीय जल वि�ज्ञाान परि�योोजनाा (National 
Hydrology Project- NHP):
�	रााष्ट्रीीय जल वि�ज्ञाान परि�योोजनाा कोो चाार प्रमुुख घटकोंं; जल 

संसाधन निगरानी प्रणाली, जल संसाधन सूचना प्रणाली, जल 
संसाधन संचालन और योजना प्रणाली तथा संस््थथागत क्षमता 
वृद्धि के साथ डिज़़ाइन किया गया है।

�	इस परि�योोजनाा काा लक्ष्य देेश भर मेंं जल संंसााधन प्रबंंधन क्षमताा 
मेें वृद्धि करना है।

�	यह काार्याा�न्वयन एजेंंसि�योंं द्वााराा कि�येे गए बााढ़ संंबंंधीी पूूर्वाा�नुुमाान 
अध््ययनोों का समर््थन करती है।

अमृत भारत स््टटेशन योजना
हाल ही मेें भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स््टटेशन योजना के एक 

भाग के रूप मेें पूरे भारत मेें 27 राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें विस््ततृत 
508 रेलवे स््टटेशनोों के पुनर््वविकास की आधारशिला रखी।
	¶ इस व्याापक पुुनर्वि�िकाास परि�योोजनाा, जि�सकीी अनुुमाानि�त लाागत 

24,470 करोड़ रुपए से अधिक है, का उद्देश््य रेलवे स््टटेशनोों को 
आधुनिक, सुसज्जित केेंद्ररों मेें बदलना है।

अमृत भारत स््टटेशन योजना:
	¶ परि�चय:
�	अमृृत भाारत स्टेेशन योोजनाा काा लक्ष्य देेश भर मेंं 1309 स्टेेशनोंं 

का पुनर््वविकास करना है।
�	यह पुुनर्वि�िकाास आधुुनि�क याात्रीी सुुवि�धााएँँ प्रदाान करनेे केे सााथ-

साथ इंटर-मोडल एकीकरण तथा यात्रियोों के लिये सुव््यवस््थथित 
दिशा-निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिये साइनेज़ (संकेतोों 
के माध््यम से) सुविधा भी सुनिश्चित करेगा।

�	यह योोजनाा रेेल मंंत्राालय द्वााराा फरवरीी 2023 मेंं शुुरू कीी गई थीी।
	¶ स्टेेशनवाार योोजनााएँँ:
�	स्टेेशन भवनोंं केे डि�ज़ााइन स्थाानीीय संंस्कृृति�, वि�राासत और 

वास््ततुकला से प्रेरित होोंगे।

�	उदााहरण केे लि�येे, जयपुुर रेेलवेे स्टेेशन मेंं रााजस्थाान केे 
हवा महल और आमेर किले से मिलते जुलते तत्तत्व देखने 
को मिलेेंगे।

	¶ शहरीी वि�काास केे लि�येे एकीीकृृत दृष्टि�कोोण:
�	पुुनर्वि�िकाास योोजनाा शहरीी वि�काास केे लि�येे एक समग्र दृष्टि�कोोण 

को ध््ययान मेें रखकर बनाई गई है, ऐसे मेें इन स््टटेशनोों को "सिटी 
सेेंटर" के रूप मेें माना जा सकता है।

�	इस दृष्टि�कोोण काा उद्देेश्य याात्रि�योंं केे सुुलभ आवगमन केे लि�येे 
अच््छछी तरह से डिज़ाइन किये गए ट्रैफिक सर््ककुलेशन, इंटर-
मोडल कनेक््टटिविटी तथा स््पष्ट संकेत बनाना है।

डिजिटल इंडिया RISC-V 
(DIR-V) कार््यक्रम

हाल ही मेें केेंद्रीय इलेक्ट्रानिक््स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने IIT 
मद्रास द्वारा चेन्नई मेें आयोजित डिजिटल RISC-V (DIR-V) 
संगोष्ठी को वर््चचुअल माध्‍यम से संबोधित किया।
	¶ IIT मद्राास द्वााराा आयोोजि�त इस एक दि�वसीीय संंगोोष्ठीी मेंं DIR-V 

को लेकर सरकार के विज़न पर ज़ोर देते हुए बताया गया कि वर््तमान 
मेें इसका उद्देश््य प्रभावी सार््वजनिक-निजी भागीदारी और IIT 
मद्रास जैसे उच्च शैक्षिक संस््थथानोों के सहयोग से RISC-V के 
लिये एक मज़बूत पारिस््थथितिकी तंत्र बनाना है।

डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार््यक्रम:
	¶ परि�चय:
�	यह एक दूूरदर्शीी पहल हैै जि�सकाा उद्देेश्य भाारत केे सेेमीीकंंडक्टर 

पारिस््थथितिकी तंत्र का उत््थथान करना है।
�	इसकाा प्रााथमि�क लक्ष्य आत्मनि�र्भभरताा कीी नींंव रखतेे हुए 

माइक्रोप्रोसेसर के क्षेत्र मेें स््वदेशी नवाचार को बढ़़ावा देना है।
�	यह काार्ययक्रम भवि�ष्य केे लि�येे इसकीी दि�शाा कोो आकाार देेनेे वाालेे 

तीन प्रमुख सिद््धाांतोों पर ज़ोर देता है: नवाचार, कार््यक्षमता और 
प्रदर््शन।

	¶ जटि�ल डि�जि�टल वि�श्व मेंं प्रबंंधन:
�	यह काार्ययक्रम वर्ततमाान मेंं डि�जि�टल वि�श्व मेंं सि�लि�कॉॉन चि�प्स कीी 

बढ़ती मांग को स््ववीकार करता है।
�	5G एवंं 6G जैैसीी उभरतीी प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे चलतेे डि�जि�टल 

परिदृश््य को नया आकार देने से DIR-V क्लाउड सेवाओं, 
इंटरनेट ऑफ थिंग््स (IoT) एवं सेेंसर जैसे विभिन्न क्षेत्ररों मेें 
एप््ललीकेशन खोजे जाने का अनुमान है।

	¶ उच्च-प्रदर्शशन कंंप्यूूटिं�ंग मेंं अभि�न्न भूूमि�काा:
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�	DIR-V कोो उच्च-प्रदर्शशन कंंप्यूूटिं�ंग केे लि�येे भाारत कीी 
आकांक्षाओं के केेंद्र मेें रखा गया है।

�	सेंंटर फॉॉर डेेवलपमेंंट ऑफ एडवांं�स कंंप्यूूटिं�ंग (C-DAC) 
सार््वजनिक-निजी भागीदारी के साथ संगठनोों के सहयोग से यह 
सुनिश्चित करेगा कि DIR-V इन महत्त्वाकांक्षी लक्षष्ययों मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाएगा।

RISC-V:
	¶ RISC शब्द काा अर्थथ हैै “Reduced Instruction Set 

Computer”, जो कुछ कंप््ययूटर निर्देशोों को निष््पपादित करता है, 
जबकि ‘V’ 5वीीं पीढ़़ी के लिये है।

	¶ यह एक ओपन-सोोर्सस हाार्डडवेेयर ISA (Instruction Set 
Architecture) है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम 
अनुप्रयोगोों को लक्षित करने वाले कस््टम प्रोसेसर के विकास के 
लिये किया जाता है।

	¶ यह डि�ज़ााइनरोंं कोो हज़ाारोंं संंभाावि�त कस्टम प्रोोसेेसर बनाानेे मेंं भीी 
सक्षम बनाता है, जिससे बाज़ार मेें तेज़ी से पहुुँचने की सुविधा प्राप््त 
होती है। प्रोसेसर IP की समानता से सॉफ््टवेयर विकास मेें लगने 
वाले समय की भी बचत होती है।

	¶ RISC-V प्रोोसेेसर केे पहननेे योोग्य वस्तुुओं, IoT, स्माार्टटफोोन, 
ऑटोमोटिव, एयरोस््पपेस और अन््य क्षेत्ररों मेें बहुमुखी अनुप्रयोग हैैं, जो 
विद्युत दक्षता, प्रदर््शन अनुकूलन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैैं। इन 
प्रोसेसर के लिये कम जगह की आवश््यकता होती है, साथ ही ये 
जटिल गणना वाले कार्ययों हेतु उत््ककृष्ट हैैं।
�	RISC काा आवि�ष्काार प्रोोफेेसर डेेवि�ड पैैटरसन द्वााराा वर्षष 1980 

के आसपास कैलिफोर््ननिया विश्वविद्यालय, बर््कले मेें किया गया 
था।

उन्नत कंप््ययूटिंग विकास केेंद्र (C-DAC):
	¶ यह इलेेक्ट्रॉॉनि�क्स और सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी मंंत्राालय (Ministry 

of Electronics and Information 
Technology- MeitY) के तहत अग्रणी अनुसंधान एवं 
विकास संस््थथान है, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक््स और संबंधित क्षेत्ररों मेें 
विशेषज्ञता रखता है।

	¶ सुुपरकंंप्यूूटर आयाात कीी अस्वीीकृृति� काा मुुकााबलाा करनेे केे लि�येे वर्षष 
1988 मेें स््थथापित C-DAC की शुरुआत भारत के पहले 
सुपरकंप््ययूटर PARAM के विकास के साथ हुई।

	¶ C-DAC देेश कीी नीीति�योंं और बााज़ाार कीी आवश्यकतााओं केे 
अनुरूप IT उत््पपादोों एवं समाधानोों को विकसित तथा प्रसारित करने 
के लिये अपनी विशेषज्ञता का निरंतर नवाचार व लाभ उठाकर भारत 
की IT क््राांति मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाता है।

भारतनेट परियोजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें केेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के आधुनिकीकरण 
के लिये 1.39 लाख करोड़ रुपए की स््ववीकृति दी है। 

भारतनेट परियोजना:
	¶ परि�चय:
�	नेेशनल ऑप्टि�िकल फााइबर नेेटवर्कक (NOFN) अक्तूूबर 

2011 मेें लॉन््च किया गया था और वर््ष 2015 मेें इसका नाम 
बदलकर भारत नेट प्रोजेक््ट कर दिया गया।

�	यह ऑप्टि�िकल फााइबर काा उपयोोग करनेे वाालाा वि�श्व काा सबसेे 
बड़़ा ग्रामीण ब्रॉडबैैंड कनेक््टटिविटी कार््यक्रम है जो भारत 
ब्रॉडबैैंड नेटवर््क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार््ययान््ववित एक 
प्रमुख मिशन भी है।
�	BBNL कंंपनीी अधि�नि�यम, 1956 केे तहत भाारत सरकाार 

द्वारा स््थथापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। 
�	इसेे संंचाार मंंत्राालय केे तहत दूूरसंंचाार वि�भााग द्वााराा 

कार््ययान््ववित किया जा रहा है।
�	इस परि�योोजनाा मेंं नि�ष्पाादन रणनीीति� मेंं बदलााव करनाा और 

अंतिम मील तक फाइबर कनेक््शन प्रदान करने के लिये ग्राम 
स््तरीय उद्यमियोों (Udyamis) को नियोजित करना शामिल 
है, जिससे अगले 2.5 वर्षषों मेें कनेक््टटिविटी प्रक्रिया मेें तेज़ी 
आएगी।

�	इसेे यूूनि�वर्ससल सर्वि�िस ऑब्लि��गेेशन फंंड (USOF) द्वााराा 
वित्तपोषित किया जाता है।
�	USOF यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� ग्राामीीण एवंं सुुदूूर 

ग्रामीण क्षेत्ररों मेें लोगोों को आर््थथिक रूप से उचित कीमतोों 
पर गुणवत्तापूर््ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) 
सेवाओं तक सार््वभौमिक गैर-भेदभावपूर््ण पहुुँच प्राप््त हो।

�	इसेे वर्षष 2002 मेंं संंचाार मंंत्राालय केे तहत तैैयाार कि�याा गयाा 
था।

	¶ उद्देेश्य:
�	इस परि�योोजनाा काा उद्देेश्य ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं अपनीी उपस्थि�िति� काा 

लाभ उठाकर जियो और एयरटेल जैसे निजी ऑपरेटरोों के साथ 
प्रतिस््पर्द्धा करना है, जहाँ इन निजी ऑपरेटरोों को कम प्रमुखता 
दी जाती है।

�	उम्मीीद हैै कि� भाारतनेेट द्वााराा प्रदाान कीी जाानेे वाालीी सेेवाा गुुणवत्ताा 
उपयोगकर्त्ताओं को आकर््षषित करने मेें प्रमुख भूमिका निभाएगी।

�	इसकाा लक्ष्य संंपूूर्णण भाारत केे सभीी 640,000 गाँँ�वोंं कोो हााई-स्पीीड 
इंटरनेट एक््ससेस से जोड़ना है।
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�	इसकाा लक्ष्य देेश भर कीी 2.5 लााख सेे अधि�क ग्रााम पंंचाायतोंं मेंं 
से प्रत््ययेक को ब्रॉडबैैंड इंटरनेट कनेक््टटिविटी प्रदान करना है।

�	सरकाार, भाारतनेेट केे मााध्यम सेे प्रत्येेक ग्रााम पंंचाायत मेंं न्यूूनतम 
100 Mbps बैैंडविड््थ प्रदान करना चाहती है ताकि प्रत््ययेक 
व््यक्ति, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं 
तक पहुुँच प्राप््त कर सकेें।

	¶ पुुर्नोोत्थाान दृष्टि�कोोण:
�	संशंोोधि�त भाारतनेटे मॉॉडल, एयरटेेल और जि�योो जैसैीी नि�जीी दूरूसंचंाार 

कंपनियोों के समान फाइबर कनके््शन के कार््ययान््वयन के लिय ेग्रामीण 
स््तर के उद्यमियोों (VLE) को सहयोग प्रदान करेगा।

�	इस दृष्टि�कोोण केे अनुुसाार सरकाार घर-घर तक बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे 
के विस््ततार की लागत वहन करेगी, जबकि उद्यमी घरेलू कनेक््शन 
के रखरखाव और संचालन मेें योगदान देेंगे।
�	यह सााझेेदाारीी 50:50 रााजस्व-सााझााकरण केे आधाार पर 

कार््य करेगी।
	¶ परि�योोजनाा केे चरण:
�	पहलाा चरण:

�	दि�संंबर 2017 तक ऑप्टि�िक फााइबर केेबल (OFC) कीी 
भूमिगत लाइनेें बिछाकर एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतोों 
को ब्रॉडबैैंड कनेक््टटिविटी प्रदान की गई।

�	दूूसराा चरण:
�	माार्चच 2019 तक भूूमि�गत फााइबर, वि�द्युुत् फााइबर लााइनोंं, 

रेडियो और उपग्रह मीडिया के इष्टतम मिश्रण का उपयोग 
करके देश की सभी ग्राम पंचायतोों को कनेक््टटिविटी प्रदान 
की गई।

�	तीीसराा चरण:
�	वर्षष 2019 सेे 2023 तक रिं�ंग टोोपोोलॉॉजीी केे सााथ ज़ि�लोंं 

और ब््ललॉकोों मेें फाइबर सहित एक अत््ययाधुनिक, 
भविष््ययोन््ममुखी नेटवर््क का निर््ममाण किया जाएगा।

देविका नदी कायाकल््प परियोजना
हाल ही मेें केेंद्रीय विज्ञान एव ंप्रौद्योगिकी राज््य मतं्री (स््वततं्र प्रभार) ने 

दवेिका नदी कायाकल््प परियोजना की प्रगति की ओर ध््ययानाकर््षषित किया।
	¶ देेवि�काा नदीी काायााकल्प परि�योोजनाा अगस्त 2023 तक पूूर्णण होोनेे 

वाली है, जिसमेें देविका नदी की पारिस््थथितिक और सांस््ककृतिक 
जीवन शक्ति को बहाल करने मेें महत्तत्वपूर््ण प्रगति हुई है।

	¶ नमाामि� गंंगेे काार्ययक्रम सेे प्रेेरि�त इस पहल काा उद्देेश्य पवि�त्र देेवि�काा 
नदी की स््वच््छता और स््ववास््थ््य की रक्षा करना है।

देविका नदी कायाकल््प परियोजना:
	¶ व्याापक अपशि�ष्ट प्रबंंधन:

�	तरल अपशि�ष्ट प्रबंंधन पर ध्याान आकर्षषण करनाा।
�	घरोंं कोो जोोड़नेे वाालेे पााइप्स और मैैनहोोल्स काा एक नेेटवर्कक 

स््थथापित करना।
�	इसकाा प्रााथमि�क उद्देेश्य तरल अपशि�ष्ट काा कुुशल नि�पटाान 

सुनिश्चित करना, प्रदूषण को रोकना और नदी की पवित्रता को 
बनाए रखना है।

	¶ पूूरक ठोोस अपशि�ष्ट प्रबंंधन:
�	इस परि�योोजनाा मेंं तरल अपशि�ष्ट केे अति�रि�क्त ठोोस अपशि�ष्ट 

प्रबंधन का महत्तत्वपूर््ण पहलू भी शामिल है।
�	इसमेंं स्थाानीीय समुुदाायोंं द्वााराा उत्पन्न ठोोस अपशि�ष्ट पदाार्थोंं 

का संग्रह, निपटान और प्रबंधन शामिल है।
�	पर्याा�वरणीीय क्षरण कोो रोोकनेे और नदीी एवंं इसकेे आसपाास केे 

समग्र पर््ययावरणीय स््ववास््थ््य को बनाए रखने के लिये ठोस 
अपशिष्ट का उचित प्रबंधन आवश््यक है।

	¶ वि�त्तीीय आवंंटन वि�वरण:
�	इस परि�योोजनाा कोो 190 करोोड़ रुपए सेे अधि�क काा नि�वेेश प्रााप्त 

हुआ है।
�	केंंद्र एवंं केंंद्रशाासि�त प्रदेेश केे बीीच 90:10 केे अनुुपाात मेंं 

आवंटन साझा किया गया है।
	¶ PRI केे मााध्यम सेे समुुदाायोंं काा सशक्तीीकरण:
�	ज़मीीनीी स्तर पर परि�योोजनाा कीी सफलताा सुुनि�श्चि�त करनेे मेंं 

पंचायती राज संस््थथाएँ (PRI) महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाती हैैं।
�	PRI कीी भाागीीदाारीी साामुुदाायि�क सहभाागि�ताा कोो बढ़ाातीी हैै, 

स््ववामित््व और सतत् विकास प्रथाओं को बढ़़ावा देती है।

देविका नदी के संदर््भ मेें मुख््य तथ््य:
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	¶ उत्पत्ति�: 
�	देेवि�काा नदीी काा उद्गम जम्मूू-कश्मीीर केे उधमपुुर ज़ि�लेे कीी 

पहाड़़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता  है तथा यह पश्चिमी पंजाब 
(अब पाकिस््ततान मेें) की ओर बहती हुई रावी नदी मेें मिल 
जाती है।

	¶ सांं�स्कृृति�क महत्त्व:
�	यह नदीी धाार्मि�िक महत्त्व रखतीी हैै क्योंंकि� हिं�ंदूू इसेे गंंगाा नदीी कीी 

बहन के रूप मेें पूजते हैैं।
�	ऐसाा माानाा जााताा हैै कि� देेवि�काा नदीी, राावीी एवंं चि�नााब नदीी केे 

बीच के क्षेत्ररों को कवर करने वाले मादेर देश के लोगोों को लाभ 
पहुुँचाने के लिये स््वयं देवी पार््वती का एक रूप है।

फिंगर मिन््ययूशिया रिकॉर््ड - फिंगर इमेज 
रिकॉर््ड (FMR-FIR) मोडैलिटी
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 
इन-हाउस आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस/मशीन लर््नििंग (AI/ML) 
प्रौद्योगिकी-आधारित फिंगर मिन््ययूशिया रिकॉर््ड - फिंगर इमेज रिकॉर््ड 
(FMR-FIR) मोडैलिटी शुरू की है।
	¶ यह तकनीीक, वि�शेेष रूप सेे आधाार-सक्षम भुुगताान प्रणाालीी 

(AePS) द्वारा लेनदेन को बढ़़ाने के लिये डिज़़ाइन की गई है, 
जिसका उद्देश््य क्लोन फिंगरप््रििंट के दुरुपयोग सहित धोखाधड़़ी 
गतिविधियोों से निपटना है।

फिंगर मिंटिया रिकॉर््ड - फिंगर इमेज रिकॉर््ड (FMR-
FIR) मोडैलिटी:
	¶ परि�चय:
�	FMR-FIR मोोडैैलि�टीी आधाार-सक्षम भुुगताान प्रणाालीी 

(AePS) के भीतर सुरक्षा उपायोों को मज़बूत करने के लिये 
UIDAI द्वारा विकसित एक उन्नत AI/ML-आधारित 
तकनीक है।

	¶ मुुख्य वि�शेेषतााएँँ और काार्ययक्षमताा:
�	हााइब्रि�ड प्रमााणीीकरण:

�	आधाार प्रमााणीीकरण (Aadhaar 
Authentication) के दौरान फिगरप््रििंट बायोमटे्रिक््स 
को स््थथापित करन ेके लिय ेFMR-FIR दो अलग-अलग 
घटकोों [फिगर मिन््ययूशिया (अगुंलियोों की बारीक रेखाएँ- 
Finger Minutiae) और फिगर इमजे (Finger 
Image)] के विश्लेषण को जोड़ता है।

�	जीीवंंतताा काा पताा लगाानाा:
�	मोोडेेलि�टीी (Modality) काा प्रााथमि�क काार्यय कैैप्चर 

किये गए फिंगरप््रििंट की सजीवता का आकलन करना है।
�	यह वाास्तवि�क, "जीीवि�त" अंगुंुलीी और क्लोोन (Cloned) 

या नकली फिगरप््रििंट के बीच अंतर कर सकता है, जिससे 
धोखाधड़़ी के प्रयासोों को रोका जा सकता है।

�	वाास्तवि�क समय सत्याापन:
�	FMR-FIR वाास्तवि�क समय मेंं कााम करताा हैै, 

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान तत््ककाल सत््ययापन परिणाम 
प्रदान करता है।

�	धोोखााधड़ीी सेे बेेहतर रोोकथााम:
�	क्लोोन कि�येे गए फिं�ंगरप्रिं�ंट केे उपयोोग काा पताा लगााकर 

और उसे रोककर, प्रौद्योगिकी AePS धोखाधड़़ी के 
जोखिम को काफी कम कर देती है।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enabled 
Payment System- AePS):
	¶ AEPS एक बैंंक केे नेेतृृत्व वाालाा मॉॉडल हैै जोो आधाार प्रमााणीीकरण 

का उपयोग करके किसी भी बैैंक के बिज़नेस कॉरेस््पोोंडेेंट (BC)/
बैैंक मित्र के माध््यम से POS (प््ववाइंट ऑफ सेल/माइक्रो 
ATM) पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन-देन की अनुमति 
देता है।

	¶ यह प्रणाालीी वि�त्तीीय लेेन-देेन मेंं एक और सुुरक्षाा व्यवस्थाा हैै क्योंंकि� 
इन लेन-देन को करते समय बैैंक विवरण प्रस््ततुत करने की 
आवश््यकता नहीीं होती है।

	¶ इसकाा परि�चाालन भाारतीीय रि�ज़र्वव बैंंक (RBI) और भाारतीीय बैंंक 
संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 
(NPCI) द्वारा किया जाता है।

	¶ यह OTP, बैंंक खााताा वि�वरण और अन्य वि�त्तीीय जाानकाारीी कीी 
आवश््यकता को समाप््त करता है।

	¶ आधाार नाामांं�कन केे दौौराान केेवल बैंंक काा नााम, आधाार संंख्याा और 
कैप््चर किये गए फिंगरप््रििंट के साथ लेन-देन किया जा सकता है।

विवाद से विश्वास- II
हाल ही मेें वित्त मंत्रालय ने सरकार और सरकारी उपक्रमोों के लंबित 

अनुबंधात््मक विवादोों के प्रभावी निपटान हेतु "विवाद से विश्वास II" 
योजना शुरू की है।
	¶ इस योोजनाा कीी घोोषणाा केंंद्रीीय बजट 2023-24 मेंं केंंद्रीीय वि�त्त मंंत्रीी 

द्वारा की गई थी।

विवाद से विश्वास-II योजना:
	¶ परि�चय:
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�	यह सरकाारीी एजेंंसि�योंं सेे जुुड़ेे लंंबेे समय सेे चलेे आ रहेे 
अनुबंधात््मक विवादोों को हल करने के लिये एक स््ववैच््छछिक 
निपटान योजना है।

�	यह वि�शेेष रूप सेे उन वि�वाादोंं केे लि�येे डि�ज़ााइन कीी गई हैै जहाँँ� 
मध््यस््थता पुरस््ककार को न््ययायालय मेें चुनौती दी जा रही है।
�	मध्यस्थताा पुुरस्काार: यह एक ऐसाा पुुरस्काार हैै जोो 

मध््यस््थता कार््यवाही को अंतिम रूप देता है।
�	योोजनाा केे तहत माानकीीकृृत शर्तेंं पेेश कीी जााएंंगीी और वि�वााद केे 

लंबित होने के स््तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान विकल््प 
प्रदान किये जाएंगे।

	¶ उद्देेश्य:
�	इस योोजनाा काा उद्देेश्य अनुुबंंधाात्मक वि�वाादोंं कोो कुुशलताापूूर्ववक 

हल करने के लिये एक मंच प्रदान करना, सरकार के साथ 
व््ययापार करने मेें सुगमता को बढ़़ावा देना और देश मेें नए निवेश 
को प्रोत््ससाहित करना है।

	¶ काार्याा�न्वयन:
�	इसेे गवर्ननमेंंट ई-माार्केेटप्लेेस (GeM) पोोर्टटल पर ऑनलााइन 

कार््यक्षमता के माध््यम से कार््ययान््ववित किया जाएगा।

खान और खनिज (विकास तथा 
विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
चर््चचा मेें क््योों?

राज््यसभा ने खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 

1957 मेें संशोधन करने के लिये खान और खनिज (विकास और 
विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।

पृष्ठभूमि:
	¶ खाान और खनि�ज (वि�काास तथाा वि�नि�यमन) अधि�नि�यम, 1957 मेंं 

वर््ष 2015 संशोधन किया गया था, इसका उद्देश््य पारदर््शशिता को 
बढ़ावा देने के लिये नीलामी-आधारित खनिज रियायत आवंटन शुरू 
करना, प्रभावित समुदायोों के कल््ययाण के लिये ज़िला खनिज 
फाउंडेशन की स््थथापना करना, अन््ववेषण को बढ़़ावा देने हेतु राष्ट्रीय 
खनिज अन््ववेषण ट्रस््ट (NMET) की स््थथापना करना और अवैध 
खनन कर्त्ताओं हेतु सख््त दंड का प्रावधान करना था।

	¶ वि�शि�ष्ट आकस्मि�िक मुदु्दोंं काा नि�वाारण करने ेकेे लि�ये ेइस अधि�नि�यम मंें 
वर््ष 2016 और 2020 मेें सशंोधन किय ेगए थ ेतथा इस क्षेत्र मेें सधुार 
लान ेहेतु आखिरी बार इसमेें वर््ष 2021 मेें सशंोधन किया गया था।

	¶ हाालाँँ�कि� खनि�ज क्षेेत्र कोो वि�शेेष रूप सेे महत्त्वपूूर्णण खनि�जोंं 
(Critical Minerals) की खोज एवं खनन को बढ़़ाने के 
लिये कुछ और सुधारोों की आवश््यकता है जो देश के आर््थथिक 
विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश््यक हैैं। 

	¶ महत्त्वपूूर्णण खनि�जोंं कीी उपलब्धताा कीी कमीी याा कुुछ भौौगोोलि�क 
स््थथानोों मेें उनके निष््कर््षण या प्रसंस््करण की एकाग्रता के चलते 
आपूर््तति शृृंखला कमज़ोर होने और यहाँ तक कि आपूर््तति मेें भी 
व््यवधान उत््पन्न हो सकता है। 
�	ऊर्जाा� परि�वर्ततन और वर्षष 2070 तक शुुद्ध-शूून्य काार्बबन उत्सर्जजन 

का लक्षष्य प्राप््त करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए 
महत्तत्वपूर््ण खनिजोों का महत्तत्व बढ़ गया है।

विधेयक के अंतर््गत निम््नलिखित प्रावधान:
प्रमुख प्रावधान 	 MMDR अधिनियम 1957 MMDR संशोधन विधेयक

परमाणु खनिजोों के खनन के लिये निजी क्षेत्र अधिनियम केवल राज््य एजेेंसियोों को लिथियम, 
बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैैंटलम 
और ज़़िरकोनियम जैसे परमाणु खनिजोों की 
खोज की अनुमति देता है।

विधेयक निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजोों मेें से 
छह जैसे- लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, 
टाइटेनियम, टैैंटलम और ज़़िरकोनियम के खनन 
की अनुमति देता है।
जब यह एक अधिनियम बन जाएगा तो केेंद्र के पास 
सोना, चादँी, ताँबा, जस््तता, सीसा, निकल आदि जसैे 
महत्तत्वपरू््ण खनिजोों के लिय ेखनन पट्टे और मिश्रित 
लाइसेेंस की नीलामी करन ेकी शक्ति होगी।

अन््ववेषण लाइसेेंस की नीलामी अन््ववेषण लाइसेेंस राज््य सरकार द्वारा प्रतिस््पर्द्धी 
आदेश के माध््यम से प्रदान किया जाएगा। केेंद्र 
सरकार इस प्रावधान के माध््यम से अन््ववेषण 
लाइसेेंस की नीलामी के तरीके, नियम और शर्ततें 
निर््धधारित करेगी।
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अधिकतम क्षेत्र जिसमेें गतिविधियोों की 
अनुमति है

अधिनियम के तहत एक संभावित लाइसेेंस 
(Prospecting Licence) 25 वर््ग 
किलोमीटर तक के क्षेत्र मेें गतिविधियोों की 
अनुमति देता है जबकि एक एकल सर्वेक्षण 
परमिट (Single Reconnaissance 
Permit) 5,000 वर््ग किलोमीटर तक के 
क्षेत्र मेें गतिविधियोों की अनुमति देता है।

यह अधिनियम 1,000 वर््ग किलोमीटर तक के 
क्षेत्र मेें एकल अन््ववेषण लाइसेेंस के तहत 
गतिविधियोों की अनुमति प्रदान करता है। हालाँकि 
प्रथम तीन वर््ष के पश्चात् लाइसेेंसधारी को मूल 
रूप से आवंटित क्षेत्र का 25% अपने पास बनाए 
रखने की अनुमति होगी।

अन््ववेषण लाइसेेंस हेतु प्रोत््ससाहन यदि अन््ववेषण के पश्चात् संसाधन पाए जाते हैैं, तो 
राज््य सरकार को अन््ववेषण लाइसेेंसधारी द्वारा 
रिपोर््ट प्रस््ततुत करने के छह माह के भीतर खनन 
पट्टे की नीलामी आयोजित करनी होगी। 
लाइसेेंसधारक को सरकार द्वारा संभावित खनिज 
की नीलामी मूल््य मेें से एक हिस््ससा दिया जाएगा।

तंबाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों? 

विश्व स््ववास््थ््य संगठन (World Health Organisation- 
WHO) ने हाल ही मेें तंबाकू नियंत्रण उपायोों पर एक व््ययापक रिपोर््ट 
जारी की। यह रिपोर््ट एमपॉवर उपायोों (तंबाकू के उपयोग तथा स््ववास््थ््य 
पर इसके हानिकारक प्रभावोों से निपटान हेतु WHO द्वारा विकसित 
रणनीतियोों का एक समूह) की शुरूआत के बाद से विश्व स््तर पर हुई 
प्रगति का मूल््ययाांकन करती है।

रिपोर््ट के प्रमुख बिंदु
	¶ वैैश्वि�क तंंबााकूू नि�यंंत्रण प्रगति�:
�	पूूरेे वि�श्व मेंं धूूम्रपाान काा प्रचलन वर्षष 2007 मेंं 22.8% सेे 

घटकर वर््ष 2021 मेें 17% रह  गया है, जिसके परिणामस््वरूप 
वर््तमान मेें धूम्रपान करने वाले लोगोों की संख््यया मेें 300 मिलियन 
की कमी आई है।

�	WHO केे MPOWER/एमपॉॉवर उपाायोंं नेे वि�गत 15 
वर्षषों मेें तंबाकू नियंत्रण मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई है, अर््थथात् 
WHO ने इस उपाय से कम से कम 5.6 बिलियन लोगोों 
(वैश्विक आबादी का 71%) की रक्षा की है।

�	कम सेे कम एक एमपॉॉवर उपााय लाागूू करनेे वाालेे देेशोंं कीी 
संख््यया वर््ष 2008 मेें 44 से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 151 हो गई है, 
जबकि चार देशोों - ब्राज़ील, तुर््ककिये, नीदरलैैंड और मॉरीशस ने 
सभी उपायोों को सफलतापूर््वक लागू किया है।

	¶ चुुनौौति�योंं काा समााधाान:
�	यह रि�पोोर्टट उन चुनुौौति�योंं पर भीी प्रकााश डाालतीी हैै जि�न्हंें अधि�क 

प्रभावी तबंाकू नियतं्रण के लिय ेसबंोधित करन ेकी आवश््यकता है।

�	वि�श्व मेंं 44 देेश अभीी भीी कोोई एमपॉॉवर उपााय लाागूू नहींं करतेे 
हैैं, जबकि 53 देशोों की स््ववास््थ््य सुविधाओं मेें धूम्रपान पर पूर््ण 
प्रतिबंध नहीीं है।
�	इसकेे अति�रि�क्त, केेवल कुुछ देेश हीी धूूम्रपाान-मुुक्त 

कार््यस््थलोों और रेस््टटोरेेंट््स पर इन उपायोों को लागू करते हैैं।
�	WHO, ई-सि�गरेेट केे खतरोंं पर भीी प्रकााश डाालताा हैै, क्योंंकि� 

तंबाकू उद्योग द्वारा हानिकारक विकल््प के रूप मेें ई-सिगरेट का 
सक्रिय प्रचार प्रगति को कमज़ोर करता है।
�	ई-सि�गरेेट, उपयोोगकर्त्ताा� और उसकेे आस-पाास केे लोोग 

दोनोों के लिये जोखिम उत््पन्न करती है, मूलतः आतंरिक 
वातावरण (indoor environments) मेें।

	¶ सेेकेंंड-हैंंड स्मोोकिं�ंग: 
�	प्रति�वर्षष अनुुमाानि�त 8.7 मि�लि�यन मौौतेंं तंंबााकूू सेे संंबंंधि�त हैंं, 

जबकि इसमेें से 1.3 मिलियन मौतेें  गैर-धूम्रपान करने वालोों से 
संबंधित हैैं, जो कि सेकेेंड-हैैंड/अप्रत््यक्ष स््ममोकिंग के संपर््क मेें 
आने से प्रभावित हुए हैैं।

�	हृदय रोोग केे काारण होोनेे वाालीी लगभग 400,000 मौौतोंं काा 
कारण सेकेेंड-हैैंड स््ममोकिंग है। इसके अलावा निष्क्रिय धूम्रपान 
बच्चचों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे गंभीर अस््थमा, 
श्वसन पथ मेें संक्रमण और अचानक शिशु मृत््ययु सिंड्रोम 
(Sudden infant death syndrome- SIDS) 
की स््थथिति उत््पन्न हो सकती है।
�	20 वर्षष सेे कम उम्र केे लगभग 51,000 बच्चोंं और कि�शोोरोंं 

की मौत सेकेेंड हैैंड स््ममोकिंग के संपर््क मेें आने से होती है।
	¶ तंंबााकूू नि�यंंत्रण कोो लेेकर भाारत कीी प्रगति�:
�	भाारत तंंबााकूू उत्पाादोंं पर स्वाास्थ्य चेेताावनीी लेेबल लाागूू करनेे 
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और तंबाकू की लत को रोकने हेतु उपचार प्रदान करने मेें 
उत््ककृष्ट है।

�	भाारत मेंं लगभग 85% सि�गरेेट पैैकोंं पर आगेे और पीीछेे दोोनोंं 
तरफ स््ववास््थ््य चेतावनियाँ लिखी होती हैैं, जो चेतावनी लेबल 
आकार के मामले मेें देश को शीर््ष 10 मेें रखता है।

�	भाारत नेे ई-सि�गरेेट कीी बि�क्रीी पर भीी प्रति�बंंध लगाानेे केे सााथ हीी 
स््ववास््थ््य सुविधाओं तथा शैक्षणिक संस््थथानोों मेें धूम्रपान पर 
प्रतिबंध लगा दिया है।

�	बंंगलूूरू मेंं सैैकड़ोंं प्रवर्ततन अभि�याानोंं, 'नोो स्मोोकिं�ंग' सााइन 
डिस््प्लले, धूम्रपान और सेकेेंड-हैैंड स््ममोकिंग के धुएँ से उत््पन्न 
खतरोों के बारे मेें व््ययापक जागरूकता अभियानोों के परिणामस््वरूप 
तंबाकू नियंत्रण मेें महत्तत्वपूर््ण प्रगति देखी गई है।
�	शहर द्वााराा कि�येे गए प्रयाासोंं सेे साार्ववजनि�क स्थाानोंं पर 

धूम्रपान मेें 27% की सराहनीय कमी देखी गई है।

जम््ममू-कश््ममीर की अनुसूचित जनजाति 
सूची मेें समुदायोों का समावेशन
चर््चचा मेें क््योों? 

भारत सरकार ने संविधान (जम््ममू-कश््ममीर) अनुसूचित जनजाति 
आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया है, जिसका लक्षष्य जम््ममू-
कश््ममीर मेें अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) 
सूची मेें चार समुदायोों को शामिल करना है।
	¶ "गड्डाा ब्रााह्मण (Gadda Brahmin)," "कोोलीी (Koli)," 

"पद्दारी जनजाति (Paddari Tribe)," और "पहाड़़ी जातीय 
समूह (Pahari Ethnic Group)" को शामिल करने के 
प्रस््ततावित प्रस््तताव ने आरक्षण लाभोों के वितरण के संबंध मेें आशंकाएँ 
उत््पन्न कर दी हैैं।

ST सूची मेें शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड:
	¶ अनुुसूूचि�त सूूचीी मेंं शाामि�ल करनेे केे लि�येे माानदंंड: यह नि�र्धाा�रि�त 

करना कि कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति सूची मेें शामिल किये 
जाने के योग््य है या नहीीं, कई मानदंडोों पर आधारित है, जिनमेें 
शामिल हैैं:
�	नृृजाातीीयताा संंबंंधीी लक्षण (Ethnographic 

Features): इस समुदाय के विशिष्ट और पहचाने जाने 
योग््य नृजातीयता संबंधी लक्षणोों को इसकी जनजातीय पहचान 
स््थथापित करने के लिये माना जाता है।

�	पाारंंपरि�क वि�शेेषतााएँँ: जनजाातीीय संंस्कृृति� केे प्रति� समुुदााय कीी 
प्रतिबद्धता का आकलन करने के लिये पारंपरिक प्रथाओं, रीति-
रिवाज़ोों और जीवनशैली की जाँच की जाती है।

�	वि�शि�ष्ट संंस्कृृति�: एक अनोोखीी और वि�शि�ष्ट संंस्कृृति� कीी 
उपस््थथिति जो समुदाय को अन््य समूहोों से अलग करती है।

�	भौौगोोलि�क अलगााव:  वि�शि�ष्ट क्षेेत्रोंं मेंं इसकीी ऐति�हाासि�क 
और निरंतर उपस््थथिति का आकलन करने के लिये समुदाय के 
भौगोलिक अलगाव को ध््ययान मेें रखा जाता है।

�	पि�छड़ाापन: समुुदााय कोो होोनेे वाालेे नुुकसाान केे स्तर काा 
मूल््ययाांकन करने के लिये सामाजिक-आर््थथिक पिछड़़ेपन पर 
विचार किया जाता है।
�	हाालाँँ�कि� भाारतीीय संंवि�धाान ST कीी माान्यताा केे माानदंंड कोो 

परिभाषित नहीीं करता है।
	¶ कि�सीी समुुदााय कोो ST सूूचीी मेंं जोोड़नेे कीी प्रक्रि�याा:
�	यह प्रक्रि�याा रााज्य याा केंंद्रशाासि�त प्रदेेश स्तर पर शुुरू होोतीी हैै, 

जहाँ संबंधित सरकार या प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय को 
शामिल करने की सिफारिश करता है।

�	प्रस्तााव कोो परीीक्षण और आगेे केे वि�चाार-वि�मर्शश केे लि�येे केंंद्रीीय 
जनजातीय मामलोों के मंत्रालय को भेजा जाता है।

�	इसकेे बााद जनजाातीीय काार्यय मंंत्राालय अपनेे वि�चाार-वि�मर्शश सेे 
प्रस््तताव की जाँच करता है और इसे भारत का महापंजीयक 
(Registrar General of India) को भेजता है।
�	एक बाार RGI द्वााराा अनुुमोोदि�त होोनेे केे बााद प्रस्तााव 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है 
जिसके बाद प्रस््तताव केेंद्र सरकार को वापस भेजा जाता है।

�	कि�सीी भीी समुुदााय कोो अनुुसूूचि�त जनजााति� सूूचीी मेंं शाामि�ल 
करना तभी प्रभावी होता है जब लोकसभा और राज््यसभा दोनोों 
मेें पारित होने के बाद राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) 
आदेश, 1950 [Constitution (Scheduled 
Tribes) Order, 1950] मेें संशोधन करने वाले विधेयक 
को मंज़ूरी दे देता है।

जन््म और मृत््ययु पंजीकरण (संशोधन) 
विधेयक, 2023
चर््चचा मेें क््योों? 

लोकसभा ने हाल ही मेें जन््म और मृत््ययु पंजीकरण (संशोधन) 
विधेयक, 2023 [Registration of Births and Deaths 
(Amendment) Bill, 2023] को मंज़ूरी दे दी है जो डिजिटल 
जन््म प्रमाण पत्र (Digital Birth Certificates) की दिशा मेें 
एक महत्तत्वपूर््ण परिवर््तन को दर््शशाता है।
	¶ येे प्रमााणपत्र शैैक्षि�क प्रवेेश सेे लेेकर सरकाारीी आवेेदन तक कई 

उद्देश््योों के लिये एक व््ययापक दस््ततावेज़ के रूप मेें काम करेेंगे।
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जन््म और मृत््ययु (संशोधन) विधेयक, 2023 का पंजीकरण:
	¶ परि�चय:
�	जन्म और मृृत्युु पंंजीीकरण (संंशोोधन) वि�धेेयक, 2023 जन्म 

और मृत््ययु पंजीकरण (RBD) अधिनियम, 1969 मेें संशोधन 
करना चाहता है।
�	जन्म और मृृत्युु पंंजीीकरण अधि�नि�यम, 1969 जन्म और 

मृत््ययु के विनियमन तथा पंजीकरण का प्रावधान करता है। 
जन््म और मृत््ययु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर््गत 
आता है, जो संसद तथा राज््य विधानसभाओं दोनोों को इस 
विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है।

	¶ प्रमुुख वि�शेेषतााएँँ:
�	डि�जि�टल जन्म प्रमााण पत्र: यह वि�धेेयक डि�जि�टल जन्म 

प्रमाण पत्र की अवधारणा पेश करता है, जो कई उद्देश््योों के लिये 
एक व््ययापक दस््ततावेज़ के रूप मेें काम करेगा, जिससे जन््म 
विवरण सत््ययापित करने के लिये कई दस््ततावेज़ोों की आवश््यकता 
कम हो जाएगी।

�	आधाार वि�वरण: वि�धेेयक मेंं मााताा-पि�ताा और सूूचनाा देेनेे वाालोंं 
के आधार विवरण को जन््म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस््तताव है।
�	आधाार समाावेेशन काा दाायराा चि�कि�त्साा अधि�काारि�योंं, जेेलरोंं 

और संस््थथानोों के प्रबंधकोों सहित विभिन्न रिपोर््टििंग 
प्राधिकरणोों तक विस््ततारित है।

�	केंंद्रीीकृृत डेेटााबेेस: जन्म और मृृत्युु रि�कॉॉर्डड कोो प्रबंंधि�त करनेे, 
कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने तथा सटीक एवं 
अद्यतन जानकारी बनाए रखने के लिये एक केेंद्रीकृत डेटाबेस 
स््थथापित किया जाएगा।
�	जन्म प्रमााण पत्र केे अलाावाा केंंद्रीीकृृत डेेटााबेेस रााष्ट्रीीय 

जनसंख््यया रजिस््टर (NPR), राशन कार््ड और संपत्ति 
पंजीकरण को भी अपडेट करेगा।

�	वि�धेेयक मेंं रााज्योंं केे लि�येे केंंद्र केे नाागरि�क पंंजीीकरण 
प्रणाली (CRS) पोर््टल पर जन््म और मृत््ययु को पंजीकृत 
करना तथा डेटा को भारत के महापंजीयक, (Registrar 
General of India) जो कि केेंद्रीय गृह मंत्रालय 
के तहत कार््य करता है, के साथ साझा कर अनिवार््य बनाने 
का प्रस््तताव है।

किसानोों के कल््ययाण हेतु योजनाएँ
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें कृषि और किसान कल््ययाण मंत्रालय ने लोकसभा मेें 
सूचित किया है कि किसानोों के कल््ययाण के लिये केेंद्रीय क्षेत्र एवं केेंद्र 
प्रायोजित योजनाओं की एक विस््ततृत शृृंखला लागू की गई है।

केेंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ:
	¶ केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी योोजनााएँँ संंघ सूूचीी केे वि�षयोंं पर आधाारि�त होोतीी हैंं 

और वे केेंद्र द्वारा तैयार की जाती हैैं।
	¶ येे योोजनााएँँ केंंद्र सरकाार द्वााराा अभि�कल्पि�ित, नि�योोजि�त और पूूरीी तरह 

से वित्तपोषित होती हैैं।
�	प्रधाानमंंत्रीी मुुद्राा योोजनाा, प्रधाानमंंत्रीी उज्ज्वलाा योोजनाा, खेेलोो इंंडि�याा 

योजना केेंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कुछ उदाहरण हैैं। 

केेंद्र प्रायोजित योजना: 
	¶ केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनााएँँ वेे हैंं जि�न्हेंं केंंद्र और रााज्य दोोनोंं द्वााराा आंंशि�क 

रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
	¶ यह मूूल रूप सेे एक मााध्यम हैै जि�सकाा उपयोोग केंंद्र सरकाार रााज्योंं 

को उनकी योजनाओं को संचालित करने मेें वित्तीय सहायता देने के 
लिये करती है।

	¶ इन योोजनााओं मेंं धन काा एक नि�श्चि�त प्रति�शत रााज्योंं द्वााराा प्रदाान 
किया जाता है, जबकि इसका अधिकांश हिस््ससा केेंद्र द्वारा दिया जाता 
है।

	¶ रााज्योंं कीी भाागीीदाारीी काा अनुुपाात अलग-अलग रााज्योंं मेंं अलग-
अलग होता है।

	¶ इनकाा काार्याा�न्वयन केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं और रााज्योंं पर नि�र्भभर करताा हैै।

किसानोों के कल््ययाण हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ: 
	¶ प्रधाानमंंत्रीी कि�साान सम्माान नि�धि� (पीीएम-कि�साान): 
�	PM-कि�साान योोजनाा काा उद्देेश्य देेश भर केे सभीी भूूमि�धाारक 

किसानोों के परिवारोों को आय सहायता प्रदान करना है ताकि वे 
कृषि तथा संबद्ध गतिविधियोों के साथ-साथ घरेलू ज़रूरतोों से 
संबंधित खर्चचों को वहन करने मेें सक्षम हो सकेें। 

�	कुुछ अपवाादोंं केे सााथ यह योोजनाा खेेतीी योोग्य भूूमि� वाालेे कि�साान 
परिवारोों को प्रतिवर््ष 6000/- रुपए की सहायता राशि प्रदान 
करती है।  

	¶ कि�साान उत्पाादक संंगठन (FPO):
�	सरकाार ने ेवर्षष 2020 मंें "10,000 FPO केे गठन और संवंर्द्धधन" 

के लिय ेकेेंद्रीय क्षेत्रक योजना (CSS) की शरुुआत की।
�	FPO काा गठन और संंवर्द्धधन काार्याा�न्वयन एजेंंसि�योंं (IA) केे 

माध््यम से किया जाता है, जो समूह आधारित व्‍यापार संगठनोों 
(Cluster Based Business Organizations- 
CBBO) को 5 वर््ष की अवधि के लिये पेशेवर हैैंडहोल््डडििंग 
समर््थन (Professional Handholding 
Support) प्रदान करने के लिये संलग््न करती है, जिसमेें 
संबंधित FPO की व््यवसाय योजना की तैयारी और निष््पपादन 
भी शामिल है।
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	¶ कृृषि� अवसंंरचनाा कोोष (AIF):
�	आत्मनि�र्भभर भाारत अभि�याान केे तहत जुुलााई 2020 मेंं 1 लााख 

करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया था।
�	AIF, क्रेेडि�ट गाारंंटीी और ब्यााज अनुुदाान केे मााध्यम सेे 

सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियोों एवं फसल की कटाई के बाद 
कृषि प्रबंधन की सतत् परियोजनाओं मेें निवेश की एक मध््यम-
दीर््घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।

	¶ खााद्य तेेल-ऑयल पााम पर रााष्ट्रीीय मि�शन (NMEO-
OP):
�	यह एक केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा हैै, जि�सेे पााम ऑयल कीी खेेतीी 

को बढ़़ावा देने के लिये वर््ष 2021 मेें शुरू किया गया था।
�	इसेे मूूलतःः उत्तर-पूूर्वीी रााज्योंं और अंंडमाान-नि�कोोबाार द्वीीपोंं पर 

ध््ययान केेंद्रित करने तथा खाद्य तेलोों मेें भारत को आत््मनिर््भर 
बनाने के लिये शुरू किया गया था।

�	यह अभि�याान वर्षष 2021-22 सेे वर्षष 2025-26 तक संंचाालि�त 
किया जाएगा, जो अगले 5 वर्षषों मेें पाम ऑयल वृक्षारोपण के 
तहत उत्तर-पूर्वी राज््योों के 3.28 लाख हेक््टटेयर क्षेत्रफल और शेष 
भारत के 3.22 लाख हेक््टटेयर क्षेत्रफल अर््थथात् कुल 6.5 लाख 
हेक््टटेयर क्षेत्रफल को कवर करेगा।

	¶ रााष्ट्रीीय मधुुमक्खीी पाालन एवंं शहद मि�शन (NBHM):
�	यह एक केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा हैै, जि�सेे वर्षष 2020 मेंं आत्मनि�र्भभर 

भारत अभियान के भाग के रूप मेें पेश किया गया था। इसके 
कार््ययान््वयन का उद्देश््य समग्र रूप से वैज्ञानिक विधि से मधुमक््खखी 
पालन को आगे बढ़़ाना और मीठी क््राांति के लक्षष्य को प्राप््त 
करना है।

सरकार ने GSTN को PMLA के 
दायरे मेें शामिल किया
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें सरकार ने वस््ततु एवं सेवा कर नेटवर््क (Goods and 
Services Tax Network- GSTN) को धन शोधन निवारण 
अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering 
Act- PMLA) के दायरे मेें लाए जाने हेतु एक अधिसूचना जारी की। 
	¶ यह बदलााव धन शोोधन नि�वाारण अधि�नि�यम कीी धााराा 66 (जोो सूूचनाा 

के खुलासे का प्रावधान करती है) के तहत किया गया है। 
GSTN को PMLA के दायरे मेें शामिल करने का कारण:

	¶ सरकाार द्वााराा उठााए गए इस कदम काा उद्देेश्य धन शोोधन और वस्तुु 
एवं सेवा कर संबंधी धोखाधड़़ी से निपटने के प्रयासोों को और 
मज़बूती प्रदान करना है।

	¶ यह अधि�सूूचनाा वर्षष 2006 कीी अधि�सूूचनाा काा संंशोोधि�त रूप हैै, 
इससे PMLA अधिनियम, 2002 के प्रावधानोों के तहत GSTN, 
प्रवर््तन निदेशालय (Enforcement Directorate- 
ED) और वित्तीय खुफिया इकाई (Financial 
Intelligence Unit- FIU) के बीच जानकारी के बेहतर 
साझाकरण की सुविधा प्राप््त होती है।

	¶ हााल हीी मेंं फर्जीी पंंजीीकरण केे खि�लााफ दोो महीीनेे कीी लंंबीी मुुहि�म 
मेें फील््ड कर अधिकारियोों द्वारा भौतिक सत््ययापन के लिये 69,600 
से अधिक संदिग््ध GST पहचान संख््ययाओं को चिह्नित किया गया 
था।
�	इनमेंं सेे 59,000 सेे अधि�क काा सत्याापन कि�याा गयाा और 25% 

के विषय मेें कुछ खास जानकारी नहीीं मिली।

वस््ततु और सेवा कर नेटवर््क (GSTN): 
	¶ GSTN भाारत मेंं GST केे लि�येे एक अप्रत्यक्ष करााधाान मंंच 

प्रदान करता है।
	¶ यह प्लेेटफॉॉर्मम करदाातााओं कोो रि�टर्नन दााखि�ल करनेे, भुुगताान करनेे 

और अप्रत््यक्ष कर नियमोों का अनुपालन करने मेें मदद करता है।
	¶ यह केंंद्र और रााज्य सरकाारोंं, करदाातााओं तथाा अन्य हि�तधाारकोंं कोो 

सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करता है।
	¶ GSTN एक सरकाारीी स्वाामि�त्व और सीीमि�त देेनदाारीी वाालीी गैैर-

लाभकारी कंपनी है। इसे वर््ष 2013 मेें कंपनी अधिनियम, 1956 की 
धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत 
शामिल किया गया था।

	¶ इसमें एक अध्यक्ष होोताा हैै जि�सकीी नि�युकु्ति� सरकाार द्वााराा कीी जाातीी हैै।
	¶ GSTN बोोर्डड नेे जूून 2022 मेंं आयोोजि�त अपनीी 49वींं बोोर्डड बैैठक 

मेें इसे सरकारी कंपनी मेें बदलने की मंज़ूरी दी, अतः इसमेें 100% 
हिस््ससेदारी सरकार (50% केेंद्र सरकार के साथ और 50% राज््य 
सरकारोों एवं केेंद्रशासित प्रदेशोों के साथ संयुक्त रूप से) के पास 
होगी। 

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002: 
	¶ पृृष्ठभूूमि�: 
�	धन शोोधन/मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग केे खतरेे सेे नि�पटनेे केे लि�येे भाारत कीी 

वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन््वेेंशन) के  जवाब मेें PMLA 
अधिनियमित किया गया था। इसमेें शामिल है:

�	नाारकोोटि�क ड्रग्स और सााइकोोट्रोोपि�क पदाार्थोंं मेंं अवैैध तस्करीी केे 
खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन््वेेंशन 1988

�	सि�द्धांं�तोंं काा बेेसल वक्तव्य, 1989
�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग पर वि�त्तीीय काार्ररवााई टाास्क फोोर्सस कीी चाालीीस 

सिफारिशेें, 1990
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�	वर्षष 1990 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा द्वााराा अपनााई गई रााजनीीति�क 
घोषणा और वैश्विक कार््रवाई कार््यक्रम

	¶ परि�चय: 
�	यह आपरााधि�क काानूून हैै जोो धन शोोधन/मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग कोो रोोकनेे 

और मनी लॉन््ड््रििंग से संबंधित मामलोों से प्राप््त या इसमेें शामिल 
संपत्ति की जब््तती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।

�	यह मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग सेे नि�पटनेे केे लि�येे भाारत द्वााराा स्थाापि�त काानूूनीी 
ढाँचे का मूल है। 

�	इस अधि�नि�यम केे प्राावधाान सभीी वि�त्तीीय संंस्थाानोंं, बैंंकोंं (RBI 
सहित), म््ययूचुअल फंड, बीमा कंपनियोों और उनके वित्तीय 
मध््यस््थोों पर लागू होते हैैं।

	¶ उद्देेश्य: 
�	आपरााधि�क गति�वि�धि�योंं केे मााध्यम सेे लूूटीी गई, उत्पन्न याा 

अपराध के माध््यम से अर््जजित की गई आय को अभिग्रहित करना 
और जब््त करना।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग एवंं आतंंकवाादीी वि�त्तपोोषण कीी रोोकथााम केे लि�येे 
एक कानूनी ढाँचा स््थथापित करना।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग अपरााधोंं कीी जाँँ�च तथाा अभि�योोजन केे लि�येे तंंत्र 
को मज़बूत और बेहतर बनाना।

�	मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग तथाा उससेे संंबंंधि�त अपरााधोंं केे खि�लााफ लड़ााई मेंं 
अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग बढ़़ाना।

	¶ नि�याामक प्रााधि�करण: 
�	 प्रवर्ततन नि�देेशाालय (ED):

�	प्रवर्ततन नि�देेशाालय PMLA केे प्राावधाानोंं कोो लाागूू करनेे 
के साथ मनी लॉन््ड््रििंग मामलोों की जाँच के लिये उत्तरदायी 
है।

�	वि�त्तीीय आसूूचनाा इकााई-भाारत (FIU-IND): 
�	यह भाारत सरकाार केे रााजस्व वि�भााग कीी इकााई हैै।
�	यह मनीी लॉॉन्ड्रिं��ंग अपरााधोंं केे बाारेे मेंं वि�त्तीीय जाानकाारीी 

एकत्र करती है।
�	PMLA, 2002 केे अंंर्ततगत संंचाालि�त हैै।
�	PMLA कीी धााराा 12 केे तहत रि�पोोर्टिं�ंग संंस्थााओं कोो 

लेन-देन का रिकॉर््ड बनाए रखना आवश््यक है।
�	FIU-IND केे नि�देेशक कोो नि�र्धाा�रि�त लेेन-देेन पर 

जानकारी प्रस््ततुत करने के साथ  ग्राहकोों और लाभकारी 
मालिकोों की पहचान सत््ययापित करने की आवश््यकता होती 
है।

�	यह प्रवर्ततन संंस्थाानोंं और वि�देेशीी FIUs केे सााथ सहयोोग 
करता है।

उपासना स््थल अधिनियम, 1991
चर््चचा मेें क््योों?  

भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने उपासना स््थल अधिनियम, 1991 की 
वैधता के मामले को स््थगित करते हुए केेंद्र को इस मामले पर अपना रुख 
स््पष्ट करने के लिये 31 अक्तूबर, 2023 तक का समय दिया है

उपासना स््थल अधिनियम: 
	¶ परि�चय:  
�	यह कि�सीी भीी उपाासनाा स्थल केे रूपांं�तरण कोो प्रति�बंंधि�त करनेे 

और उसके धार््ममिक स््वरूप के रखरखाव और उससे संबंधित या 
उसके आनुषंगिक मामलोों के लिये एक अधिनियम के रूप मेें 
वर््णणित किया गया है जैसा कि यह 15 अगस््त, 1947 को था।

	¶ अधि�नि�यम केे प्रमुुख प्राावधाान:
�	धर्मांं�तरण पर रोोक (धााराा 3):

�	यह धााराा कि�सीी भीी उपाासनाा स्थल केे परि�वर्ततन पर रोोक 
लगाने का प्रावधान करती है अर््थथात् कोई भी व््यक्ति किसी 
भी धार््ममिक संप्रदाय या उसके किसी वर््ग के उपासना स््थल 
को उसी धार््ममिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर््ग या किसी 
भिन्न धार््ममिक संप्रदाय या उसके किसी वर््ग के उपासना 
स््थल मेें परिवर््ततित नहीीं करेगा।

�	धाार्मि�िक प्रकृृति� काा रखरखााव (धााराा 4-1):
�	यह घोोषणाा करतीी हैै कि� 15 अगस्त, 1947 तक अस्ति�ित्व 

मेें आए उपासना स््थलोों की धार््ममिक प्रकृति पूर््ववत् बनी 
रहेगी।

�	लंंबि�त माामलोंं काा नि�वाारण (धााराा 4-2):
�	इसमेंं कहाा गयाा हैै कि� 15 अगस्त, 1947 कोो मौौजूूद कि�सीी 

भी उपासना स््थल की धार््ममिक प्रकृति के परिवर््तन के संबंध 
मेें किसी भी न््ययायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा 
या कानूनी कार््यवाही समाप््त हो जाएगी और कोई नया 
मुकदमा या कानूनी कार््यवाही शुरू नहीीं की जाएगी।

�	अधि�नि�यम केे अपवााद (धााराा 5): 
�	यह अधि�नि�यम प्रााचीीन और ऐति�हाासि�क स्माारकोंं, 

पुरातात्त्विक स््थलोों तथा प्राचीन स््ममारक एवं पुरातत्तत्व स््थल 
अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर््गत आने वाले अवशेषोों 
पर लागू नहीीं होता है।

�	वे ेमाामले ेभीी इसमें शाामि�ल नहींं हैंं जोो पहले हीी लाागूू होो चुकेुे 
हैैं या सलुझ हुए हैैं और इस तरह के विवादोों मेें सिद््धाांत लागू 
होने से पहल तय किय ेगए रूपातंरण शामिल हैैं।

�	यह अधि�नि�यम अयोोध्याा मेंं रााम जन्मभूूमि�-बााबरीी मस्जि�िद 
के नाम से पहचाने जाने वाले विशिष्ट उपासना स््थल तक 
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विस््ततारित नहीीं है, जिसमेें इससे जुड़़ी कोई कानूनी 
कार््यवाही भी शामिल है।

�	दंंड (धााराा 6):
�	यह धााराा अधि�नि�यम काा उल्लंंघन करनेे पर अधि�कतम तीीन 

वर््ष  की कैद और ज़ुर््ममाने सहित दंड निर््ददिष्ट करती है।
�	अयोोध्याा वि�वााद माामलेे कोो अलग रखाा जाानाा: 

�	अयोोध्याा वि�वााद माामलेे कोो अलग रखाा जाानाा भीी इस 
अधिनियम की आलोचना  का एक अन््य कारण है।

�	इस अधि�नि�यम काा वि�रोोध करनेे वाालेे इसकीी नि�रंंतरताा पर 
सवाल उठाते हैैं और धार््ममिक स््थलोों के साथ हो रहे 
भेदभावपूर््ण व््यवहार को लेकर चिंता व््यक्त करते हैैं।

इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस 2023
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें मिनिस्ट्री फॉर कम््ययुनिकेशंस एंड सेल््ययुलर ऑपरेटर््स 
एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस 
(IMC) 2023 के 7वेें संस््करण का उद्घाटन किया गया।
	¶ IMC 2023 काा वि�षय "वैैश्वि�क डि�जि�टल नवााचाार" हैै, जि�सकाा 

उद्देश््य भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी डेवलपर, दूरसंचार 
विनिर््ममाता और निर््ययातक के रूप मेें स््थथापित करना है।
IMC 2023: 

	¶ इंंडि�याा मोोबााइल कॉॉन्ग्रेेस (2023) एक प्रमुुख वाार्षि�िक काार्ययक्रम हैै 
जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र मेें नवीनतम प्रगति और 
नवाचारोों को प्रदर््शशित करता है। 

	¶ यह उद्योोग केे अभि�कर्त्ताा�ओं, नीीति� नि�र्माा�तााओं, प्रौौद्योोगि�कीी समर्थथक 
और हितधारकोों को एक साथ आने और डिजिटल परिदृश््य के 
भविष््य पर चर््चचा करने के लिये एक मंच के रूप मेें कार््य करता है।
राज््योों मेें अग््ननिशमन सेवाओं के विस््ततार और आधुनिकीकरण की 

योजना
हाल ही मेें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज््योों मेें अग््ननिशमन 

सेवाओं को मज़बूत करने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष 
(NDRF) के अंतर््गत "राज््योों मेें अग््ननिशमन सेवाओं के विस््ततार और 
आधुनिकीकरण की योजना” (Scheme for Expansion 
and Modernization of Fire Services in the 
States- SEMFSS) शुरू की है।
राज््योों मेें अग््ननिशमन सेवाओं के विस््ततार और 
आधुनिकीकरण की योजना: 
	¶ परि�चय: 
�	इस योोजनाा कीी उत्पत्ति� पंंद्रहवेंं वि�त्त आयोोग (XV-FC) कीी 

सिफारिश से हुई है, जो तैयारियोों और क्षमता निर््ममाण की फंडिंग 

सुविधा के लिये NDRF और राज््य आपदा प्रतिक्रिया कोष 
(SDRF) मेें से प्रत््ययेक के 12.5% हिस््ससे  के आवंटन की 
अनुमति देता है।

	¶ उद्देेश्य: 
�	योोजनाा काा उद्देशे्य रााज्योंं मंें अग्नि�िशमन सेवेााओं काा वि�स्ताार और 

आधनुिकीकरण करना है ताकि NDRF की तैयारियोों तथा 
क्षमता-निर््ममाण घटकोों के माध््यम स े राज््य स््तर पर अग््ननिशमन 
सवेाओं को मज़बतू करन ेकी गतिविधिया ँसुनिश्चित की जा सकेें।

	¶ कोोष आवंंटन: 
�	NDRF केे कुुल कोोष मेंं सेे 5,000 करोोड़ रुपए कीी रााशि� 

प्राथमिकता के तौर पर  "अग््ननिशमन सेवाओं के विस््ततार और 
आधुनिकीकरण" के लिये निर््धधारित की गई थी। 

�	कुुल परि�व्यय मेंं सेे 500 करोोड़ रुपए कीी रााशि� रााज्योंं कोो उनकेे 
कानूनी और बुनियादी ढाँचे-आधारित सुधारोों के आधार पर 
प्रोत््ससाहित करने के लिये रखी गई है।

	¶ फंंडिं�ंग पैैटर्नन: 
�	योोजनाा केे अंंर्ततगत परि�योोजनााओं याा प्रस्ताावोंं कोो उनकेे बजटीीय 

संसाधन आधार पर धन की मांग करने के लिये संबंधित राज््य 
सरकारोों को ऐसी परियोजनाओं या प्रस््ततावोों की कुल लागत का 
25% [उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (NEH) राज््योों को 
छोड़कर, जो 10% का योगदान देते है] योगदान करना होगा। 

पंचायत विकास सूचकांक रिपोर््ट
हाल ही मेें केेंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज््य मंत्री ने नई दिल्ली 

मेें पंचायत विकास सूचकांक पर आयोजित राष्ट्रीय कार््यशाला मेें पंचायत 
विकास सूचकांक (PDI) पर रिपोर््ट जारी की।
पंचायत विकास सूचकांक: 
	¶ परि�चय: 
�	PDI एक समग्र सूूचकांं�क हैै जोो सतत् वि�काास लक्ष्योंं 

(SDG) के स््थथानीयकरण को प्राप््त करने मेें पंचायतोों के 
प्रदर््शन को मापता है।

�	यह पंंचाायतोंं कीी वि�काास स्थि�िति� काा समग्र और सााक्ष्य-आधाारि�त 
मूल््ययाांकन प्रदान करता है तथा उनकी शक्ति एवं कमज़ोरियोों को 
उजागर करता है। 

	¶ उद्देेश्य:  
�	PDI काा उद्देेश्य पंंचाायतोंं और हि�तधाारकोंं केे बीीच उनकेे 

महत्तत्व के विषय मेें जागरूकता बढ़ाकर SDG के स््थथानीयकरण 
को बढ़़ावा देना है।

�	यह सतत् वि�काास लक्ष्य (SDG) हाासि�ल करनेे मेंं अपनेे 
प्रदर््शन को बेहतर बनाने के लिये पंचायतोों को सर्वोत्तम प्रथाओं 
और नवाचारोों को अपनाने के लिये प्रोत््ससाहित करता है।
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	¶ रैंंकिं�ंग और वर्गीीकरण:
�	पंंचाायत वि�काास सूूचकांं�क, ज़ि�लाा, ब्लॉॉक और गाँँ�व सहि�त 

विभिन्न स््तरोों पर पंचायतोों को  उनके कुल स््ककोर के आधार पर 
रैैंकिंग प्रदान करता है।

�	पंंचाायतोंं कोो चाार ग्रेेडोंं मेंं वर्गीीकृृत कि�याा गयाा हैै: D (स्कोोर 
40% से कम), C (40-60%), B (60-75%), A(75-
90%) और A+ (90% से ऊपर)।

	¶ वि�षय और केंंद्रीीय बिं�ंदुु:
�	पंंचाायत वि�काास सूूचकांं�क नौौ वि�षयोंं पर वि�चाार करताा हैै, जि�नमेंं 

गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स््वस््थ गाँव, बाल-सुलभ 
गाँव, जल-पर््ययाप््त गाँव, स््वच््छ और हरित गाँव, आत््मनिर््भर 
बुनियादी ढाँचा, सामाजिक रूप से न््ययायसंगत एवं सुरक्षित गाँव, 
सुशासन तथा महिला-अनुकूल गाँव शामिल हैैं।

PDI रिपोर््ट की मुख््य विशेषताएँ:
	¶ पाायलट प्रोोजेेक्ट महाारााष्ट्र केे चाार ज़ि�लोंं पुुणेे, सांं�गलीी, सतााराा तथाा 

सोलापुर मेें चलाया गया था।
	¶ पाायलट प्रोोजेेक्ट सेे एकत्र कि�येे गए डेेटाा काा उपयोोग पंंचाायत वि�काास 

सूचकांक समिति की रिपोर््ट संकलित करने के लिये किया गया था।
	¶ पाायलट अध्ययन सेे जाानकाारीी प्रााप्त हुई कि� महाारााष्ट्र केे चाार ज़ि�लोंं 

मेें 70% पंचायतेें श्रेणी C मेें आती हैैं, जबकि 27% पंचायतेें श्रेणी 
B मेें हैैं।

	¶ यह रि�पोोर्टट सााक्ष्य-आधाारि�त योोजनाा नि�र्माा�ण कीी आवश्यकताा पर 
प्रकाश डालती है, जिसके तहत समग्र विकास के लिये आवश््यक 
स््थथानोों पर संसाधनोों का प्रबंधन किया जाना चाहिये। 

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of 
Science and Technology),  भारत सरकार ने राष्ट्रीय 
अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation- 
NRF) विधेयक, 2023 को संसद मेें पेश करने की स््ववीकृति दे दी।

NRF विधेयक 2023 की विशेषताएँ: 
	¶ NRF कीी स्थाापनाा: 
�	संंसद सेे मंंज़ूरीी मि�लनेे केे बााद यह वि�धेेयक, रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� 

(National Education Policy- NEP) की 
सिफारिशोों के अनुरूप देश मेें वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस््तरीय 
रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान 
फाउंडेशन नाम के एक शीर््ष निकाय की स््थथापना करेगा जिसकी 

कुल अनुमानित लागत पाँच वर्षषों की अवधि (2023-28) के 
दौरान 50,000 करोड़ रुपए होगी।

	¶ SERB काा समाावेेशन: 
�	यह वि�धेेयक 2008 मेंं संंसद केे एक अधि�नि�यम द्वााराा स्थाापि�त 

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर््ड (Science and 
Engineering Research Board- SERB) को 
भी निरस््त कर देगा और इसे NRF मेें सम््ममिलित कर देगा, 
जिसका एक विस््ततृत दायरा है और जो SERB की गतिविधियोों 
के अतिरिक्त अन््य गतिविधियोों को भी कवर करता है।

	¶ प्रशाासन एवंं शाासन: 
�	वि�ज्ञाान एवंं प्रौौद्योोगि�कीी वि�भााग (Department of 

Science and Technology- DST) NRF का 
प्रशासनिक विभाग होगा जो एक शासी बोर््ड (Governing 
Board) द्वारा शासित होगा। शासी बोर््ड मेें विभिन्न विषयोों से 
संबंधित प्रख््ययात शोधकर्त्ता और पेशेवर शामिल होोंगे। 

�	प्रधाानमंंत्रीी इस बोोर्डड केे पदेेन अध्यक्ष होंंगेे और केंंद्रीीय वि�ज्ञाान 
एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केेंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध््यक्ष 
होोंगे। 

�	NRF काा काामकााज़ भाारत सरकाार केे प्रधाान वैैज्ञाानि�क 
सलाहकार की अध््यक्षता मेें एक कार््यकारी परिषद द्वारा प्रशासित 
होगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन क््यया है? 
	¶ परि�चय: 
�	यह एक नीीति�गत ढाँँ�चाा बनाानेे और नि�याामक प्रक्रि�यााओं कोो 

स््थथापित करने पर ध््ययान केेंद्रित करेगा ताकि अनुसंधान एवं 
विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग तथा खर््च मेें वृद्धि को प्रोत््ससाहित 
किया जा सके।

	¶ उद्देेश्य: 
�	NRF काा लक्ष्य वैैज्ञाानि�क अनुुसंंधाान मेंं कॉॉलेेजोंं और 

विश्वविद्यालयोों को शामिल करना है, क््योोंकि वर््तमान मेें भारत 
मेें लगभग 40,000 उच्च शिक्षण संस््थथानोों मेें से 1% से भी कम 
अनुसंधान मेें लगे हुए हैैं।

�	NRF सक्रि�य शोोधकर्त्ताा�ओं कोो उम्र कीी परवााह कि�येे बि�नाा 
NRF प्रोफेसरशिप लेने और मौजूदा संकाय के साथ सहयोग 
करने के लिये प्रोत््ससाहित करके विश्वविद्यालयोों मेें अनुसंधान 
क्षमता का निर््ममाण करने की योजना बना रहा है।

�	यह इन वि�श्ववि�द्याालयोंं मेंं युुवाा शोोधकर्त्ताा�ओं कोो डॉॉक्टरेेट और 
पोस््ट-डॉक््टरल फेलोशिप प्रदान करेगा।
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ग्रामोद्योग विकास योजना तथा ग्रामोद्योग
चर््चचा मेें क््योों? 

दिल्ली के उपराज््यपाल ने 'ग्रामोद्योग विकास योजना' के तहत 130 
लाभार््थथियोों को मधुमक््खखी बक््ससे और टूलकिट वितरित किये। 
	¶ इस काार्ययक्रम काा आयोोजन खाादीी और ग्राामोोद्योोग आयोोग द्वााराा गयाा 

था।

ग्रामोद्योग विकास योजना (GVY):
	¶ परि�चय: 
�	इसेे माार्चच 2020 मेंं लॉॉन्च कि�याा गयाा थाा।
�	यह खाादीी ग्राामोोद्योोग वि�काास योोजनाा केे दोो घटकोंं मेंं सेे एक हैै 

जो एक केेंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector 
Scheme- CSS) है।
�	खाादीी ग्राामोोद्योोग वि�काास योोजनाा काा दूूसराा घटक खाादीी 

विकास योजना (KVY) है जिसमेें रोज़गार युक्त गाँव, 
डिज़ाइन हाउस (DH) जैसे दो नए घटक शामिल हैैं।

	¶ उद्देेश्य: 
�	GVY काा लक्ष्य साामाान्य सुुवि�धााओं, प्रौौद्योोगि�कीी 

आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध््यम से ग्रामीण उद्योगोों 
को बढ़़ावा देना और विकसित करना है।

	¶ शाामि�ल गति�वि�धि�याँँ�: 
�	कृृषि� आधाारि�त एवंं खााद्य प्रसंंस्करण उद्योोग (ABFPI)
�	खनि�ज आधाारि�त उद्योोग (MBI)
�	कल्यााण एवंं सौंंदर्यय प्रसााधन उद्योोग (WCI)
�	हस्तनि�र्मि�ित काागज, चमड़ाा और प्लाास्टि�िक उद्योोग (HPLPI)
�	ग्राामीीण इंंजीीनि�यरिं�ंग और नई प्रौौद्योोगि�कीी उद्योोग (RENTI)
�	सेेवाा उद्योोग

जन विश्वास (प्रावधानोों का संशोधन) विधेयक, 2023
हाल ही मेें जन विश्वास (प्रावधानोों का संशोधन) विधेयक, 2023 

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा मेें पारित कर दिया गया और इस विधेयक 
का उद्देश््य रहन-सहन एवं व््ययापार करने मेें सुगमता को बढ़़ाना है।

जन विश्वास (प्रावधानोों का संशोधन) विधेयक, 2023:
	¶ परि�चय:
�	इस वि�धेेयक मेंं 19 मंंत्राालयोंं/वि�भाागोंं द्वााराा प्रशाासि�त 42 केंंद्रीीय 

अधिनियमोों मेें 183 प्रावधानोों को अपराध मुक्त करने का प्रस््तताव 
है, जिसमेें पर््ययावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व््ययापार, सूचना 
प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमैटोग्राफी, खाद्य सुरक्षा 
आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैैं।

�	इस वि�धेेयक काा मुुख्य उद्देेश्य ऐसेे छोोटेे अपरााधोंं कोो अपरााध कीी 
श्रेणी से बाहर करना है जिनसे सार््वजनिक हित अथवा राष्ट्रीय 
सुरक्षा को कोई खतरा नहीीं है और साथ ही उनके स््थथान पर 
नागरिक दंड या प्रशासनिक कार््रवाई की व््यवस््थथा करना है।

	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	यह वि�धेेयक 22 दि�संंबर, 2022 कोो लोोकसभाा मेंं पेेश कि�याा गयाा 

था, उसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था।
	¶ आवश्यकताा:
�	न्यााय प्रणाालीी पर अनुुचि�त दबााव कोो कम करनेे केे लि�येे 

आपराधिक प्रावधानोों को तर््कसंगत बनाने के लिये।
�	गंंभीीर दंंड लगााए बि�नाा तकनीीकीी और प्रक्रि�याात्मक चूूक काा 

समाधान करने के लिये।
�	अपरााध कीी गंंभीीरताा और नि�र्धाा�रि�त सज़ाा केे बीीच संंतुुलन 

स््थथापित करने के लिये।
�	बााधााओं कोो दूूर करकेे और अनुुकूूल काानूूनीी मााहौौल कोो बढ़ाावाा 

देकर व््यवसायोों के विकास को बढ़़ावा देने के लिये।
	¶ वि�धेेयक कीी मुुख्य वि�शेेषतााएँँ:
�	यह वि�धेेयक कुुछ प्राावधाानोंं मेंं कााराावाास कीी धाारााओं और/

अथवा ज़ुर््ममाने को हटाने तथा कुछ अन््य मामलोों मेें उन््हेें दंड मेें 
बदलने का प्रावधान करता है।

�	दंंड काा नि�र्धाा�रण संंबंंधि�त मंंत्राालयोंं/वि�भाागोंं केे नि�युुक्त नि�र्णाा�यक 
अधिकारियोों द्वारा किया जाएगा।

�	यह वि�धेेयक कुुछ प्राावधाानोंं मेंं अपरााधोंं केे शमन काा भीी व्यवस्थाा 
करता है, जिसका अर््थ है कि अपराधी न््ययायालयी मुकदमे के 
बिना एक निश्चित राशि का भुगतान करके अपने मामलोों का 
निपटारा कर सकते हैैं।

�	इस वि�धेेयक मेंं नि�र्दि�िष्ट अधि�नि�यमोंं मेंं वि�भि�न्न अपरााधोंं केे लि�येे 
न््ययूनतम राशि मेें 10% की वृद्धि के साथ प्रत््ययेक तीन वर््ष मेें 
ज़ुर््ममाने और ज़ुर््ममाने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है।

�	इस वि�धेेयक द्वााराा भाारतीीय डााकघर अधि�नि�यम, 1898 जोो कि� 
वर््तमान स््थथिति मेें अप्रचलित और अप्रासंगिक है, को सभी 
संबंधित अपराधोों एवं दंडोों के साथ निरस््त कर दिया गया है।

अल््पसंख््यक समुदायोों के लिये 
कल््ययाणकारी योजनाएँ
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें अल््पसंख््यक कार््य मंत्रालय ने भारत मेें अल््पसंख््यक 
समुदायोों के कल््ययाण और उत््थथान के लिये सरकार द्वारा कार््ययान््ववित विभिन्न 
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योजनाओं एवं पहलोों से संबंधित महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधियाँ तथा अंतर्दृष्टि 
साझा की
भारत मेें अल््पसंख््यक समुदायोों के कल््ययाण के लिये 
विभिन्न योजनाएँ:
	¶ शैैक्षि�क सशक्तीीकरण योोजनााएँँ: 
�	प्रीी-मैैट्रि�क छाात्रवृृत्ति� योोजनाा:

�	यह सभीी रााज्योंं मेंं छाात्रोंं केे लि�येे एक केंंद्र पोोषि�त छाात्रवृृत्ति� 
योजना है, यह प्रत््ययेक वर््ष प्रदान की जाती है।

�	इसकाा उद्देेश्य कक्षाा 1 सेे 10 तक कीी कक्षाा मेंं पढ़नेे वाालेे 
अल््पसंख््यक समुदाय के छात्ररों को वित्तीय सहायता प्रदान 
करना है।

�	यह शैैक्षि�क खर्चोंं कोो प्रबंंधि�त करनेे और अल्पसंंख्यक 
छात्ररों को शिक्षा अर््जजित करने के लिये प्रोत््ससाहित करने मेें 
मदद करता है। 

�	पोोस्ट-मैैट्रि�क छाात्रवृृत्ति� योोजनाा:
�	यह एक केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा हैै और रााज्य सरकाार तथाा 

केेंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध््यम से कार््ययान््ववित की 
जाती है।

�	कक्षाा 11 और 12 मेंं पढ़नेे वाालेे तथाा स्नाातक एवंं स्नाातकोोत्तर 
पाठ्यक्रम के  अल््पसंख््यक छात्ररों को छात्रवृत्ति प्रदान 
करता है।

�	छाात्रोंं कोो उच्च शि�क्षाा प्रााप्त करनेे तथाा उनकेे कॅॅरि�यर कीी 
संभावनाओं को बढ़़ाने मेें सहायता करता है।

�	रााष्ट्रीीय सााधन-सह-मेेधाा छाात्रवृृत्ति� योोजनाा (National 
Means-Cum-Merit Scholarship- 
NMMSS):
�	यह केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा (Centrally 

Sponsored Scheme- CSS) है जिसे वर््ष 
2008 मेें शुरू किया गया था।

�	इसमेंं सीीमि�त वि�त्तीीय संंसााधनोंं वाालेे मेेधाावीी अल्पसंंख्यक 
छात्ररों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध््ययान केेंद्रित 
किया गया है।

�	यह शैैक्षणि�क उत्कृृष्टताा कोो प्रोोत्सााहि�त करतीी हैै तथाा योोग्य 
छात्ररों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करती है।

�	रााष्ट्रीीय अल्पसंंख्यक वि�काास एवंं वि�त्त नि�गम 
(NMDFC) द्वारा शिक्षा ऋण योजना: 
�	NMDFC जैैन समुुदााय सहि�त अल्पसंंख्यक समुुदाायोंं 

के छात्ररों को शिक्षा ऋण योजना प्रदान करता है।
�	अधि�कतम 5 वर्षष कीी पााठ्यक्रम अवधि� वाालेे तकनीीकीी एवंं 

व््ययावसायिक पाठ्यक्रमोों को आगे बढ़़ाने के लिये रियायती 
ऋण प्रदान किया जाता है।

�	भाारत मेंं 5-वर्षीीय पााठ्यक्रमोंं केे लि�येे 20.00 लााख रुपए 
तक तथा विदेश मेें 5-वर्षीय पाठ्यक्रमोों के लिये 30.00 
लाख रुपए तक के शैक्षिक ऋण उपलब््ध हैैं।

	¶ रोोज़गाार एवंं आर्थि�िक सशक्तीीकरण योोजनााएँँ:
�	प्रधाानमंंत्रीी वि�राासत काा संंवर्द्धधन (PMVIKAS):

�	इसकाा उद्देेश्य अल्पसंंख्यक समुुदाायोंं कीी समृृद्ध सांं�स्कृृति�क 
विरासत को संरक्षित और बढ़़ावा देना है।

�	काारीीगरोंं और शि�ल्पकाारोंं कोो सशक्त बनाानेे केे लि�येे 
पारंपरिक शिल््प, कला रूपोों तथा सांस््ककृतिक प्रथाओं का 
समर््थन करना।

�	NMDFC योोजनाा: 
�	अल्पसंंख्यकोंं कोो उनकेे आर्थि�िक उद्यमोंं तथाा उद्यमशीीलताा 

का समर््थन करने के लिये रियायती ऋण प्रदान करता है।
�	आर्थि�िक आत्मनि�र्भभरताा कोो सक्षम बनााताा हैै एवंं स्थाायीी 

आजीविका को बढ़़ावा देता है।
	¶ वि�शेेष योोजनााएँँ: 
�	जि�योो पाारसीी:

�	यह भाारत मेंं पाारसीी समुुदााय कीी जनसंंख्याा मेंं गि�राावट कोो 
रोकने के उद्देश््य से एक अनूठी योजना।

�	याा पाारसीी परि�वाारोंं कोो अधि�क बच्चेे पैैदाा करनेे तथाा उनकेे 
समुदाय की सांस््ककृतिक विरासत को बनाए रखने के लिये 
प्रोत््ससाहित करने के उपायोों को लागू करता है।

�	कौौमीी वक्फ बोोर्डड तरक्कीीयाातीी स्कीीम (QWBTS) एंंड 
शहरी वक््फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY): 
�	अल्पसंंख्यक समुुदाायोंं केे कल्यााण केे लि�येे वक्फ संंपत्ति�योंं 

के विकास और उपयोग पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।
�	समुुदााय कोो बेेहतर सेेवाा प्रदाान करनेे केे लि�येे वक्फ 

संपत्तियोों मेें बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को बढ़़ाना।
	¶ अवसंंरचनाा वि�काास योोजनााएँँ: 
�	प्रधाानमंंत्रीी जन वि�काास काार्ययक्रम (PMJVK): 

�	इसकाा लक्ष्य अल्पसंंख्यक-केंंद्रि�त क्षेेत्रोंं मेंं बेेहतर बुुनि�याादीी 
ढाँचा तैयार करना है।

�	बेेहतर सुुवि�धााएँँ, स्वाास्थ्य सेेवााएँँ, शि�क्षाा केंंद्र और कौौशल 
विकास के अवसर प्रदान करना।

राजस््थथान प््ललेटफॉर््म आधारित गिग 
कर््मकार (पंजीकरण और कल््ययाण) 
विधेयक, 2023
चर््चचा मेें क््योों?  
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हाल ही मेें राजस््थथान विधानसभा ने गिग वर््कर््स को सामाजिक सुरक्षा 
लाभ प्रदान करने के उद्देश््य से एक महत्तत्वपूर््ण विधेयक पारित किया है।
	¶ इस वि�धेेयक काा उद्देेश्य गि�ग वर्ककर्सस केे लि�येे सुुरक्षाा और लााभोंं कीी 

कमी को दूर करना है, जिन््हेें पहले ओला, उबर, स््वविगी, ज़़ोमैटो 
और अमेज़न जैसी कंपनियोों के कर््मचारियोों के बजाय "साझेदार" के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया था।

	¶ इससेे पूूर्वव साामााजि�क सुुरक्षाा संंहि�ताा, 2020 मेंं गि�ग वर्ककर्सस केे लि�येे 
जीवन, विकलांगता, स््ववास््थ््य लाभ और अन््य सहित सामाजिक 
सुरक्षा निधि को अनिवार््य किया गया था।

राजस््थथान प््ललेटफॉर््म-आधारित गिग कर््मकार   (पंजीकरण 
और कल््ययाण) विधेयक, 2023: 
	¶ परि�चय:  
�	रााजस्थाान प्लेेटफाॅॅ�र्मम-आधाारि�त गि�ग कर्ममकाार (पंंजीीकरण और 

कल््ययाण) विधेयक अर््थव््यवस््थथा मेें गिग वर््कर््स के महत्तत्वपूर््ण 
योगदान को स््ववीकार करता है एवं इसका उद्देश््य उन््हेें आवश््यक 
सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना है।

�	इस वि�धेेयक काा प्रााथमि�क उद्देेश्य रााज्य मेंं कााम करनेे वाालेे गि�ग 
वर््कर को सामाजिक सुरक्षा और कल््ययाण लाभ प्रदान करना है।

	¶ मुुख्य बिं�ंदुु: 
�	गि�ग वर्ककर्सस काा पंंजीीकरण: 

�	वि�धेेयक सभीी गि�ग वर्ककर्सस कोो श्रम नि�यमोंं केे अंंतर्गगत लाानेे 
के लिये राज््य सरकार के साथ पंजीकरण को अनिवार््य 
बनाता है।

�	रााज्य सरकाार रााजस्थाान मेंं काार्यय करनेे वाालेे सभीी गि�ग 
वर््कर््स का एक व््ययापक डेटाबेस बनाए रखेगी।

�	प्रत्येेक गि�ग वर्ककर कोो एक वि�शि�ष्ट आईडीी दीी जााएगीी 
जिससे उसके रोज़गार की जानकारी और अधिकारोों पर 
नज़र रखने मेें सुविधा होगी।

�	साामााजि�क सुुरक्षाा योोजनााओं तक पहुँँच: 
�	गि�ग वर्ककर कोो अनेेक साामााजि�क सुुरक्षाा योोजनााओं तक 

पहुुँच प्रदान की जाएगी।
�	इन योोजनााओं मेंं स्वाास्थ्य बीीमाा, दुुर्घघटनाा कवरेेज और 

आपात स््थथिति के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
साथ-साथ अन््य कल््ययाणकारी उपाय शामिल हो सकते हैैं।

�	शि�काायत नि�वाारण तंंत्र: 
�	यह वि�धेेयक सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� गि�ग वर्ककर कोो उसकीी 

किसी भी शिकायत को सुनने और उसका समाधान करने 
का अधिकार है।

�	यह प्राावधाान गि�ग वर्ककर्सस केे अधि�काारोंं कीी रक्षाा और उन्हेंं 
काम से संबंधित मुद्ददों को हल करने के लिये एक मंच 
प्रदान करता है।

�	प्लेेटफाार्मम-आधाारि�त गि�ग वर्ककर कल्यााण बोोर्डड कीी स्थाापनाा:
�	यह बोोर्डड रााज्य मेंं गि�ग वर्ककर केे कल्यााण और अधि�काारोंं 

की देखरेख के लिये ज़िम््ममेदार होगा।
�	कल्यााण बोोर्डड मेंं रााज्य केे अधि�काारीी, गि�ग वर्ककर्सस और 

एग्रीगेटर््स के प्रत््ययेक पाँच प्रतिनिधि और दो अन््य (एक 
सिविल सोसाइटी से और दूसरा जो किसी अन््य क्षेत्र मेें 
रुचि रखता है) शामिल हैैं।

�	नाामांं�कि�त सदस्योंं मेंं कम-सेे-कम एक-ति�हााई महि�लााएँँ होोनीी 
चाहिये।
�	इस प्रति�नि�धि�त्व काा उद्देेश्य यह सुुनि�श्चि�त करनाा हैै कि� 

कल््ययाण और विनियमन से संबंधित निर््णय लेते समय दोनोों 
पक्षषों के हितोों पर विचार किया जाए।

�	प्लेेटफॉॉर्मम-आधाारि�त गि�ग वर्ककर कोोष और कल्यााण शुुल्क: 
�	यह बि�ल गि�ग वर्ककर्सस केे लि�येे साामााजि�क सुुरक्षाा उपाायोंं कोो 

वित्तपोषित करने हेतु "प््ललेटफॉर््म-आधारित गिग वर््कर कोष 
और कल््ययाण शुल््क" पेश करता है।

�	इस कोोष काा उपयोोग चुुनौौतीीपूूर्णण समय केे दौौराान गि�ग वर्ककर 
को वित्तीय सहायता एवं कल््ययाण लाभ प्रदान करने के 
लिये किया जाएगा।

�	एग्रीीगेेटर्सस पर लगाायाा जाानेे वाालाा शुुल्क: 
�	एग्रीीगेेटर्सस कोो प्लेेटफॉॉर्मम-आधाारि�त गि�ग वर्ककर सेे जुुड़ेे 

प्रत््ययेक लेन-देन के लिये शुल््क का भुगतान करना होगा।
�	कल्यााण कोोष मेंं योोगदाान केे लि�येे शुुल्क काा वि�शि�ष्ट 

प्रतिशत राज््य सरकार द्वारा निर््धधारित किया जाएगा।
�	गैैर-अनुुपाालन केे लि�येे दंंड: 

�	वि�धेेयक मेंं एग्रीीगेेटर्सस द्वााराा अनुुपाालन न करनेे कीी स्थि�िति� मेंं 
दंड का प्रावधान शामिल है।

�	समय पर कल्यााण शुुल्क काा भुुगताान करनेे मेंं वि�फल रहनेे 
वाले एग्रीगेटर््स से नियत तिथि से 12% प्रतिवर््ष की दर से 
ब््ययाज लिया जाएगा।

�	रााज्य सरकाार एग्रीीगेेटर्सस द्वााराा अधि�नि�यम केे पहलीी बाार 
उल्लंघन के लिये 5 लाख रुपए तक और बाद के उल्लंघन 
के लिये 50 लाख रुपए तक का ज़ुर््ममाना लगा सकती है।

गिग वर््कर
	¶ एक 'गि�ग वर्ककर' कोो वर्ततमाान मेंं ऐसेे व्यक्ति� केे रूप मेंं परि�भााषि�त 

किया गया है जो "पारंपरिक नियोक्ता-कर््मचारी संबंधोों के बाहर ऐसी 
गतिविधियोों से आय अर््जजित करता है जैसे- स््वविगी, ज़़ोमैटो, ओला, 
उबर, अर््बन कंपनी आदि विभिन्न प््ललेटफॉर्ममों या एग्रीगेटर््स के लिये 
अनुबंध पर कार््य करता है"। 

	¶ गि�ग वर्ककर नि�यमि�त कर्ममचाारि�योंं सेे भि�न्न होोतेे हैंं, क्योंंकि� उनकेे पाास 
लचीले काम के घंटे तथा आय के विभिन्न स्रोत होते हैैं।
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�	उन्हंें माासि�क याा घंटेंे केे आधाार पर नहींं, बल्कि�ि उनके द्वााराा पूरू्णण कि�येे 
गए कार्ययों या सवेाओं के आधार पर भगुतान किया जाता है।

	¶ गि�ग वर्ककर वि�भि�न्न सेेवााएँँ प्रदाान करतेे हैंं, जैैसेे- भोोजन वि�तरण, 
राइड-हेलिंग, घरेलू सेवाएँ, ई-कॉमर््स, सामग्री निर््ममाण, ग्राफिक 
डिज़़ाइन, वेब के विकास आदि।
�	वेे अपनाा काार्यय करनेे केे लि�येे अपनेे स्वयंं केे उपकरणोंं, वााहनोंं 

तथा औजारोों का उपयोग करते हैैं।
	¶ बोोस्टन कंंसल्टिं�ं�ग ग्रुुप और मााइकल एंंड सुुसाान डेेल फााउंंडेेशन कीी 

एक रिपोर््ट के अनुसार, भारत मेें गिग वर््कर््स  की संख््यया लगभग 15 
मिलियन होने का अनुमान है। इनके वर््ष 2028 तक बढ़कर 90 
मिलियन होने की उम््ममीद है।

	¶ गि�ग इकॉॉनमीी एक मुुक्त बााज़ाार प्रणाालीी हैै जि�समेंं साामाान्यतःः अस्थाायीी 
पद होते हैैं और संगठन अल््पकालिक कार्ययों के लिये स््वतंत्र वर््कर 
के साथ अनुबंध करते हैैं।

PM-कुसुम
चर््चचा मेें क््योों?  

केेंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्री ने लोकसभा मेें एक 
लिखित प्रतिक्रिया के माध््यम से प्रधानमंत्री किसान ऊर््जजा सुरक्षा एवं 
उत््थथान महाभियान (PM-KUSUM) योजना की वर््तमान स््थथिति 
प्रस््ततुत की।

PM-कुसुम
	¶ परि�चय:  
�	PM-कुुसुुम भाारत सरकाार द्वााराा वर्षष 2019 मेंं शुुरू कीी गई एक 

प्रमुख योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश््य सौर ऊर््जजा समाधानोों 
को बढ़़ावा देकर कृषि क्षेत्र मेें बदलाव लाना है।

�	यह मांं�ग-संंचाालि�त दृष्टि�कोोण पर काार्यय करतीी हैै। वि�भि�न्न रााज्योंं 
और केेंद्रशासित प्रदेशोों (UT) से प्राप््त मांगोों के आधार पर 
क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।

�	वि�भि�न्न घटकोंं और वि�त्तीीय सहाायताा केे मााध्यम सेे PM-कुुसुुम 
का लक्षष्य 31 मार््च, 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्तत्वपूर््ण 
सौर ऊर््जजा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।

	¶ PM-कुुसुुम काा उद्देेश्य:  
�	कृृषि� क्षेेत्र काा डीी-डि�जि�टलााइज़ेेशन: इस योोजनाा काा उद्देेश्य सौौर 

ऊर््जजा संचालित पंपोों और अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों के 
उपयोग को प्रोत््ससाहित करके सिंचाई के लिये डीज़ल पर निर््भरता 
को कम करना है।
�	इसकाा उद्देेश्य सौौर पंंपोंं केे उपयोोग केे मााध्यम सेे सिं�ंचााई 

लागत को कम करके और उन््हेें ग्रिड को अधिशेष सौर 

ऊर््जजा बेचने मेें सक्षम बनाकर किसानोों की आय मेें वृद्धि 
करना है।

�	कि�साानोंं केे लि�येे जल और ऊर्जाा� सुुरक्षाा: सौौर पंंपोंं तक पहुँँच 
प्रदान करके तथा सौर-आधारित सामुदायिक सिंचाई 
परियोजनाओं को बढ़़ावा देकर, इस योजना का उद्देश््य किसानोों 
के लिये जल एवं ऊर््जजा सुरक्षा को बढ़़ाना है।

�	पर्याा�वरण प्रदूूषण पर अंंकुुश: स्वच्छ और नवीीकरणीीय सौौर 
ऊर््जजा को अपनाकर इस योजना का उद्देश््य पारंपरिक ऊर््जजा स्रोतोों 
के कारण होने वाले पर््ययावरण प्रदूषण को कम करना है।

	¶ घटक:  
�	घटक-A: कि�साानोंं कीी बंंजर/परतीी/चराागााह/दलदलीी/कृृषि� 

योग््य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेेंद्रीकृत ग्राउंड/स््टटिल््ट 
माउंटेड सौर ऊर््जजा संयंत्ररों की स््थथापना।

�	घटक-B: ऑफ-ग्रि�ड क्षेेत्रोंं मेंं 20 लााख स्टैंंड-अलोोन सौौर पंंपोंं 
की स््थथापना।

�	घटक-C: 15 लााख ग्रि�ड सेे जुुड़ेे कृृषि� पंंपोंं काा सोोलरााइज़ेेशन: 
व््यक्तिगत पंप सोलराइज़ेशन और फीडर लेवल सोलराइज़ेशन।

भारत ऊर््जजा सुरक्षा परिदृश््य 2047 वर््जन 3.0
नीति आयोग द्वारा भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर््जजा नीतियोों के 

एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिये एक संशोधित भारत ऊर््जजा 
सुरक्षा परिदृश््य (India Energy Security Scenarios- 
IESS) 2047 V 3.0 जारी किया गया। 
	¶ बेेसलााइन कोो वर्षष 2020 मेंं माानकीीकृृत कि�याा गयाा हैै और इसकीी 

वर््ष 2022 तक के लिये जाँच भी की गई है।
	¶ नीीति� आयोोग नेे भाारत जलवाायुु ऊर्जाा� डैैशबोोर्डड (India 

Climate Energy Dashboard- ICED) 3.0 भी 
जारी किया। 

नोट: 
	¶ ICED सरकाार द्वााराा प्रकााशि�त स्रोोतोंं केे आधाार पर ऊर्जाा� क्षेेत्र, 

जलवायु और संबंधित आर््थथिक डेटा के संबंध मेें रियल-टाइम डेटा 
हेतु देश का एक व््ययापक प््ललेटफॉर््म है।

IESS 2047 V3.0 की विशेषता और कार््यप्रणाली:  
	¶ व्याापक दाायराा: यह हरि�त हााइड्रोोजन मि�शन, नवीीकरणीीय खरीीद 

दायित््व, पीएम-कुसुम, अपतटीय पवन रणनीति जैसे वैकल््पपिक 
ऊर््जजा संसाधनोों से संबंधित नीतियोों पर विचार करते हुए देश मेें ऊर््जजा 
की मांग और आपूर््तति का आकलन करता है।

	¶ पर्याा�वरणीीय प्रभााव वि�श्लेेषण: IESS 2047 काा लक्ष्य वर्षष 
2047 तक उत््सर््जन, लागत, भूमि और जल की आवश््यकताओं का 
विश्लेषण करते हुए भारत को एक धारणीय तथा शुद्ध-शून््य ऊर््जजा 
भविष््य की ओर अग्रसर करना है।
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	¶ ओपन-सोोर्सस और उपयोोगकर्त्ताा�-अनुुकूूल: यह टूूल ओपन-सोोर्सस, 
आसानी से डाउनलोड करने योग््य और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल है, जो 
शोधकर्त्ताओं, थिंक टैैंक तथा जनता तक पहुुँच एवं जुड़़ाव को 
प्रोत््ससाहित करता है।

	¶ IESS 2047 उपयोोकर्त्ताा�ओं कोो उद्योोग, सेेवााओं, कृृषि�, जनसंंख्याा, 
शहरीकरण और अंतिम-उपयोग आधार पर अनुकूलित अनुप्रयोगोों के 
विकल््प विकसित करने मेें सहायता करता है।

	¶ बााहरीी नि�र्भभरताा कोो कम करनाा: देेश कीी ऊर्जाा� ज़रूरतोंं काा 
विश्वसनीय अनुमान प्रदान करके IESS 2047 बाहरी एजेेंसियोों पर 
भारत की निर््भरता को कम करने मेें सहायता करता है।

सार््वभौमिक ऊर््जजा पहुुँच के लिये सौर 
ऊर््जजा का रोडमैप
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय (MNRE) ने 
अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी मेें वर््ष 2023 मेें भारत की 
G20 अध््यक्षता के अंतर््गत विकसित 'सार््वभौमिक ऊर््जजा पहुुँच के लिये 
सौर ऊर््जजा के रोडमैप' पर रिपोर््ट का अनावरण किया, जिसमेें दर््शशाया गया 
है कि कैसे सौर ऊर््जजा वैश्विक स््तर पर विद्युत तक पहुुँच प्राप््त करने और 
सामाजिक-आर््थथिक लाभ प्रदान करने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा सकती 
है।
	¶ गोोवाा मेंं आयोोजि�त G20 ऊर्जाा� रूपांं�तरण काार्यय समूूह (Energy 

Transition Working Group) की चौथी बैठक के 
दौरान रोडमैप का अनावरण किया गया। यह वर््ष 2030 तक 
सार््वभौमिक ऊर््जजा पहुुँच प्राप््त करने पर केेंद्रित है और टिकाऊ ऊर््जजा 
समाधान मेें सौर मिनी ग्रिड की महत्तत्वपूर््ण भूमिका पर प्रकाश डालता 
है।

रिपोर््ट के मुख््य बिंदु:
	¶ रोोडमैैप वर्षष 2030 तक साार्ववभौौमि�क ऊर्जाा� पहुँँच प्रााप्त करनेे केे लि�येे 

एक प्रमुख समाधान के रूप मेें सौर ऊर््जजा पर ज़ोर देता है।
	¶ यह गैैर-वि�द्युुतीीकृृत आबाादीी केे लगभग 59% (396 मि�लि�यन 

लोगोों) की पहचान करता है जो सौर-आधारित मिनी-ग्रिड के 
माध््यम से विद्युतीकरण के लिये सबसे उपयुक्त हैैं।

	¶ लगभग 30% गैैर-वि�द्युुतीीकृृत आबाादीी (203 मि�लि�यन लोोग) कोो 
ग्रिड विस््ततार के माध््यम से विद्युतीकृत किया जा सकता है और शेष 
11% गैर-विद्युतीकृत आबादी (77 मिलियन लोग) को विकेेंद्रीकृत 
नवीकरणीय ऊर््जजा समाधान के माध््यम से विद्युतीकृत किया जा 
सकता है।

	¶ सौौर-आधाारि�त मि�नीी-ग्रि�ड, सौौर-आधाारि�त वि�केंंद्रीीकृृत नवीीकरणीीय 
ऊर््जजा समाधान और ग्रिड विस््ततार के बीच वितरित विद्युतीकरण 
लक्षष्ययों को पूरा करने के लिये लगभग 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
के कुल निवेश की आवश््यकता है।

	¶ मि�नीी-ग्रि�ड परि�नि�योोजन काा समर्थथन करनेे केे लि�येे लगभग 50% 
(48.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की व््यवहार््यता अंतर-निधि की 
आवश््यकता है।

	¶ रोोडमैैप सौौर ऊर्जाा� समााधाानोंं केे सफल और टि�कााऊ वि�स्ताार केे लि�येे 
नीतियोों, विनियमोों और वित्तीय जोखिमोों से संबंधित चुनौतियोों के 
समाधान के महत्तत्व को रेखांकित करता है।

	¶ यह वि�द्युुतीीकरण पहल कोो आगेे बढ़ाानेे केे लि�येे ऊर्जाा� पहुँँच कीी कमीी 
वाले क्षेत्ररों मेें तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता, कौशल विकास एवं 
जागरूकता सृजन की आवश््यकता पर प्रकाश डालता है।

	¶ रि�पोोर्टट साार्ववभौौमि�क ऊर्जाा� पहुँँच मेंं तेेज़ीी लाानेे केे लि�येे बढ़ेे हुए नि�वेेश, 
पारिस््थथितिकी तंत्र विकास और इष्टतम संसाधन उपयोग की 
वकालत करती है।

	¶ दूूरस्थ और अवि�कसि�त क्षेेत्रोंं मेंं ऊर्जाा� पहुँँच बढ़ाानेे केे एक तरीीकेे केे 
रूप मेें विद्युतीकरण पहल के साथ सौर PV-आधारित खाना पकाने 
के समाधानोों के एकीकरण पर ज़ोर दिया गया है।

सौर मिनी ग्रिड: 
	¶ परि�चय:  
�	सौौर मि�नीी-ग्रि�ड छोोटेे पैैमाानेे पर वि�द्युुत उत्पाादन और वि�तरण 

प्रणालियाँ हैैं जो विद्युत उत््पन्न करने तथा इसे बैटरी मेें संग्रहीत 
करने के लिये सौर फोटोवोल््टटिक (PV) तकनीक का उपयोग 
करती हैैं।  

�	वेे आमतौौर पर उन समुुदाायोंं याा क्षेेत्रोंं कोो वि�द्युुत प्रदाान करनेे केे 
लिये डिज़़ाइन किये गए हैैं जिन््हेें या तो मुख््य पावर ग्रिड से 
कनेक््ट करने की आवश््यकता होती है या बार-बार विद्युत 
कटौती का अनुभव होता है। 

	¶ महत्त्व: 
�	वैैश्वि�क आबाादीी केे लगभग 9% केे पाास अभीी भीी वि�द्युुत तक 

पहुुँच नहीीं है, उप-सहारा अफ्रीका और ग्रामीण क्षेत्र सबसे 
अधिक प्रभावित हैैं। 
�	सौौर मि�नीी ग्रि�ड इन समुुदाायोंं कोो वि�श्वसनीीय और 

किफायती विद्युत प्रदान करके इस चुनौती से निपटने मेें 
महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा सकते हैैं।

�	इसकेे अलाावाा वैैश्वि�क स्तर पर 1.9 बि�लि�यन सेे अधि�क लोोगोंं 
के पास स््वच््छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुुँच नहीीं है और सौर 
मिनी-ग्रिड भी इलेक्ट्रिक स््टटोव या अन््य खाना पकाने के 
उपकरणोों को विद्युत प्रदान कर सकते हैैं।
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राजस््थथान न््ययूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023
राजस््थथान सरकार द्वारा पेश किये गए राजस््थथान न््ययूनतम आय गारंटी 

विधेयक, 2023 का उद्देश््य राज््य मेें लोगोों को अतिरिक्त आय सहायता 
प्रदान करना है। इस विधेयक का उद्देश््य नागरिकोों को मुद्रास््फफीति से 
निपटने और उनकी वित्तीय स््थथिरता मेें सुधार करने मेें मदद करना है।
	¶ वि�धेेयक मेंं तीीन व्याापक श्रेेणि�याँँ� हैंं: न्यूूनतम गाारंंटीीकृृत आय काा 

अधिकार, गारंटीकृत रोज़गार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक 
सुरक्षा पेेंशन का अधिकार।

राजस््थथान न््ययूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023:
	¶ वि�धेेयक केे प्रमुुख घटक:
	¶ न्यूूनतम गाारंंटीीकृृत आय काा1 अधि�काार:  

�	यह वि�धेेयक प्रत्येेक वयस्क नाागरि�क कोो वर्षष मेंं 125 दि�न 
न््ययूनतम आय की गारंटी देता है।

�	प्रत्येेक वयस्क नाागरि�क कोो शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं इंंदि�राा गांं�धीी 
शहरी रोज़गार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्ररों मेें महात््ममा 
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 
(MGNREGA) के माध््यम से न््ययूनतम आय प्राप््त 
होगी।

�	रााज्य ग्राामीीण क्षेेत्रोंं केे लि�येे मनरेेगाा केे 100 दि�नोंं मेंं अति�रि�क्त 
25 दिन का और रोज़गार सुनिश्चित करेगा।

	¶ गाारंंटीीकृृत रोोज़गाार काा अधि�काार:
�	शहरीी और ग्राामीीण रोोज़गाार योोजनााओं मेंं काार्यय पूूराा होोनेे केे 

बाद सरकार साप््तताहिक या पाक्षिक रूप से न््ययूनतम मज़दूरी 
का भुगतान करेगी।

�	एक नाामि�त अधि�काारीी यह सुुनि�श्चि�त करेेगाा कि� काार्ययस्थल, 
पंजीकृत जॉब कार््ड पते के पाँच किलोमीटर के अंतर््गत होों।

�	यदि� आवेेदन केे 15 दि�नोंं केे भीीतर रोोज़गाार प्रदाान नहींं 
किया जाता है, तो आवेदक को साप््तताहिक बेरोज़गारी भत्ता 
मिलेगा ‘परंतु किसी भी मामले मेें यह अवधि एक पखवाड़़े 
से अधिक नहीीं होगी’।

	¶ गाारंंटीीकृृत साामााजि�क सुुरक्षाा पेंंशन काा अधि�काार:  
�	वि�धेेयक यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� वृृद्धाावस्थाा, वि�शेेष 

रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं जैसी 
श्रेणियोों के अंतर््गत आने वाले लोगोों को पेेंशन मिले।

�	वि�त्तीीय वर्षष 2024-2025 सेे पेंंशन मेंं दोो कि�श्तोंं मेंं 15% कीी 
वार््षषिक वृद्धि की जाएगी।

भारतीय नर््सििंग कॉलेजोों का अवलोकन
चर््चचा मेें क््योों? 

स््ववास््थ््य मंत्रालय के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत के 40 
प्रतिशत ज़िलोों मेें नर््सििंग कॉलेजोों का अभाव है। इसके अलावा देश के 
42% नर््सििंग संस््थथान दक्षिण के पाँच राज््योों मेें हैैं, जबकि पश्चिम के तीन 
राज््योों मेें 17% हैैं।
नर््सििंग सेवाओं की वर््तमान स््थथिति: 
	¶ भाारत मेंं वर्ततमाान मेंं लगभग 35 लााख नर्सेंं हैंं, लेेकि�न इसकाा नर्सस और 

जनसंख््यया अनुपात 3:1000 के वैश्विक बेेंचमार््क के मुकाबले केवल 
2.06:1000 है।

	¶ स्नाातक नर्सिं�ंग शि�क्षाा प्रदाान करनेे वाालेे संंस्थाानोंं कीी संंख्याा मेंं वर्षष 
2014-15 के बाद से 36% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस््वरूप 
नर््सििंग सीटोों मेें 40% की वृद्धि दर््ज की गई है।
�	वर्ततमाान मेंं लगभग 64% नर्सिं�ंग काार्ययबल केेवल आठ रााज्योंं मेंं 

प्रशिक्षित है।
	¶ 42% नर्सिं�ंग संंस्थाान पाँँ�च दक्षि�णीी रााज्योंं अर्थाा�त् आंंध्र प्रदेेश, 

कर््ननाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना मेें केेंद्रित हैैं।
�	जबकि� 17% पश्चि�मीी रााज्योंं- रााजस्थाान, गुुजराात और महाारााष्ट्र 

मेें हैैं।
�	केेवल 2% नर्सिं�ंग कॉॉलेेज पूूर्वोोत्तर रााज्योंं मेंं हैंं। 

	¶ नर्सिं�ंग कॉॉलेेजोंं कीी वृृद्धि� दर मेेडि�कल कॉॉलेेजोंं कीी 81% कीी वृृद्धि� 
दर से काफी कम है, वर््ष 2014-15 के बाद से स्नातक और 
स्नातकोत्तर मेडिकल सीटोों की संख््यया बढ़कर क्रमशः 110% तथा 
114% हो गई है।

विश्व युवा कौशल दिवस: नमदा कला, 
भारत 2.0 के लिये AI
चर््चचा मेें क््योों?  

स््ककिल इंडिया परियोजना ने विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) 
के अवसर पर ब्रिटेन मेें निर््ययात के लिये नमदा कला उत््पपादोों की पहली 
खेप जारी कर जम््ममू-कश््ममीर की लुप््त होती नमदा कला को सफलतापूर््वक 
पुनर्जीवित करने की दिशा मेें एक बड़़ी उपलब््धधि हासिल की है। 
	¶ इस अवसर पर केंंद्रीीय शि�क्षाा और कौौशल वि�काास और उद्यमि�ताा 

मंत्रालय द्वारा भारत 2.0 के लिये AI भी लॉन््च किया गया।

विश्व युवा कौशल दिवस: 
	¶ परि�चय: 
�	प्रत्येेक वर्षष 15 जुुलााई कोो वि�श्व युुवाा कौौशल दि�वस केे रूप मेंं 

मनाया जाता है।
�	यह दि�न युुवााओं कोो श्रम बााज़ाार केे लि�येे तैैयाार करनेे और 

समाज मेें उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़़ावा देने मेें कौशल 
विकास की महत्तत्वपूर््ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
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�	यह युुवााओं कोो रोोज़गाार, उचि�त काार्यय और उद्यमि�ताा केे लि�येे 
कौशलपूर््ण बनाने के रणनीतिक महत्तत्व को दर््शशाता है। 

	¶ पृृष्ठभूूमि�: 
�	वर्षष 2014 मेंं संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा द्वााराा नाामि�त।

	¶ वि�श्व युुवाा कौौशल दि�वस कीी थीीम:  
�	परि�वर्ततनकाारीी भवि�ष्य केे लि�येे शि�क्षकोंं, प्रशि�क्षकोंं और युुवााओं 

को कुशल बनाना (Skilling Teachers, Trainers, 
and Youth for a Transformative 
Future)। 

नमदा कला:
	¶ उत्पत्ति� व परि�चय: 
�	मुुगल सम्रााट अकबर द्वााराा अपनेे घोोड़ोंं कोो ढकनेे केे लि�येे 

विकल््पोों की तलाश के साथ ही नमदा कला की शुरुआत 16वीीं 
शताब््ददी मेें की गई।

�	इसकीी शुुरुआत कश्मीीर केे सूूफीी संंत शााह-ए-हमदाान द्वााराा कीी 
गई थी।

	¶ नि�र्माा�ण और साामग्रीी: 
�	नमदाा भेेड़ केे ऊन काा उपयोोग करकेे बनााई गई एक प्रकाार कीी 

पारंपरिक कश््ममीरी फेल््टटेड कालीन है।
�	इसमेंं ऊन कीी, एक प्रक्रि�याा जि�सेे फेेल्टिं�ं�ग केे नााम सेे जाानाा जााताा 

है, विशिष्ट बनावट की जाती है। 
	¶ वि�नि�र्माा�ण प्रक्रि�याा: 
�	नमदाा काालीीन आमतौौर पर ऊन कीी एक परत केे उपर ऊन कीी 

दूसरी परत और इसी प्रकार कई परतेें बिछाकर बनाई जाती है।
�	एक उपकरण जि�सेे "पिं�ंजराा" (वोोवेेन वि�लोो वि�कर) केे नााम सेे 

जाना जाता है, का उपयोग प्रत््ययेक परत पर जल छिड़कने के बाद 
उसे दबाने के लिये किया जाता है।

�	एक ठोोस और टि�कााऊ काालीीन बनाानेे केे लि�येे परतोंं कोो 
संपीड़़ित किया जाता है।

AI फॉर इंडिया 2.0: 
	¶ परि�चय: 
�	AI फॉॉर इंंडि�याा 2.0 कृृत्रि�म बुुद्धि�मत्ताा (आर्टि�िफि�शि�यल 

इंटेलिजेेंस) पर केेंद्रित एक मुफ््त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार््यक्रम 
है। यह कार््यक्रम AI फॉर इंडिया 1.0 की निरंतरता है जिसे 24 
फरवरी, 2021 को लॉन््च किया गया था। AI फॉर इंडिया 1.0 
एक दिवसीय ऑनलाइन कार््यक्रम था जिसमेें AI के विकास मेें 
व््ययापक रूप से उपयोग की जाने वाली पायथन प्रोग्रामिंग भाषा 
पर एक पूरक पाठ्यक्रम प्रदान किया गया था।

�	यह स्कि��ल इंंडि�याा और IIT मद्राास इनक्यूूबेेटेेड स्टाार्टटअप 
GUVI के बीच एक संयुक्त सहयोग है।

�	प्रशि�क्षण काार्ययक्रम केे पूूराा होोनेे पर अर्जि�ित AI कौौशल कीी 
पहचान और प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है।

	¶ उद्देेश्य: 
�	इसकाा उद्देेश्य AI कौौशल प्रशि�क्षण प्रदाान करकेे भाारत केे 

युवाओं का  भविष््य-सुरक्षित बनाना है।
�	भाारतीीय युुवााओं कोो अग्रणीी AI कौौशल सेे समृृद्ध करनाा।
�	रोोज़गाार क्षमताा और कौौशल वि�काास कोो बढ़ाावाा देेनाा।

बाल कल््ययाण और सहायता सुनिश्चित 
करना: मिशन वात््सल््य योजना
चर््चचा मेें क््योों?   

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत मेें बच्चचों की सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिये मिशन वात््सल््य शुरू किया गया है।
	¶ ग्रााम स्तरीीय बााल कल्यााण और संंरक्षण समि�ति� (CW&PC) 

उन बच्चचों की पहचान करेगी जो कठिन परिस््थथितियोों मेें हैैं, अनाथ हैैं 
या सड़कोों पर रह रहे हैैं। इन बच्चचों को मिशन वात््सल््य योजना के 
तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।

	¶ येे सुुवि�धााएँँ बााल कल्यााण समि�ति� (CWC) कीी सि�फाारि�शोंं और 
प्रायोजन तथा फोस््टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) से 
अनुमोदन के आधार पर प्रदान की जाएंगी। 
मिशन वात््सल््य: 

	¶ ऐति�हाासि�क परि�प्रेेक्ष्य: 
�	वर्षष 2009 सेे पूूर्वव: महि�लाा एवंं बााल वि�काास मंंत्राालय नेे तीीन 

योजनाएँ लागू कीीं: 
�	देेखभााल और सुुरक्षाा कीी आवश्यकताा वाालेे बच्चोंं एवंं 

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चचों के लिये किशोर न््ययाय 
कार््यक्रम।

�	सड़कोंं पर रहनेे वाालेे बच्चोंं केे लि�येे एकीीकृृत काार्ययक्रम।
�	बााल गृृहोंं कीी सहाायताा हेेतुु योोजनाा।

�	वर्षष 2010: इन योोजनााओं काा वि�लय एकीीकृृत बााल संंरक्षण 
योजना मेें कर दिया गया।

�	वर्षष 2017: बााल संंरक्षण सेेवाा योोजनाा काा नााम परि�वर्ति�ित कि�याा 
गया।

�	वर्षष 2021-22: मि�शन वाात्सल्य केे रूप मेंं पुुनःः प्रस्तुुत कि�याा 
गया।

	¶ परि�चय: 
�	भाारत मेंं बााल संंरक्षण सेेवााओं केे लि�येे अम्ब्रेेलाा योोजनाा।
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�	इसकाा लक्ष्य देेश केे प्रत्येेक बच्चेे केे लि�येे एक स्वस्थ और 
खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।

�	मि�शन वाात्सल्य केे घटकोंं मेंं शाामि�ल हैंं:
�	वैैधाानि�क नि�काायोंं कीी काार्ययप्रणाालीी मेंं सुुधाार करनाा।
�	सेेवाा वि�तरण संंरचनााओं कोो सुुदृढ़ बनाानाा।
�	संंस्थाागत देेखभााल और सेेवााओं कोो उन्नत बनाानाा।
�	गैैर-संंस्थाागत समुुदााय-आधाारि�त देेखभााल कोो प्रोोत्सााहि�त 

करना।
�	आपाातकाालीीन सेेवााओं तक पहुँँच प्रदाान करनाा।
�	प्रशि�क्षण एवंं क्षमताा नि�र्माा�ण।

	¶ उद्देेश्य: 
�	बच्चोंं द्वााराा अपनीी पूूरीी क्षमताा काा उपयोोग करनेे तथाा सभीी क्षेेत्रोंं 

मेें उनके फलने-फूलने का अवसर सुनिश्चित करना। 
�	बााल वि�काास केे लि�येे एक संंवेेदनशीील, सहाायक एवंं समन्वि��त 

पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देना।
�	कि�शोोर न्यााय अधि�नि�यम, 2015 कोो लाागूू करनेे मेंं रााज्योंं एवंं 

केेंद्रशासित प्रदेशोों की सहायता करना।
�	सतत् वि�काास लक्ष्य (SDG) कोो प्रााप्त करनाा।

बाल कल््ययाण समितियाँ:
	¶ ज़रूरतमंंद बच्चोंं कीी सुुरक्षाा और देेखभााल केे लि�येे प्रत्येेक ज़ि�लेे याा 

ज़िलोों के समूह मेें राज््य सरकारोों द्वारा बाल कल््ययाण समितियोों 
(CWC) का गठन किया जाता है। 

	¶ प्रत्येेक CWC मेंं एक अध्यक्ष और चाार सदस्य होोतेे हैंं, जि�नमेंं 
कम-से-कम एक महिला तथा बच्चचों से संबंधित मामलोों का एक 
विशेषज्ञ शामिल होता है।

	¶ कि�शोोर न्यााय (बच्चोंं कीी देेखभााल और संंरक्षण) अधि�नि�यम, 2015 
के तहत प्रत््ययेक ज़िले मेें कम-से-कम एक CWC की स््थथापना 
करना अनिवार््य है। 

	¶ बााल कल्यााण समि�ति� (CWC) कि�शोोर न्यााय अधि�नि�यम/नि�यमोंं 
मेें परिभाषित कार्ययों और भूमिकाओं का पालन करती है।

	¶ यह समि�ति� मजि�स्ट्रेेटोंं कीी एक पीीठ केे रूप मेंं काार्यय करतीी हैै और 
इसके पास बच्चचों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और 
पुनर््ववास से संबंधित मामलोों का निपटान करने का अधिकार है।

	¶ मि�शन वाात्सल्य CWC कीी प्रभाावीी काार्ययप्रणाालीी कोो स्थाापि�त और 
सुनिश्चित करने के लिये राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों को बुनियादी 
ढाँचा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कर अंतरण
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें केेंद्र सरकार ने जून 2023 मेें राज््य सरकारोों को कर 
अंतरण (Tax Devolution) की तीसरी किस््त के रूप मेें 
1,18,280 करोड़ रुपए जारी किये, जबकि सामान््य मासिक अंतरण 
59,140 करोड़ रुपए है।
	¶ यह रााज्योंं कोो पूंं�जीीगत व्यय मेंं तेेज़ीी लाानेे, उनकेे वि�काास/कल्यााण 

संबंधी व््यय को वित्तपोषित करने और प्राथमिकता वाली 
परियोजनाओं/योजनाओं के लिये संसाधन उपलब््ध कराने मेें सक्षम 
बनाएगा।

	¶ उत्तर प्रदेेश कोो सबसेे अधि�क (21,218 करोोड़) रुपए प्रााप्त हुए, 
उसके बाद बिहार (11,897 करोड़ रुपए), मध््य प्रदेश, पश्चिम 
बंगाल और राजस््थथान का स््थथान रहा।

कर अंतरण: 
	¶ परि�चय: 
�	कर अंंतरण केंंद्र सरकाार और रााज्य सरकाारोंं केे बीीच कर 

राजस््व के वितरण को संदर््भभित करता है। यह संघ तथा राज््योों के 
बीच उचित एवं न््ययायसंगत तरीके से कुछ करोों की आय को 
आवंटित करने के लिये स््थथापित एक संवैधानिक तंत्र है।

�	भाारत केे संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 280(3)(a) मेंं कहाा गयाा हैै 
कि वित्त आयोग (FC) की ज़िम््ममेदारी संघ और राज््योों के 
बीच करोों की शुद्ध आय के विभाजन के संबंध मेें सिफारिशेें 
करना है।

	¶ 15वेंं वि�त्त आयोोग कीी प्रमुुख सि�फाारि�शेंं: 
�	केंंद्रीीय करोंं मेंं रााज्योंं काा हि�स्साा (ऊर्ध्वा�ा�धर अंंतरण):

�	वर्षष 2021-26 कीी अवधि� केे लि�येे केंंद्रीीय करोंं मेंं रााज्योंं 
की हिस््ससेदारी 41% करने की सिफारिश की गई है, जो 
कि वर््ष 2020-21 के बराबर है। 

�	यह वर्षष 2015-20 कीी अवधि� केे लि�येे 14वेंं वि�त्त आयोोग द्वााराा 
अनुशंसित 42% हिस््ससेदारी से कम है। 

�	केंंद्र केे संंसााधनोंं सेे नवगठि�त केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं जम्मूू-कश्मीीर 
और लद्दाख के लिये 1% का समायोजन प्रदान करना है।

�	क्षैैति�ज वि�चलन (रााज्योंं केे बीीच आवंंटन): 
�	क्षैैति�ज वि�चलन हेेतुु इसनेे जनसांं�ख्यि�िकीीय प्रदर्शशन केे लि�येे 

12.5%, आय के लिये 45%, जनसंख््यया तथा क्षेत्र दोनोों 
के लिये 15%, वन एवं पारिस््थथितिकी के लिये 10% और 
कर एवं वित्तीय प्रयासोों के लिये 2.5% के अधिभार का 
सुझाव दिया है।

�	रााज्योंं कोो रााजस्व घााटाा अनुुदाान: 
�	रााजस्व घााटेे कोो रााजस्व याा वर्ततमाान व्यय और रााजस्व 

प्राप््ततियोों के बीच अंतर के रूप मेें परिभाषित किया जाता 
है, जिसमेें कर एवं गैर-कर शामिल हैैं।
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�	इसनेे वि�त्त वर्षष 2026 कोो समााप्त पाँँ�च सााल कीी अवधि� मेंं 
लगभग 3 ट्रिलियन रुपए के हस््तताांतरण के बाद राजस््व घाटे 
के अनुदान की सिफारिश की है। 

�	प्रदर्शशन आधाारि�त प्रोोत्सााहन और रााज्योंं कोो अनुुदाान: येे अनुुदाान 
चार मुख््य विषयोों के इर््द-गिर््द घूमते हैैं।
�	पहलाा, साामााजि�क क्षेेत्र हैै, जहाँँ� इसनेे स्वाास्थ्य और शि�क्षाा 

पर ध््ययान केेंद्रित किया है।
�	दूूसराा, ग्राामीीण अर्थथव्यवस्थाा हैै, जहाँँ� इसनेे कृृषि� और 

ग्रामीण सड़कोों के रखरखाव पर ध््ययान केेंद्रित किया है।
�	ग्राामीीण अर्थथव्यवस्थाा देेश मेंं एक महत्त्वपूूर्णण भूूमि�काा नि�भाातीी हैै 

क््योोंकि इसमेें देश की दो-तिहाई आबादी, कुल कार््यबल का 
70% और राष्ट्रीय आय का 46% योगदान शामिल है।
�	तीीसराा, शाासन और प्रशाासनि�क सुुधाार जि�सकेे तहत इसनेे 

न््ययायपालिका, सांख््ययिकी और आकांक्षी ज़िलोों एवं ब््ललॉकोों 
के लिये अनुदान की सिफारिश की है।

�	चौौथाा, इसनेे वि�द्युुत क्षेेत्र केे लि�येे एक प्रदर्शशन-आधाारि�त 
प्रोत््ससाहन प्रणाली विकसित की है जो अनुदान से संबंधित 
नहीीं है लेकिन राज््योों के लिये एक महत्तत्वपूर््ण, अतिरिक्त 
ऋण सीमा प्रदान करती है।

�	स्थाानीीय सरकाारोंं कोो अनुुदाान: 
�	नगरपाालि�काा सेेवााओं और स्थाानीीय सरकाारीी नि�काायोंं केे 

लिये अनुदान के साथ इसमेें नए शहरोों के ऊष््ममायन और 
स््थथानीय सरकारोों को स््ववास््थ््य अनुदान के लिये प्रदर््शन-
आधारित अनुदान शामिल हैैं।

�	शहरीी स्थाानीीय नि�काायोंं हेेतुु अनुुदाान मेंं मूूल अनुुदाान केेवल 
दस लाख से कम आबादी वाले शहरोों/कस््बोों के लिये 
प्रस््ततावित हैैं। मिलियन-प््लस शहरोों हेतु 100% अनुदान 
मिलियन-प््लस सिटीज़ चैलेेंज फंड (MCF) के माध््यम 
से प्रदर््शन से जुड़े हैैं।

�	MCF रााशि� इन शहरोंं कीी वाायुु गुुणवत्ताा मेंं सुुधाार और शहरीी 
पेयजल आपूर््तति, स््वच््छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सेवा 
स््तर के बेेंचमार््क को पूरा करने के प्रदर््शन से संबंधित है।

IPC की धारा 124A पर 22वाँ विधि 
आयोग
चर््चचा मेें क््योों?

विधि आयोग की 22वीीं रिपोर््ट राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 
124A को बनाए रखने की सिफारिश करती है, लेकिन दुरुपयोग को 
रोकने के लिये संशोधन और प्रक्रियात््मक सुरक्षा उपायोों का प्रस््तताव रखती 
है।

विधि आयोग की सिफारिशेें:
	¶ पृृष्ठभूूमि�: 
�	गृृह मंंत्राालय नेे वि�धि� आयोोग सेे धााराा 124A केे उपयोोग कीी 

जाँच करने और वर््ष 2016 मेें एक पत्र के माध््यम से संशोधन 
प्रस््ततावित करने का अनुरोध किया था।

�	वि�धि� आयोोग कीी रि�पोोर्टट इस बाात पर प्रकााश डाालतीी हैै कि� गैैर-
कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और 
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानूनोों का अस््ततित््व 
धारा 124A मेें उल्लिखित अपराध के सभी पहलुओं को कवर 
नहीीं करता है।

	¶ सि�फाारि�शेंं: 
�	धााराा 124A कोो बनााए रखनाा:

�	आयोोग काा तर्कक हैै कि� धााराा 124A कोो पूूरीी तरह सेे अन्य 
देशोों के कार्ययों के आधार पर निरस््त करना भारत की अनूठी 
वास््तविकताओं की अनदेखी करेगा।

�	यह इस बाात पर बल देेताा हैै कि� कि�सीी काानूून कीी 
औपनिवेशिक उत््पत्ति स््वत: ही उसके निरसन की गारंटी 
नहीीं देती है।

�	रि�पोोर्टट बताातीी हैै कि� भाारतीीय काानूून व्यवस्थाा पूूरीी तरह सेे 
औपनिवेशिक प्रभाव रखती है।

�	संंशोोधन और सुुरक्षाा: 
�	आयोोग धााराा 124A मेंं एक प्रक्रि�याात्मक सुुरक्षाा उपााय 

शामिल करता है, जिसमेें राजद्रोह के लिये प्राथमिकी दर््ज 
करने से पहले इंस््पपेक््टर रैैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा 
प्रारंभिक जाँच की आवश््यकता होती है।

�	अधि�काारीी कीी रि�पोोर्टट केे आधाार पर केंंद्र याा रााज्य सरकाार 
की अनुमति ज़रूरी होगी।

�	यह दंंड प्रक्रि�याा संंहि�ताा, 1973 कीी धााराा 196 (3) केे 
समान प्रावधान को धारा 124A के उपयोग के खिलाफ 
प्रक्रियात््मक सुरक्षा उपायोों के लिये समान संहिता की धारा 
154 के परंतुक के रूप मेें शामिल करने का प्रस््तताव करती 
है।

�	आयोोग यह नि�र्दि�िष्ट करनेे केे लि�येे धााराा 124A मेंं संंशोोधन 
करने का सुझाव देता है कि यह व््यक्तियोों को "हिंसा 
भड़काने या सार््वजनिक अव््यवस््थथा उत््पन्न करने की 
प्रवृत्ति के साथ" दंडित करता है।

�	सज़ाा कोो बढ़ाानाा: 
�	रि�पोोर्टट मेंं रााजद्रोोह केे लि�येे जेेल कीी सज़ाा कोो अधि�कतम 7 

वर््ष या आजीवन कारावास तक बढ़़ाने का प्रस््तताव है। 
�	वर्ततमाान मेंं अपरााध मेंं तीीन वर्षष तक कीी सज़ाा याा आजीीवन 

कारावास है।
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राजद्रोह कानून को बनाए रखने का औचित््य:
	¶ रि�पोोर्टट मेंं तर्कक दि�याा गयाा हैै कि� दुुरुपयोोग केे आरोोप स्वतःः हीी धााराा 

124A के निरसन को उचित नहीीं ठहराते हैैं।
	¶ यह उन उदााहरणोंं पर प्रकााश डाालताा हैै जहाँँ� व्यक्ति�गत प्रति�द्वंंद्वि�ताा 

और निहित स््ववार्थथों के लिये विभिन्न कानूनोों का दुरुपयोग किया गया 
है।

	¶ रााजद्रोोह काानूून कोो पूूरीी तरह सेे नि�रस्त करनेे सेे देेश कीी सुुरक्षाा और 
अखंडता के लिये गंभीर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैैं जिससे 
विध््ववंसक शक्तियाँ स््थथिति का फायदा उठा सकती हैैं।

राजद्रोह कानून: 
	¶ ऐति�हाासि�क पृृष्ठभूूमि�: 
�	17वींं शतााब्दीी मेंं इंंग्लैंंड मेंं रााजद्रोोह काानूून लाागूू कि�येे गए थेे जब 

सांसदोों का मानना था कि सरकार के केवल अच््छछे विचारोों को 
बनाए रखना चाहिये क््योोंकि बुरे विचार सरकार और राजशाही 
के लिये हानिकारक थे।

�	यह काानूून मूूल रूप सेे वर्षष 1837 मेंं ब्रि�टि�श इति�हाासकाार-
राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था लेकिन वर््ष 
1860 मेें भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- 
IPC) के लागू होने पर इसे अस््पष्ट रूप से छोड़ दिया गया 
था।

�	धााराा 124A कोो वर्षष 1870 मेंं सर जेेम्स स्टीीफन द्वााराा पेेश कि�येे 
गए एक संशोधन द्वारा तब जोड़़ा गया था जब अपराध से निपटान 
के लिये एक विशिष्ट धारा की आवश््यकता महसूस हुई।

�	वर्ततमाान मेंं रााजद्रोोह भाारतीीय दंंड संंहि�ताा (IPC) कीी धााराा 
124A के तहत एक अपराध है।

	¶ IPC कीी धााराा 124A: 
�	धााराा 124A देेशद्रोोह कोो ऐसेे कृृत्य रूप मेंं परि�भााषि�त करतीी हैै 

जो "बोले या लिखे गए शब््दोों या संकेतोों द्वारा या दृश््य प्रस््ततुति 
द्वारा, भारत मेें विधि द्वारा स््थथापित सरकार के प्रति घृणा या 
अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत््न करेगा, असंतोष 
(Disaffection) उत््पन्न करेगा या करने का प्रयत््न 
करेगा।”

�	प्राावधाान केे अनुुसाार, असंंतोोष (Disaffection) शब्द मेंं 
निष्ठाहीनता और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैैं। हालाँकि 
घृणा, अवमानना या असंतोष उत््पन्न करने का प्रयास किये बिना 
की गई टिप््पणी इस धारा के तहत अपराध नहीीं होगी।

	¶ रााजद्रोोह केे अपरााध केे लि�येे सज़ाा: 
�	रााजद्रोोह गैैर-जमाानतीी अपरााध हैै। रााजद्रोोह केे अपरााध मेंं तीीन वर्षष 

से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ 
ज़ुर््ममाना भी लगाया जा सकता है।

�	इस काानूून केे तहत आरोोपि�त व्यक्ति� कोो सरकाारीी नौौकरीी प्रााप्त 
करने से रोका जा सकता है।

�	आरोोपि�त व्यक्ति� केे पाासपोोर्टट कोो जब्त कर लि�याा जााताा हैै, सााथ हीी 
आवश््यकता पड़न ेपर उसे न््ययायालय मेें पशे होना अनिवार््य होता है।

राज््य विधानमडंल मेें राज््यपाल की भूमिका
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें भारत के कई राज््योों मेें विधेयकोों के पारित होने के संबंध 
मेें मुख््यमंत्रियोों और राज््यपालोों के बीच बातचीत को लेकर मुद्दे सामने 
आए हैैं। मुख््यमंत्रियोों ने चिंता व््यक्त की है कि राज््यपालोों ने उनकी 
सहमति के लिये प्रस््ततुत विधेयकोों पर कार््रवाई करने मेें देरी की है।
	¶ यह स्थि�िति� लोोकतंंत्र केे काामकााज़ और वि�धाायीी प्रक्रि�याा मेंं बााधाा 

डालने के संभावित परिणामोों के बारे मेें महत्तत्वपूर््ण प्रश्न उठाती है।

राज््यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
	¶ भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 153 केे तहत प्रत्येेक रााज्य केे लि�येे 

एक राज््यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व््यक्ति को दो या दो 
से अधिक राज््योों के राज््यपाल के रूप मेें नियुक्त किया जा सकता 
है।
�	रााज्यपााल कोो रााष्ट्रपति� द्वााराा अपनेे हस्तााक्षर एवंं मुुहर सहि�त 

अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के 
प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच््छछेद 155 और 156)।

	¶ अनुुच्छेेद 161 मेंं कहाा गयाा हैै कि� रााज्यपााल केे पाास क्षमाा आदि� कीी 
और कुछ मामलोों मेें दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की 
शक्ति है।
�	सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा यह नि�र्णणय दि�याा गयाा थाा कि� कि�सीी बंंदीी 

को क्षमा करने की राज््यपाल की संप्रभु शक्ति वास््तव मेें स््वयं 
उपयोग किये जाने के बजाय राज््य सरकार के साथ आम 
सहमति से प्रयोग की जाती है।

�	सरकाार कीी सलााह रााज्य प्रमुुख (रााज्यपााल) पर बााध्यकाारीी हैै।
	¶ कुुछ वि�वेेकााधीीन शक्ति�योंं केे अति�रि�क्त रााज्यपााल कोो उसकेे अन्य 

सभी कार्ययों मेें सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख््यमंत्री की 
अध््यक्षता मेें एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। 
(अनुच््छछेद 163)
�	वि�वेेकााधीीन शक्ति�योंं मेंं शाामि�ल हैंं:

�	रााज्य वि�धाानसभाा मेंं कि�सीी भीी दल काा स्पष्ट बहुमत न होोनेे 
पर मुख््यमंत्री की नियुक्ति।

�	अवि�श्‍‍वाास प्रस्‍‍तााव केे दौौराान। 
�	रााज्य मेंं संंवैैधाानि�क तंंत्र कीी वि�फलताा केे माामलेे मेंं 

(अनुच््छछेद 356)।
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	¶ अनुुच्छेेद 200: 
�	भाारतीीय संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 200 कि�सीी रााज्य कीी वि�धाानसभाा 

द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिये राज््यपाल के समक्ष 
प्रस््ततुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो 
सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति के 
विचार के लिये विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

�	रााज्यपााल सदन याा सदनोंं द्वााराा पुुनर्वि�िचाार काा अनुुरोोध करनेे वाालेे 
संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है।
�	पुुरुषोोत्तम नंंबुुदि�रीी बनााम केेरल रााज्य केे माामलेे मेंं सर्वोोच्च 

न््ययायालय ने निर््णय सुनाया कि राज््यपाल की सहमति के 
लिये लंबित विधेयक सदन के भंग होने पर व््यपगत नहीीं 
होता है।

�	न्याायाालय नेे अनुुच्छेेद 200 और 201 मेंं समय-सीीमाा कीी 
अनुपस््थथिति से यह निष््कर््ष निकाला कि निर््ममाताओं का इरादा 
राज््यपाल की सहमति की प्रतीक्षा करने वाले बिलोों के समाप््त 
होने का जोखिम नहीीं था।

�	अनुुच्छेेद 200 काा दूूसराा प्राावधाान रााज्यपााल कोो कि�सीी वि�धेेयक 
को राष्ट्रपति को संदर््भभित करने का विवेकाधिकार देता है यदि 
वह मानता है कि इसके पारित होने से उच्च न््ययायालय की 
शक्तियोों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति की सहमति की प्रक्रिया 
अनुच््छछेद 201 मेें उल्लिखित है।
�	शमशेेर सिं�ंह माामलेे मेंं न्याायाालय नेे माानाा कि� रााष्ट्रपति� केे 

विचारार््थ विधेयकोों को आरक्षित रखने की राज््यपाल की 
शक्ति विवेकाधीन प्राधिकार का एक उदाहरण है।  

	¶ अनुुच्छेेद 201: 
�	इसमेंं कहाा गयाा हैै कि� जब कोोई वि�धेेयक रााष्ट्रपति� केे वि�चाार केे 

लिये आरक्षित होता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे 
सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।

�	रााष्ट्रपति� रााज्यपााल कोो वि�धेेयक पर पुुनर्वि�िचाार केे लि�येे सदन याा 
राज््य के विधानमंडल के सदनोों को वापस करने का निर्देश भी 
दे सकता है।

	¶ अनुुच्छेेद 361: 
�	संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 361 केे तहत रााज्यपााल कोो अपनीी 

शक्तियोों द्वारा किये गए किसी भी कार््य हेतु न््ययायालयी कार््यवाही 
से पूर््ण छूट प्राप््त है। 

संविधान का अनुच््छछेद 299: सरकारी 
अनुबंध
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें भारत के सर्वोच्च न््ययायालय ने राष्ट्रपति के नाम पर किये 
गए सरकारी अनुबंधोों के कानूनी प्रावधानोों को स््पष्ट किया।
	¶ ग्लॉॉक एशि�याा-पैैसि�फि�क लि�मि�टेड और कंेंद्र से ेसंबंंधंि�त एक माामले ेमंें 

न््ययायालय न ेफैसला सनुाया कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किय ेगए 
अनबुधं वैधानिक विधि स ेप्रतिरक्षा प्रदान नहीीं कर सकते हैैं। 

	¶ यह फैैसलाा संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 299 कीी व्यााख्याा और सरकाारीी 
अनुबंधोों के लिये इसके निहितार््थ पर प्रकाश डालता है।

सरकारी अनुबंध: 
	¶ परि�चय: 
�	सरकाारीी अनुुबंंध सरकाार द्वााराा नि�र्माा�ण, प्रबंंधन, रखरखााव, 

मरम््मत, जनशक्ति आपूर््तति, आईटी से संबंधित परियोजनाओं 
आदि जैसे विभिन्न उद्देश््योों के लिये किये गए अनुबंध हैैं।

�	सरकाारीी अनुुबंंधोंं मेंं एक पाार्टीी केे रूप मेंं केंंद्र सरकाार याा रााज्य 
सरकार या एक सरकारी निकाय और दूसरी पार्टी के रूप मेें एक 
निजी व््यक्ति या संस््थथा शामिल होती है।

�	सरकाारीी अनुुबंंधोंं कोो भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 299 द्वााराा 
निर््धधारित कुछ औपचारिकताओं और सुरक्षा नियमोों का अनुपालन 
करना होता है।

�	सरकाारीी अनुुबंंध साार्ववजनि�क जाँँ�च और जवााबदेेहीी केे अधीीन हैंं 
और निष््पक्षता, पारदर््शशिता, प्रतिस््पर्द्धात््मकता एवं गैर-भेदभाव के 
सिद््धाांतोों द्वारा शासित हैैं।

	¶ सरकाारीी अनुुबंंधोंं केे लि�येे आवश्यकतााएँँ:  
�	अनुुबंंध कोो रााज्यपााल याा रााष्ट्रपति� द्वााराा व्यक्त कि�याा जाानाा 

चाहिये।
�	इसेे लि�खि�त रूप मेंं नि�ष्पाादि�त कि�याा जाानाा चााहि�येे।
�	अनुुबंंधोंं काा नि�ष्पाादन व्यक्ति�योंं और रााज्यपााल याा रााष्ट्रपति� द्वााराा 

निर्देशित या अधिकृत तरीके से किया जाना चाहिये। 

संविधान का अनुच््छछेद 299: 
	¶ परि�चय: 
�	संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 299 भाारत सरकाार याा कि�सीी रााज्य 

सरकार द्वारा या उसकी ओर से किये गए अनुबंधोों के प्रकार और 
स््वरूप से संबंधित है।

	¶ उत्पत्ति�: 
�	स्वतंंत्रताा-पूूर्वव कीी अवधि� मेंं भीी सरकाार अनुुबंंध करतीी रहीी।
�	1947 केे क्रााउन प्रोोसीीडिं�ंग्स एक्ट नेे अनुुच्छेेद 299 कोो आकाार 

देने मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई।
�	क्रााउन प्रोोसीीडिं�ंग्स एक्ट नेे नि�र्दि�िष्ट कि�याा कि� क्रााउन द्वााराा 

किये गए अनुबंध के लिये न््ययायालय मेें मुकदमा नहीीं 
चलाया जा सकता है।
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	¶ उद्देेश्य:  
�	अनुुच्छेेद 299 संंघ याा रााज्य कीी काार्ययकाारीी शक्ति� केे प्रयोोग मेंं 

किये गए अनुबंधोों को अभिव््यक्त और निष््पपादित करने के तरीके 
को दर््शशाता है।

�	इसकाा उद्देेश्य साार्ववजनि�क नि�धि� कीी सुुरक्षाा और अनधि�कृृत याा 
अवैध अनुबंधोों को रोकने के लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया स््थथापित 
करना है।

	¶ अभि�व्यक्ति� और नि�ष्पाादन:  
�	अनुुच्छेेद 299 (1) केे अनुुसाार, अनुुबंंधोंं कोो लि�खि�त रूप मेंं 

व््यक्त किया जाना चाहिये और उनकी ओर से राष्ट्रपति या 
राज््यपाल द्वारा विधिवत अधिकृत व््यक्ति द्वारा निष््पपादित किया 
जाना चाहिये।

	¶ रााष्ट्रपति�/रााज्यपााल कीी प्रति�रक्षाा:  
�	जबकि� अनुुच्छेेद 299 (2) कहताा हैै कि� रााष्ट्रपति� याा रााज्यपााल 

को अनुबंधोों के लिये व््यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीीं ठहराया 
जा सकता है, यह अनुबंध के कानूनी प्रावधानोों से सरकार को 
प्रतिरक्षा प्रदान नहीीं करता है।
�	भाारत मेंं सरकाार (संंघ याा रााज्योंं) पर उसकेे अधि�काारि�योंं 

द्वारा किये गए अपकृत््योों (नागरिक गलतियोों) के लिये 
मुकदमा चलाया जा सकता है।

सर्वोच्च न््ययायालय का निर््णय:
	¶ माामलेे कीी पृृष्ठभूूमि�:  
�	ग्लॉॉक एशि�याा-पैैसि�फि�क लि�मि�टेेड (Glock Asia-

Pacific Limited) ने निविदा संबंधी विवाद मेें मध््यस््थ 
की नियुक्ति के संबंध मेें केेंद्र के खिलाफ एक आवेदन दायर 
किया था।
�	सरकाार नेे एक नि�वि�दाा शर्तत काा हवाालाा देेतेे हुए दि�ल्लीी उच्च 

न््ययायालय के एक सेवानिवृत्त न््ययायाधीश की नियुक्ति पर 
आपत्ति जताई थी जिसमेें कानून मंत्रालय के एक अधिकारी 
को मध््यस््थ के रूप मेें कार््य करने की आवश््यकता थी।

	¶ न्याायाालय कीी वि�वेेचनाा:  
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे माानाा कि� मध्यस्थताा खंंड एक सरकाारीी 

अधिकारी को मध््यस््थ के रूप मेें विवाद को हल करने की 
अनुमति देता है जो मध््यस््थता और सुलह अधिनियम, 1996 की 
धारा 12 (5) के साथ विरोधाभासी है।

	¶ अनुुच्छेेद 299 कीी प्राासंंगि�कताा:
�	न्याायाालय नेे इस बाात पर ज़ोोर दि�याा कि� अनुुच्छेेद 299 

संविदात््मक दायित््व को शासित करने वाले मौलिक कानूनोों का 
समाधान नहीीं करता है बल््ककि यह केवल सरकार पर संविदात््मक 
दायित््व के साथ बाध््यता की औपचारिकताओं से संबंधित है।

अनुच््छछेद 299 से संबंधित अन््य निर््णय: 
	¶ बि�हाार रााज्य बनााम मजीीद (1954):
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे फैैसलाा सुुनाायाा कि� एक सरकाारीी अनुुबंंध 

को भारतीय अनुबंध अधिनियम की आवश््यकताओं, जैसे कि 
प्रस््तताव, स््ववीकृति और विचार के अलावा अनुच््छछेद 299 के 
प्रावधानोों का पालन करना होगा।

�	केंंद्र याा रााज्य सरकाार काा संंवि�दाात्मक दाायि�त्व संंवि�दाा केे 
सामान््य कानून के अधीन किसी भी व््यक्ति के समान है, जो 
अनुच््छछेद 299 द्वारा विहित औपचारिकताओं के अधीन है।

	¶ श्रीीमतीी अलीीकुुट्टीी पॉॉल बनााम केेरल रााज्य और अन्य 
(1995):
�	काार्ययकाारीी अभि�यंंताा नेे एक पुुल नि�र्माा�ण अनुुबंंध केे लि�येे एक 

टेेंडर को स््ववीकार कर लिया, लेकिन राज््यपाल के नाम पर 
हस््तताक्षर नहीीं करने के कारण यह नहीीं कहा जा सकता कि 
अनुबंध संविधान के अनुच््छछेद 299 के तहत वैध है।

�	यह नि�र्णणय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 299 केे औचि�त्य और दाायरेे 
की व््ययाख््यया करता है तथा इस बात पर ज़ोर देता है कि इसके 
प्रावधान अनधिकृत अनुबंधोों के खिलाफ सरकार की सुरक्षा के 
लिये बनाए गए हैैं।

प्रतिकूल कब््ज़ज़ा
चर््चचा मेें क््योों?

22वेें विधि आयोग की हालिया रिपोर््ट मेें प्रतिकूल कब््ज़ज़े और संपत्ति 
कानून मेें इसके प्रभाव की गहन जाँच की गई है तथा सिफारिश की गई है 
कि परिसीमन अधिनियम, 1963 के तहत मौजूदा प्रावधानोों मेें बदलाव 
करने की आवश््यकता नहीीं है।
	¶ प्रति�कूूल कब्ज़ेे कीी अवधाारणाा इस वि�चाार सेे उत्पन्न होोतीी हैै कि� 

भूमि को खाली नहीीं छोड़़ा जाना चाहिये बल््ककि इसका विवेकपूर््ण 
उपयोग किया जाना चाहिये।

प्रतिकूल कब््ज़ज़ा:
	¶ परि�चय:  
�	प्रति�कूूल कब्ज़ाा शत्रुुताापूूर्णण, नि�रंंतर, नि�र्बाा�ध और शांं�ति�पूूर्णण कब्ज़ेे 

के माध््यम से संपत्ति के अधिग्रहण को संदर््भभित करता है।
�	इस अवधाारणाा काा उद्देेश्य भूूमि� केे स्वाामि�त्व कोो लेेकर लंंबेे 

समय से चली आ रही शंकाओं को रोकना है और किसी भू-
मालिक द्वारा छोड़़ी गई बेकार भूमि का उपयोग करने की 
अनुमति देकर समाज को लाभान््ववित करना है।
�	यह उन व्यक्ति�योंं कोो भीी सुुरक्षाा प्रदाान करताा हैै जि�न्होंंनेे 

कब््ज़ज़ा करने वाले को संपत्ति का वास््तविक स््ववामी माना 
है।
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	¶ ऐति�हाासि�क वि�काास और काानूूनीी ढाँँ�चाा: 
�	ऐति�हाासि�क आधाार: "प्रति�कूूल कब्ज़ाा पद” (Title by 

Adverse Possession) की अवधारणा 2000 ईसा 
पूर््व मेें हम््ममूराबी संहिता से चली आ रही है।
�	संंपत्ति� परि�सीीमन अधि�नि�यम, 1874 इंंग्लैंंड मेंं सीीमााओं केे 

कानून के रूप मेें इसके विकास मेें एक महत्तत्वपूर््ण मोड़ था।
�	भाारत काा परि�चय: सीीमाा काानूून भाारत मेंं 1859 केे अधि�नि�यम 

XIV के माध््यम से पेश किया गया था और वर््ष 1963 मेें सीमा 
अधिनियम के अधिनियमन के साथ महत्तत्वपूर््ण परिवर््तन हुए।

	¶ सीीमाा अधि�नि�यम, 1963 केे प्रमुुख प्राावधाान:
�	बर्डडन ऑफ प्रूूफ: 1963 केे अधि�नि�यम नेे प्रति�कूूल कब्ज़ेे केे 

बर््डन ऑफ प्रूफ को दावेदार पर स््थथानांतरित कर दिया, जिससे 
वास््तविक मालिक की स््थथिति मज़बूत हो गई। 

�	स्वाामि�त्व काा अधि�ग्रहण: लि�मि�टेेशन एक्ट, 1963 केे तहत 
कोई भी व््यक्ति जिसके पास 12 वर््ष से अधिक समय से निजी 
ज़मीन या 30 वर््ष से अधिक समय से सरकारी ज़मीन है, वह 
उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।
�	प्रति�कूूल कब्ज़ेे काा दाावाा करनेे हेेतुु कब्ज़ेे कोो आवश्यक 

वैधानिक अवधि के लिये खुला, निरंतर और वास््तविक 
मालिक के अधिकारोों के प्रतिकूल होना चाहिये।

	¶ प्रति�कूूल कब्ज़ेे कीी मुुख्य साामग्रीी:
�	सर्वोोच्च न्याायाालय नेे वर्षष 2004 केे कर्नाा�टक बोोर्डड ऑफ वक्फ 

बनाम भारत सरकार के मामले मेें प्रतिकूल कब््ज़ज़े को साबित 
करने के लिये आवश््यक तत्तत्ववों को रेखांकित किया।
�	दाावेेदाारोंं कोो कब्ज़ेे कीी ताारीीख, कब्ज़ेे कीी प्रकृृति�, 

वास््तविक मालिक द्वारा कब््ज़ज़े के बारे मेें जागरूकता, 
कब््ज़ज़े की निरंतरता और यह कि कब््ज़ज़ा पारदर्शी या खुला 
तथा अबाधित था, स््थथापित करना चाहिये।

�	वर्षष 1981 मेंं क्षि�ति�ज चंंद्र बोोस बनााम रांं�चीी केे आयुुक्त केे 
फैसले मेें शीर््ष अदालत ने खुलेपन और निरंतरता की 
आवश््यकताओं को रेखांकित किया।

अनिवासी भारतीयोों के लिये लेक्ट्रॉनिक 
रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें मुख््य चुनाव आयुक्त ने अनिवासी भारतीयोों (NRI) के 
लिये डाक मतदान की सुविधा की आवश््यकता पर बल दिया। यह 
अनिवासी भारतीयोों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र 
(ETPB) हेतु चुनाव आयोग के प्रस््तताव पर प्रकाश डालता है, जिसे 
वर््तमान मेें सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार है।

	¶ इस पहल काा उद्देेश्य 1.34 करोोड़ सेे अधि�क प्रवाासीी भाारतीीयोंं कोो 
प्रौद्योगिकी-संचालित पद्धति का उपयोग करके चुनावोों मेें भाग लेने 
की अनुमति देना है। 

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली:
	¶ परि�चय: 
�	ETPBS एक ऐसीी प्रणाालीी हैै जि�सेे उन व्यक्ति�योंं केे लि�येे 

दूरस््थ मतदान की सुविधा हेतु डिज़़ाइन किया गया है जो किसी 
मतदान केेंद्र पर व््यक्तिगत रूप से अपना वोट डालने मेें असमर््थ 
हैैं।
�	ETPBS मतदाातााओं कोो इलेेक्ट्रॉॉनि�क रूप सेे अपनेे 

मतपत्र प्राप््त करने और वापस करने मेें सक्षम बनाने के 
लिये इलेक्ट्रॉनिक ट््राांसमिशन तथा डाक सेवाओं के उपयोग 
को जोड़ता है।

	¶ सेेवाा मतदाातााओं केे लि�येे: इस प्रणाालीी केे तहत पंंजीीकृृत सेेवाा 
मतदाताओं को डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैैं।
�	इसकेे बााद सेेवाा मतदााताा ETPB (एक घोोषणाा पत्र और कवर 

के साथ) डाउनलोड कर सकता है, मतपत्र पर अपना जनादेश 
दर््ज कर सकता है और इसे साधारण डाक के माध््यम से निर््ववाचन 
क्षेत्र के रिटर््नििंग ऑफिसर को भेज सकता है।

�	पोोस्ट मेंं एक प्रमााणि�त घोोषणाा पत्र शाामि�ल होोगाा (जि�सेे एक 
नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस््थथिति मेें मतदाता द्वारा हस््तताक्षर 
करने के बाद प्रमाणित किया जाएगा)। 

�	सेेवाा मतदाातााओं कोो ETPBS काा उपयोोग करनेे कीी अनुुमति� 
देने के लिये चुनाव संचालन नियम, 1961 को वर््ष 2016 मेें 
संशोधित किया गया था।  

NRI के लिये ETPB से संबंधित चुनाव आयोग का 
प्रस््तताव:
	¶ नि�र्वाा�चन आयोोग (EC) नेे वर्षष 2015 मेंं वि�देेशीी मतदाातााओं तक 

ETPB की सुविधा का विस््ततार करने के लिये जनप्रतिनिधित््व 
अधिनियम, 1951 की धारा 60 मेें संशोधन का प्रस््तताव पेश किया 
था।
�	बााद मेंं वर्षष 2020 मेंं नि�र्वाा�चन आयोोग नेे काानूून मंंत्राालय कोो 

लिखित रूप से सूचित किया कि वह इस प्रस््तताव को लागू करने 
के लिये तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है।

	¶ नि�र्वाा�चन आयोोग नेे सुुझााव दि�याा कि� NRI केे लि�येे ETPBS काा 
उपयोग कुछ संशोधनोों के साथ किया जा सकता है, जैसे कि उन््हेें 
अपने मतपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने और उन््हेें एक निर््ददिष्ट 
समय-सीमा के भीतर डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजने की अनुमति 
देना।
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�	नि�र्वाा�चन आयोोग नेे यह भीी सुुझााव दि�याा हैै कि� अनि�वाासीी 
भारतीयोों (NRI) को भारत मेें एक प्रॉक््ससी मतदाता नियुक्त 
करने की अनुमति दी जा सकती है, जो उनकी पहचान और 
सहमति की पुष्टि करने के बाद उनकी ओर से मतदान कर 
सकते हैैं।

	¶ नि�र्वाा�चन आयोोग नेे यह भीी प्रस्तााव दि�याा हैै कि� NRI कोो वि�देेशोंं मेंं 
निर््ददिष्ट मतदान केेंद्ररों पर मतदान करने का विकल््प दिया जा सकता 
है, जहाँ वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा पेपर बैलेट का उपयोग 
कर मतदान सकते हैैं।

	¶ हाालाँँ�कि� यह प्रस्तााव अभीी भीी काानूून मंंत्राालय केे पाास लंंबि�त हैै, 
इसका प्रमुख कारण डाक मतपत्ररों की सुरक्षा और प्रामाणिकता से 
संबंधित चिंताएँ हैैं।

NHAI पर पहली धारणीयता रिपोर््ट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही मेें वित्त 

वर््ष 2021-22 के लिये अपनी पहली स््थथिरता रिपोर््ट जारी की है। रिपोर््ट 
मेें NHAI की शासन संरचना, हितधारकोों, पर््ययावरण और सामाजिक 
ज़िम््ममेदारी की पहल पर प्रकाश डाला गया है।
	¶ यह सस्टेेनेेबि�लि�टीी रि�पोोर्टट ग्लोोबल रि�पोोर्टिं�ंग इनि�शि�एटि�व (GRI) 

के दिशा-निर्देशोों के अनुसार तैयार की गई है और यह अवसंरचना 
वित्तपोषण के लिये 'ग्रीन फाइनेेंस' को आकर््षषित करने मेें सहायता 
प्रदान करेगी।
निष््कर््ष:  

	¶ रााजमाार्गग नेेटवर्कक काा डि�जि�टलीीकरण:   
�	NHAI नेे भाारत मेंं रााजमाार्गग नेेटवर्कक कोो डि�जि�टााइज़ करनेे केे 

लिये 'डेटा लेक टूल' विकसित किया है, जिससे NHAI को 
अपने बुनियादी ढाँचे द्वारा उत््पन्न डेटा की अधिक मात्रा को 
प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने मेें मदद मिलती है।

	¶ उत्सर्जजन मेंं कमीी:  
�	 NHAI नेे वि�त्त वर्षष 2019-20 सेे 2021-22 तक प्रत्यक्ष 

उत््सर््जन और ईंधन की खपत मेें क्रमशः 18.44% एवं 9.49% 
की कमी की है।

�	ऊर्जाा� खपत, यााताायाात और परि�वहन सेे होोनेे वाालेे ग्रीीन हााउस 
गैस उत््सर््जन मेें गिरावट देखी गई है, उत््सर््जन का यह प्रतिशत 
वित्त वर््ष 2020-21 मेें 9 प्रतिशत था जिसमेें वर््ष 2021-22 मेें 2 
प्रतिशत की गिरावट आई है। 

	¶ पुुनर्ननवीीनीीकरण साामग्रीी काा उपयोोग:   
�	रााष्ट्रीीय रााजमाार्गग केे नि�र्माा�ण केे लि�येे NHAI द्वााराा पुुनर्ननवीीनीीकृृत 

सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है जिसमेें फ््ललाई-ऐश, 
प््ललास््टटिक अपशिष्ट, पुनर््नवीनीकृत डामर (RAP) और 
पुनर््नवीनीकृत समुच्चय (RA) शामिल हैैं।

	¶ वन्यजीीव क्राॅॅ�सिं�ंग:   
�	माानव-पशुु संंघर्षष मेंं कमीी लाानेे केे लि�येे वन्यजीीव सुुरक्षाा और 

संरक्षण के उपाय के रूप मेें 20 राज््योों मेें तीन वर्षषों मेें 100 से 
अधिक वन््यजीव क्रॉसिंग का निर््ममाण किया गया है।

	¶ वृृक्षाारोोपण:  
�	NHAI नेे पर्याा�वरण केे अनुुकूूल रााष्ट्रीीय रााजमाार्गोंं केे वि�काास 

के लिये वृक्षारोपण अभियान चलाया है, जिसमेें वाहनोों से होने 
वाले प्रत््यक्ष उत््सर््जन की क्षतिपूर््तति के लिये वर््ष 2021-22 तक 
लगभग 2.74 करोड़ पौधे लगाए गए हैैं।

	¶ समाावेेशीी काार्ययबल:  
�	NHAI मेंं महि�लााओं केे रोोज़गाार और सीीमांं�त समुुदाायोंं केे 

रोज़गार मेें पिछले तीन वर्षषों मेें वृद्धि देखने को मिली है।
�	तीीन वि�त्तीीय वर्षोंं मेंं महि�लााओं कीी भर्तीी मेंं 7.4% कीी लगााताार 

वृद्धि के साथ कुल कार््य बल मेें कुल 3% की वृद्धि हुई है। 

वैश्विक रिपोर््टििंग पहल: 
	¶ GRI एक स्वतंंत्र, अंंतर्राा�ष्ट्रीीय संंगठन हैै जोो व्यवसाायोंं और अन्य 

संगठनोों को पर््ययावरण पर उनके प्रभावोों की ज़िम््ममेदारी लेने मेें मदद 
करता है।

	¶ यह सभीी कंंपनि�योंं और संंगठनोंं कोो उनकेे आर्थि�िक, पर्याा�वरणीीय, 
सामाजिक और प्रशासनिक प्रदर््शन की रिपोर््ट करने मेें सक्षम बनाता 
है।

	¶ GRI सचि�वाालय काा मुुख्याालय एम्स्टर्डडम, नीीदरलैंंड मेंं हैै।  

मिशन ऑन एडवांस््ड एंड हाई-इम््पपैक््ट 
रिसर््च
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर््जजा 
मंत्रालय ने संयुक्त रूप से "मिशन ऑन एडवांस एंड हाई-इम््पपैक््ट रिसर््च” 
(MAHIR) नामक एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है।
	¶ वर्षष 2023-24 सेे लेेकर वर्षष 2027-28 तक पाँँ�च वर्षष कीी प्राारंंभि�क 

अवधि के लिये बनाई गई इस योजना के तहत किसी विचार को 
उत््पपाद मेें परिवर््ततित करने हेतु प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का 
उपयोग किया जाएगा। 

राष्ट्रीय मिशन MAHIR के प्रमुख बिंदु: 
	¶ मि�शन काा लक्ष्य:  
�	वैैश्वि�क ऊर्जाा� क्षेेत्र केे लि�येे उभरतीी प्रौौद्योोगि�कि�योंं और भवि�ष्य 

की प्रासंगिकता के क्षेत्ररों की पहचान करना तथा प्रासंगिक 
प्रौद्योगिकियोों के स््वदेशी विकास की शुरुआत करना
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�	साामूूहि�क वि�चाार-मंंथन, सहक्रि�याात्मक प्रौौद्योोगि�कीी वि�काास और 
प्रौद्योगिकी के सुचारु हस््तताांतरण के लिये मार््ग प्रशस््त करने हेतु 
विद्युत क्षेत्र के हितधारकोों के लिये एक सामान््य मंच प्रदान 
करना।

�	स्वदेेशीी प्रौौद्योोगि�कि�योंं (वि�शेेष रूप सेे भाारतीीय स्टाार्टट-अप द्वााराा 
विकसित) की पायलट परियोजनाओं और उनके व््ययावसायीकरण 
की सुविधा का समर््थन करना।

�	उन्नत प्रौौद्योोगि�कि�योंं केे अनुुसंंधाान और वि�काास मेंं तेेज़ीी लाानेे केे 
लिये विदेशी गठजोड़ एवं साझेदारी का लाभ उठाना तथा 
द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहयोग के माध््यम से दक्षताओं, 
क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियोों तक पहुुँच बनाने के लिये 
ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण की सुविधा प्रदान करना।

�	वैैज्ञाानि�क और औद्योोगि�क अनुुसंंधाान एवंं वि�काास सुुनि�श्चि�त 
करना, पोषण और पैमाना बनाना तथा देश के विद्युत क्षेत्र मेें 
जीवंत एवं नवोन््ममेषी पारिस््थथितिकी तंत्र का निर््ममाण करना।

�	वि�द्युुत प्रणाालीी सेे संंबंंधि�त प्रौौद्योोगि�कि�योंं और अनुुप्रयोोगोंं केे 
विकास के संदेर््भ मेें देश को अग्रणी देशोों मेें शामिल करना।

	¶ वि�त्तीीयन: 
�	इस मि�शन कोो दोो मंंत्राालयोंं वि�द्युुत मंंत्राालय, नवीीन और 

नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय के तहत तथा केेंद्रीय सार््वजनिक क्षेत्र 
के उद्यमोों के वित्तीय संसाधनोों को पूल करके वित्तपोषित किया 
जाएगा। 

�	अति�रि�क्त धन कीी आवश्यकताा कीी स्थि�िति� मेंं भाारत सरकाार केे 
बजटीय संसाधनोों से जुटाया जाएगा।

	¶ MAHIR केे तहत अनुुसंंधाान केे लि�येे चि�ह्नि�त क्षेेत्र: 
�	लि�थि�यम-आयन स्टोोरेेज बैैटरीी केे वि�कल्प:
�	भाारतीीय खाानाा पकाानेे केे तरीीकोंं केे अनुुरूप इलेेक्ट्रि�िक कुुकर/पैैन 

को संशोधित करना
�	गति�शीीलताा केे लि�येे ग्रीीन हााइड्रोोजन (उच्च दक्षताा ईंधन सेेल)
�	काार्बबन अवशोोषण/काार्बबन कैैप्चर
�	भूू-ताापीीय ऊर्जाा�
�	ठोोस अवस्थाा प्रशीीतन
�	ईवीी बैैटरीी केे लि�येे नैैनोो तकनीीक
�	स्वदेेशीी CRGO तकनीी

राज््योों के माध््यम से भारत मेें ऊर््जजा 
संक्रमण
 चर््चचा मेें क््योों?

राष्ट्रीय लक्षष्ययों को प्राप््त करने और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं 
को पूरा करने मेें राज््योों के माध््यम से भारत मेें ऊर््जजा संक्रमण की अहम 
भूमिका है। आगामी G20 फोरम भारत को विभिन्न परिस््थथितियोों को ध््ययान 
मेें रखते हुए विभिन्न ऊर््जजा मार्गगों की रणनीति पर चर््चचा एवं विमर््श करने 
का अवसर प्रदान करता है।
	¶ भाारत काा लक्ष्य वर्षष 2030 तक 50% गैैर-जीीवााश्म वि�द्युुत उत्पाादन 

क्षमता हासिल करने और वर््ष 2070 तक शुद्ध-शून््य उत््सर््जन प्राप््त 
करना है। 

	¶ भाारत काा ऊर्जाा� संंक्रमण रााज्योंं कीी सहभाागि�ताा पर टि�काा हैै, क्योंंकि� 
ऊर््जजा उत््पपादन और उपयोग के प्रशासन मेें उनकी महत्तत्वपूर््ण भूमिका 
होती है। 

राज््योों का महत्तत्व:
	¶ रााष्ट्रीीय लक्ष्योंं काा क्रि�याान्वयन: 
�	स्थाानीीय संंदर्भोंं केे अनुुरूप रणनीीति�याँँ� तैैयाार करनाा:  

�	भाारत केे रााज्योंं कीी वि�वि�धताा, उनकेे वि�भि�न्न वााताावरणोंं, 
संसाधनोों और विकास पैटर््न को ध््ययान मेें रखते हुए ऊर््जजा 
संक्रमण के लिये एक स््थथानीयकृत रणनीति की आवश््यकता 
है। 

�	वि�केंंद्रीीकृृत काार्याा�न्वयन:  
�	केंंद्र सरकाार द्वााराा रााष्ट्रीीय लक्ष्योंं कोो नि�र्धाा�रि�त करनेे केे बााद 

राज््योों की ज़िम््ममेदारी होती है कि वे ज़मीनी स््तर पर 
नीतियोों और कार््य योजनाओं को लागू करने मेें मदद करेें।

�	रााष्ट्रीीय आकांं�क्षााओं कोो ज़मीीनीी हकीीकत मेंं बदलनेे केे 
लिये उनकी सक्रिय सहभागिता अत््ययंत आवश््यक है। 

	¶ दीीर्घघकाालि�क मुुद्दोंं काा नि�पटाान: 
�	वि�द्युुत क्षेेत्र सेे संंबंंधि�त पुुराानीी समस्यााओं कोो दूूर करनेे मेंं रााज्य 

महत्तत्वपूर््ण भूमिका अदा करते हैैं। इसमेें विद्युत आपूर््तति की 
विश्वसनीयता मेें सुधार करना और सेवा की गुणवत्ता मेें वृद्धि 
करना शामिल है, ये सभी एक सुचारू ऊर््जजा संक्रमण के लिये 
महत्तत्वपूर््ण हैैं।

	¶ नवााचाारीी नीीति�याँँ�:  
�	नवााचाार हेेतुु प्रयोोगशाालााएँँ:  

�	रााज्य नीीति� प्रयोोग और नवााचाार केे लि�येे प्रयोोगशाालााओं केे 
रूप मेें कार््य करते हैैं।

�	उदााहरण केे लि�येे सौौर ऊर्जाा� पर गुुजराात और रााजस्थाान तथाा 
पवन ऊर््जजा प्रौद्योगिकियोों पर महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु की 
शुरुआती पहलोों ने राष्ट्रीय स््तर पर नवीकरणीय ऊर््जजा के उपयोग 
मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान दिया है।

�	इसीी तरह पीीएम कुुसुुम (PM KUSUM) कृृषि� केे 
सौरीकरण पर राज््य की सफल पहलोों को राष्ट्रीय स््तर पर 
अपनाना है। 
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�	रााष्ट्रीीय नीीति�योंं कोो प्रभाावि�त करनाा:  
�	नवीीकरणीीय ऊर्जाा� अपनाानेे मेंं सफल रााज्य-स्तरीीय प्रयोोग 

और नवीन दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीतियोों एवं रूपरेखाओं के 
विकास हेतु प्रभावशाली मॉडल के रूप मेें काम करते हैैं।

	¶ रााज्य संंसााधनोंं काा दोोहन: 
�	स्थाानीीय संंसााधनोंं काा लााभ उठाानाा:  

�	भाारत केे प्रत्येेक रााज्य मेंं नवीीकरणीीय ऊर्जाा� संंसााधनोंं कीी 
अद्वितीय विविधता है, जैसे कि प्रचुर मात्रा मेें सौर विकिरण, 
पवन गलियारे और बायोमास उपलब््धता। नवीकरणीय 
ऊर््जजा उत््पपादन को बढ़़ावा देने एवं जीवाश््म ईंधन के उपयोग 
से बचने हेतु राज््य इन संसाधनोों का उपयोग कर सकते हैैं।

�	वि�केंंद्रीीकृृत उत्पाादन कोो बढ़ाावाा देेनाा:  
�	रााज्य अपनेे स्थाानीीय संंसााधनोंं काा प्रभाावीी ढंंग सेे दोोहन 

करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़़ावा देने हेतु 
विकेेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर््जजा समाधानोों, जैसे रूफटॉप 
सौर प्रतिष्ठानोों तथा समुदाय आधारित परियोजनाओं को 
प्रोत््ससाहित कर सकते हैैं।

	¶ रााज्य-स्तरीीय ढाँँ�चेे काा महत्त्व: 
�	वि�स्तृृत समझ:  

�	रााज्य-स्तरीीय रूपरेेखाा प्रत्येेक रााज्य कीी ऊर्जाा� परि�वर्ततन 
योजनाओं, कार्ययों और शासन प्रक्रियाओं की समग्र समझ 
प्रदान करती है।

�	यह केंंद्र सरकाार और रााज्योंं केे बीीच बेेहतर समन्वय, 
सहयोग और संरेखण को सक्षम बनाता है।

�	सााक्ष्य-आधाारि�त नीीति� वि�कल्प:  
�	यह ढाँँ�चाा सााक्ष्य-आधाारि�त नि�र्णणय लेेनेे कीी सुुवि�धाा प्रदाान 

करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ और हस््तक्षेप 
राज््य-स््तरीय तैयारियोों, अंतर-संबंधोों एवं संभावित बाधाओं 
के विशेष विश्लेषण पर आधारित होों। यह सूचित विकल््पोों 
और कुशल संसाधन आवंटन को बढ़़ावा देता है।

�	समाावेेशीी हि�तधाारक जुुड़ााव:  
�	रााज्य-स्तरीीय ढाँँ�चाा स्थाानीीय समुुदाायोंं, उद्योोग और नाागरि�क 

समाज सहित हितधारकोों की सक्रिय भागीदारी को 
प्रोत््ससाहित करता है।

�	यह ऊर्जाा� परि�वर्ततन प्रक्रि�याा मेंं पाारदर्शि�िताा, जवााबदेेहीी और 
हितधारक स््ववामित््व को बढ़़ावा देता है।

वैश्विक AI शासन के लिये हिरोशिमा 
AI प्रोसेस

चर््चचा मेें क््योों? 
हिरोशिमा AI प्रोसेस (HAP), जिसके दिसंबर 2023 तक पूरा 

होने की उम््ममीद है, को हाल ही मेें जापान के हिरोशिमा मेें वार््षषिक G-7 
शिखर सम््ममेलन के दौरान लॉन््च किया गया था। यह आर््टटिफिशियल 
इंटेलिजेेंस (AI) के नियमन की दिशा मेें काफी महत्तत्वपूर््ण कदम है।
	¶ G-7 नेेतृृत्वकर्त्ताा�ओं कीी वि�ज्ञप्ति�ि मेंं समाावेेशीी AI शाासन केे महत्त्व 

को मान््यता दी गई है और साझा लोकतांत्रिक मूल््योों के अनुरूप 
भरोसेमंद AI के दृष्टिकोण को अपनाने की बात रखी गई है।

हिरोशिमा AI प्रोसेस:
	¶ परि�चय: 
�	HAP काा उद्देेश्य भरोोसेेमंंद AI केे एक साामाान्य दृष्टि�कोोण 

और लक्षष्य को प्राप््त करने के लिये समावेशी AI शासन और 
अंतर-संचालनीयता पर अंतर््रराष्ट्रीय चर््चचाओं को सुविधाजनक 
बनाना है।

�	यह देेशोंं और क्षेेत्रोंं मेंं जनरेेटि�व AI कीी बढ़तीी प्रमुुखताा कीी 
पहचान करता है तथा इससे जुड़़े अवसरोों एवं चुनौतियोों का 
समाधान करने की आवश््यकता पर बल देता है। 

	¶ काार्ययप्रणाालीी: 
�	HAP आर्थि�िक सहयोोग और वि�काास संंगठन (OECD) 

तथा वैश्विक भागीदारी पर AI (GPAI) जैसे अंतर््रराष्ट्रीय 
संगठनोों के साथ मिलकर काम करेगा।

	¶ उद्देेश्य: 
�	HAP काा उद्देेश्य AI कोो इस प्रकाार शाासि�त करनाा हैै जोो 

लोकतांत्रिक मूल््योों को बनाए रखे, निष््पक्षता और जवाबदेही 
सुनिश्चित करे, पारदर््शशिता को बढ़़ावा दे तथा AI प्रौद्योगिकियोों 
की सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

�	इसकाा उद्देेश्य AI सेे संंबंंधि�त चर्चाा�ओं और नि�र्णणय लेेनेे कीी 
प्रक्रियाओं मेें पारदर््शशिता, समावेशिता तथा निष््पक्षता को 
प्रोत््ससाहित करने वाली प्रक्रियाओं को सुनिश्चित  करना है। 

GAI के संबंध मेें IPR के मुद्दे का HAP द्वारा समाधान: 
	¶ वर्ततमाान मेंं कृृत्रि�म बुुद्धि�मत्ताा और बौौद्धि�क संंपदाा अधि�काार 

(Intellectual Property Rights- IPR) के बीच 
संबंध के संदर््भ मेें अस््पष्टता है, जिससे विभिन्न न््ययायालयोों मेें परस््पर 
विरोधी व््ययाख््ययाएँ एवं कानूनी फैसले होते हैैं।

	¶ HAP AI और IPR केे संंदर्भभ मेंं स्पष्ट नि�यम और सि�द्धांं�त 
स््थथापित करके योगदान दे सकता है, जिससे G7 देशोों को इस 
मामले पर आम सहमति तक पहुुँचने मेें मदद मिल सके।

	¶ "उचि�त उपयोोग" अवधाारणाा, जोो कॉॉपीीरााइट स्वाामीी सेे अनुुमति� केे 
अनुरोध के बिना शिक्षण, अनुसंधान और आलोचना सहित कुछ 



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024130130

गतिविधियोों की अनुमति देती है, एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसे 
उजागर किया जा सकता है।
हालाँकि क््यया मशीन लर््नििंग मेें कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करना 

उचित है या नहीीं, यह चर््चचा का विषय है।
	¶ G7 देेशोंं हेेतुु एक साामाान्य दि�शाा-नि�र्देेश वि�कसि�त करकेे HAP 

कुछ शर्ततों के साथ मशीन लर््नििंग डेटासेट मेें कॉपीराइट सामग्री के 
उचित उपयोग के रूप मेें स््पष्टता प्रदान कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त यह विशेष रूप से मशीन लर््नििंग के लिये कॉपीराइट 
सामग्री के उपयोग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अन््य उपयोगोों 
के बीच अंतर कर सकता है।

	¶ इस तरह केे AI और बौौद्धि�क संंपदाा अधि�काारोंं केे प्रति�च्छेेदन 
(Intersection) के प्रयास वैश्विक संवाद और प्रथाओं को 
महत्तत्वपूर््ण रूप से प्रभावित कर सकते हैैं।

वैश्विक स््तर पर AI का विनियमन:
	¶ भाारत: 
�	नीीति� आयोोग नेे AI केे लि�येे रााष्ट्रीीय रणनीीति� और रि�स्पॉॉन्सि��बल 

AI फॉर ऑल रिपोर््ट जैसे मुद्ददों पर कुछ मार््गदर््शक दस््ततावेज़ 
जारी किये हैैं।

�	भाारत साामााजि�क और आर्थि�िक समाावेेशन, नवााचाार और वि�श्वाास 
को प्रोत््ससाहित करता है।

	¶ संंयुुक्त रााज्य अमेेरि�काा: 
�	अमेेरि�काा नेे AI बि�ल ऑफ रााइट्स (AIBoR) हेेतुु एक 

ब््ललूप््रििंट जारी किया, जिसमेें आर््थथिक एवं नागरिक अधिकारोों के 
लिये AI के नकारात््मक प्रभाव को रेखांकित किया गया है तथा 
इन प्रभावोों को कम करने हेतु पाँच सिद््धाांत दिये गए हैैं।

�	यह ब्लूूप्रिं�ंट स्वाास्थ्य, श्रम और शि�क्षाा जैैसेे कुुछ क्षेेत्रोंं मेंं नीीति�गत 
हस््तक्षेप के साथ यूरोपीय संघ की तरह क्षैतिज रणनीति के 
बजाय AI शासन के लिये क्षेत्रीय विशेष दृष्टिकोण का समर््थन 
करता है, जिससे क्षेत्रीय संघीय एजेेंसियोों को अपनी योजनाओं 
को तैयार करने की अनुमति मिलती है।

	¶ चीीन: 
�	वर्षष 2022 मेंं चीीन नेे वि�शि�ष्ट प्रकाार केे एल्गोोरि�दम और AI कोो 

लक्षित करने वाले दुनिया के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध््यकारी 
नियम बनाए हैैं।

�	इसनेे अनुुशंंसाा एल्गोोरि�दम कोो वि�नि�यमि�त करनेे हेेतुु काानूून 
बनाया, जिसमेें इस बात पर ध््ययान दिया गया कि वे सूचना का 
प्रसार कैसे करते हैैं।

	¶ यूूरोोपीीय संंघ: 
�	मई 2023 मेंं यूूरोोपीीय संंसद कृृत्रि�म बुुद्धि�मताा अधि�नि�यम केे एक 

नए मसौदे पर प्रारंभिक समझौते पर पहुुँच गई है, जिसका उद्देश््य 

OpenAI के ChatGPT जैसी प्रणालियोों को विनियमित 
करना है।
�	वर्षष 2021 मेंं Al मेंं पाारदर्शि�िताा, वि�श्वाास और जवााबदेेहीी 

तथा यूरोपीय संघ की सुरक्षा, स््ववास््थ््य, मौलिक अधिकारोों 
एवं लोकतांत्रिक मूल््योों के जोखिमोों को कम करने हेतु एक 
रूपरेखा तैयार करने के उद्देश््य से कानून का मसौदा तैयार 
किया गया था।

भारत की G20 अध््यक्षता: स््ववास््थ््य 
कार््य समूह की तीसरी बैठक
चर््चचा मेें क््योों?

भारत की G20 अध््यक्षता के तहत हैदराबाद, तेलंगाना मेें हाल ही मेें 
आयोजित स््ववास््थ््य कार््य समूह की तीसरी बैठक मेें महामारी के खतरे और 
स््ववास््थ््य क्षेत्र मेें वैश्विक सहयोग की तत््ककाल आवश््यकता पर ज़ोर दिया 
गया।
	¶ वैैश्वि�क स्तर पर एकीीकृृत नि�गराानीी प्रणाालीी, चि�कि�त्साा प्रत्युुपााय, 

डिजिटल स््ववास््थ््य पहल और वैक््ससीन अनुसंधान एवं विकास के 
महत्तत्व पर ज़ोर देते हुए भारत द्वारा कई प्रमुख प्रस््तताव रखे गए।
स््ववास््थ््य क्षेत्र मेें वैश्विक सहयोग हेतु भारत के प्रमुख प्रस््तताव:

	¶ भाारत नेे वैैश्वि�क स्वाास्थ्य क्षेेत्र मेंं प्रौौद्योोगि�कीी केे उपयोोग संंबंंधीी 
पहलोों को एकीकृत करने हेतु WHO-प्रबंधित नेटवर््क, वैश्विक 
डिजिटल स््ववास््थ््य पहल का प्रस््तताव रखा।
�	यह पहल रााष्ट्रोंं केे बीीच डि�जि�टल वि�भााजन कोो समााप्त करनेे मेंं 

सक्षम हो सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि 
प्रौद्योगिकी का लाभ विश्व के प्रत््ययेक नागरिक को उपलब््ध हो। 

	¶ एंंड-टूू-एंंड ग्लोोबल मेेडि�कल कााउंंटरमेेज़र (MCM) इकोोसि�स्टम 
हेतु आम सहमति बनाना।
�	ग्लोोबल मेेडि�कल कााउंंटरमेेज़र (MCM) इकोोसि�स्टम हेेतुु 

अंतर-सरकारी वार््तता निकाय (Intergovernmental 
Negotiating Body- INB) प्रक्रिया द्वारा निर्देशित 
एक अंतरिम प््ललेटफॉर््म का निर््ममाण करना।

�	बौौद्धि�क संंपदाा अधि�काार बााधााओं काा नि�दाान करनाा जोो संंकट केे 
समय मेें चिकित््ससा प्रत््ययुपायोों तक पहुुँच मेें बाधा उत््पन्न करते हैैं।

	¶ उभरतेे रोोगजनकोंं हेेतुु वैैक्सीीन अनुुसंंधाान और वि�काास 
(Research and Development- R&D) मेें तेज़ी 
लाना एवं महामारी रोकथाम तैयारी के प्रयासोों को मज़बूत करना।
�	वैैक्सीीन केे वि�काास मेंं अंंतरााल कोो दूूर करनेे, समन्वय बढ़ाानेे 

और वैक््ससीन अनुसंधान एवं विकास हेतु सक्षम वातावरण को 
बढ़़ावा देने के लिये वैश्विक वैक््ससीन अनुसंधान सहयोग 
सुनिश्चित करना।
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�	स्वाास्थ्य आपाात स्थि�िति�योंं केे दौौराान नि�दाान, दवााओं और वैैक्सीीन 
तक पहुुँच मेें समानता पर ज़ोर देना।

	¶ त्वरि�त नि�र्णणय लेेनेे और संंकट केे दौौराान योोजनाा बनाानेे हेेतुु वैैश्वि�क 
पहलोों का मानचित्रण एवं एकीकरण करना। जानवरोों से मनुष््योों मेें 
स््थथानांतरित होने वाली बीमारियोों के ज़ूनोटिक संक्रमण की चुनौतियोों 
का समाधान करना।

स््ववास््थ््य पर G20 अध््यक्षता हेतु भारत की प्राथमिकताएँ: 
	¶ परि�चय:  
�	भाारत कोो "फाार्मेेसीी ऑफ दर वर्ल्ड�ड" केे रूप मेंं माान्यताा प्रााप्त हैै, 

जो वैश्विक वैक््ससीन उत््पपादन मेें एक महत्तत्वपूर््ण हिस््ससे का 
योगदान देता है।

�	अकेेलेे हैैदरााबााद मेंं जीीनोोम वैैलीी दुुनि�याा केे वैैक्सीीन उत्पाादन मेंं 
33% के करीब योगदान देती है। साथ ही भारत का आयुर्वेद 
और योग महत्तत्वपूर््ण अभ््ययास हैैं जो समग्र कल््ययाण सुनिश्चित 
करते हैैं।

	¶ प्रााथमि�कताा:  
�	डि�जि�टल साार्ववजनि�क अवसंंरचनाा: भाारत काा उद्देेश्य सभीी केे 

लिये स््ववास््थ््य सेवाओं की पहुुँच, सामर््थ््य और गुणवत्ता बढ़़ाने 
हेतु आधार, को-विन तथा आरोग््य सेतु जैसे डिजिटल प््ललेटफॉर््म 
विकसित करने मेें अपने अनुभव का लाभ उठाना है।
�	भाारत G20 केे अन्य देेशोंं केे सााथ अपनीी सर्वोोत्तम प्रथााओं 

और ज्ञान को साझा करने का भी इरादा रखता है तथा 
स््ववास््थ््य के लिये अपने स््वयं के डिजिटल सार््वजनिक 
बुनियादी ढाँचे के निर््ममाण मेें उनका समर््थन करता है।'

�	स्वाास्थ्य सुुरक्षाा: भाारत वैैश्वि�क स्वाास्थ्य सुुरक्षाा ढाँँ�चेे कोो 

मज़बूत करने और भविष््य की महामारियोों के लिये तैयारी 
सुनिश्चित करने हेतु अन््य G20 देशोों के साथ काम करने की 
योजना बना रहा है।
�	भाारत वि�श्व स्वाास्थ्य संंगठन (WHO) और अन्य 

बहुपक्षीय संस््थथानोों को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा 
जवाबदेह बनाने के लिये सुधार का भी समर््थन करेगा।

�	साार्ववभौौमि�क स्वाास्थ्य कवरेेज: भाारत वर्षष 2030 तक 
सार््वभौमिक स््ववास््थ््य कवरेज (UHC) प्राप््त करने के लक्षष्य 
को बढ़़ावा देगा, जैसा कि सतत् विकास लक्षष्ययों (SDG) द्वारा 
परिकल््पपित है।
�	भाारत आयुुष्माान भाारत योोजनाा जैैसीी योोजनााओं केे मााध्यम 

से स््ववास््थ््य कवरेज के विस््ततार मेें अपनी उपलब््धधियोों को 
भी प्रदर््शशित करेगा और अन््य G20 देशोों को ऐसी ही 
नीतियोों को अपनाने के लिये प्रोत््ससाहित करेगा जो स््ववास््थ््य 
परिणामोों मेें सुधार कर सकती हैैं तथा गरीबी को कम कर 
सकती हैैं

मेकेदातु परियोजना
चर््चचा मेें क््योों?  

कर््ननाटक विधानसभा ने मेकेदातु पेयजल और संतुलन जलाशय 
परियोजना (Mekedatu Drinking Water and 
Balancing Reservoir Project) के लिये मंज़ूरी का अनुरोध 
करते हुए सर््वसम््मति से एक प्रस््तताव अपनाया है।
	¶ यह संंकल्प परि�योोजनाा केे लि�येे तमि�लनााडुु केे वि�रोोध केे जवााब मेंं 

था। 
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मेकेदातु पेयजल: 
	¶ परि�चय: 
�	मेेकेेदाातुु परि�योोजनाा एक बहुउद्देेशीीय परि�योोजनाा हैै जि�समेंं 

कर््ननाटक के रामनगर ज़िले मेें कनकपुरा के पास एक संतुलन 
जलाशय का निर््ममाण शामिल है।

�	मेेकेेदाातुु (जि�सकाा अर्थथ हैै बकरीी कीी छलांं�ग) काावेेरीी और 
उसकी सहायक अर््ककावती नदियोों के संगम पर स््थथित एक गहरी 
खाई है।

�	इसकाा प्रााथमि�क उद्देेश्य बंंगलूूरू और पड़ोोसीी क्षेेत्रोंं मेंं कुुल 4.75 
TMC पेयजल उपलब््ध कराना और 400 मेगावाट बिजली 
पैदा करना है।

	¶ परि�योोजनाा केे लााभ:
�	पाानीी कीी कमीी और भूूजल पर नि�र्भभरताा काा साामनाा कर रहेे 

बंगलूरू तथा इसके आसपास के क्षेत्ररों मेें पीने के पानी की बढ़ती 
मांग को पूरा करना।

�	400 मेेगाावााट जलवि�द्युुत शक्ति� उत्पन्न करकेे नवीीकरणीीय ऊर्जाा� 
का उपयोग करना।
�	अक्षय ऊर्जाा� उत्पाादन मेंं योोगदाान और काार्बबन उत्सर्जजन कोो 

कम करना।
�	बााढ़ और सूूखेे कोो रोोकनेे केे लि�येे पाानीी केे प्रवााह कोो वि�नि�यमि�त 

करना, किसानोों तथा समुदायोों को लाभ पहुुँचाना।
	¶ वर्ततमाान स्थि�िति�: 
�	कर्नाा�टक नेे तमि�लनााडुु कीी सहमति� प्रााप्त नहींं कीी हैै, जोो कि� 

अनिवार््य है।
�	यह परि�योोजनाा अभीी भीी अपनेे प्राारंंभि�क चरण मेंं हैै एवंं इसनेे 

केेंद्रीय जल आयोग (Central Water 
Commission- CWC), पर््ययावरण, वन और जलवायु 
परिवर््तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा राष्ट्रीय वन््यजीव बोर््ड 
(National Board for Wildlife (NBWL- 
NBWL) के अधिकारियोों से आवश््यक मंज़ूरी एवं अनुमोदन 
प्राप््त नहीीं किया है।

	¶ तमि�लनााडुु द्वााराा वि�रोोध: 
�	तमि�लनााडुु रााज्य काा तर्कक हैै कि� मेेकेेदाातुु बाँँ�ध नीीचेे कीी ओर जल 

प्रवाह को काफी कम कर देगा, जिससे राज््य की कृषि 
गतिविधियोों और जल आपूर््तति पर नकारात््मक प्रभाव पड़़ेगा।

�	काावेेरीी नदीी तमि�लनााडुु रााज्य हेेतुु महत्त्वपूूर्णण जल स्रोोत हैै, जोो 
इसके कृषक समुदायोों की सहायता करती है और इसके 
निवासियोों की पेयजल आवश््यकताओं को पूरा करती है।

�	रााज्य काा दाावाा हैै कि� यह परि�योोजनाा काावेेरीी जल वि�वााद 
अधिकरण (Cauvery Water Disputes 

Tribunal- CWDT) के अंतिम फैसले का उल्लंघन 
करती है, जिसमेें तमिलनाडु राज््य सहित प्रत््ययेक संबंधित राज््य 
को जल का एक विशिष्ट हिस््ससा आवंटित किया गया था। 

कावेरी नदी विवाद:
	¶ काावेेरीी नदीी (काावेेरीी)
�	तमि�ल भााषाा मेंं इसेे 'पोोन्नीी' केे नााम सेे भीी जाानाा जााताा हैै और यह 

दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़़ी नदी है।
�	यह दक्षि�ण भाारत कीी एक पवि�त्र नदीी हैै। इसकाा उद्गम दक्षि�ण-

पश्चिमी कर््ननाटक राज््य के पश्चिमी घाटोों मेें स््थथित ब्रह्मगिरि 
पहाड़़ी से होता है तथा यह कर््ननाटक एवं तमिलनाडु राज््योों से 
होती हुई दक्षिण-पूर््व दिशा मेें बहती है और एक शृृंखला बनाती 
हुई पूर्वी घाटोों मेें उतरती है, इसके बाद पुद्दुचेरी होती हुई बंगाल 
की खाड़़ी मेें गिरती है।

�	बााएँँ कि�नाारेे कीी सहाायक नदि�याँँ�: अर्ककवतीी, हेेमवतीी, शि�मसाा 
और हरंगी।

�	दााहि�नेे कि�नाारेे कीी सहाायक नदि�याँँ�: लक्ष्मणतीीर्थथ, सुुवर्णणवतीी, 
नोयिल, भवानी, काबिनी और अमरावती। 

	¶ वि�वााद: 
�	ऐति�हाासि�क पृृष्ठभूूमि�: 

�	चूँँ�कि� इस नदीी काा उद्गम कर्नाा�टक सेे होोताा हैै और केेरल 
से आने वाली प्रमुख सहायक नदियोों के साथ यह तमिलनाडु 
से होकर बहती है तथा पुद्दुचेरी से होते हुए बंगाल की 
खाड़़ी मेें गिरती है, इसलिये इस विवाद मेें 3 राज््य और 
एक केेंद्रशासित प्रदेश शामिल हैैं।

�	वि�वााद कीी उत्पत्ति� 150 वर्षष पुुराानीी हैै तथाा वर्षष 1892 और 
1924 मेें तत््ककालीन मद्रास प्रेसीडेेंसी एवं मैसूर के बीच 
मध््यस््थता के दो समझौहे हुए।

�	इसनेे इस सि�द्धांं�त कोो लाागूू कि�याा कि� ऊपरीी तटवर्तीी रााज्य 
को किसी भी निर््ममाण गतिविधि के लिये निचले तटवर्ती 
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राज््य की सहमति प्राप््त करनी होगी जैसे कावेरी नदी पर 
जलाशय।

�	कर्नाा�टक और तमि�लनााडुु केे बीीच काावेेरीी जल वि�वााद वर्षष 
1974 मेें शुरू हुआ जब कर््ननाटक ने तमिलनाडु की सहमति 
के बिना जलधारा को मोड़ना शुरू कर दिया।

�	कई वर्षोंं केे बााद इस मुुद्देे कोो हल करनेे केे लि�येे वर्षष 1990 मेंं 
कावेरी जल विवाद न््ययायाधिकरण (CWDT) की स््थथापना 
की गई। CWDT को वर््ष 2007 मेें अंतिम आदेश तक पहुुँचने 
मेें 17 वर््ष लग गए, जिसमेें चार तटीय राज््योों के बीच कावेरी 
जल के बँटवारे को रेखांकित किया गया था। संकट के वर्षषों के 
दौरान जल को आनुपातिक आधार पर साझा किया जाएगा।

�	वर्षष 2018 मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे काावेेरीी कोो एक रााष्ट्रीीय संंपत्ति� 
घोषित किया और CWDT द्वारा निर््धधारित जल-बँटवारे की 
व््यवस््थथा को बड़़े पैमाने पर बरकरार रखा।
�	इसनेे केंंद्र कोो काावेेरीी प्रबंंधन योोजनाा कोो अधि�सूूचि�त करनेे 

का भी निर्देश दिया। केेंद्र सरकार ने जून 2018 मेें 'कावेरी 
जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल नियमन समिति' 
का गठन करते हुए 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' अधिसूचित 
की। 

जल जीवन मिशन
चर््चचा मेें क््योों? 

हाला ही मेें विश्व स््ववास््थ््य संगठन ने एक अध््ययन के आधार पर 
जल जीवन मिशन के संभावित प्रभावोों के बारे मेें बताया है जिसमेें इसके 
सामजिक-आर््थथिक लाभोों की चर््चचा की गई है।
प्रमुख बिंदु 
	¶ अति�साार/डाायरि�याा केे काारण होोनेे वाालीी मौौतोंं कोो रोोकनाा:  
�	जल जीीवन मि�शन मेंं डाायरि�याा सेे होोनेे वाालीी लगभग 4 लााख 

मौतोों को रोकने की क्षमता है। इससे भारत के घर-घर पाइप की 
सहायता से पेयजल की सुविधा प्रदान करने के जीवन-रक्षक 
प्रभावोों के बारे मेें पता चलता है।

	¶ वि�कलांं�गताा समाायोोजि�त जीीवन वर्षष (Disability 
Adjusted Life Years- DALYs) से बचाव:
�	जल जीीवन मि�शन डाायरि�याा सेे जुुड़ेे लगभग 14 मि�लि�यन 

DALY से बचने मेें मदद करने के साथ ही प्रतिदिन लगभग 
101 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मुख््य रूप से महिलाओं 
द्वारा जल एकत्रित करने मेें खर््च किये जाने वाले 66.6 मिलियन 
घंटे की बचत कर सकता है।

�	एक DALY सेे ताात्पर्यय एक वर्षष केे बरााबर पूूर्णण स्वाास्थ्य केे 
नुकसान से है और यह  किसी आबादी मेें बीमारी अथवा अन््य 

स््ववास््थ््य समस््यया के सामान््य मामलोों के परिणामस््वरूप समय से 
पहले मौत और दिव््ययाांगता के साथ रहने वाले वर्षषों का आकलन 
करने का एक तरीका है। 

	¶ लैंंगि�क समाानताा:  
�	नल केे मााध्यम सेे जल कीी उपलब्धताा महि�लााओं पर जल संंग्रह 

करने के बोझ को कम करने के साथ ही उन््हेें शिक्षा एवं रोज़गार 
के अधिक अवसर प्रदान कर लैैंगिक समानता की प्राप््तति मेें 
योगदान दे सकती है।

जल जीवन मिशन:
	¶ परि�चय: 
�	वर्षष 2019 मेंं शुुरू कि�याा गयाा यह मि�शन वर्षष 2024 तक 

कार््ययात््मक घरेलू नल कनेक््शन (FHTC) के माध््यम से 
प्रत््ययेक ग्रामीण परिवार को प्रति व््यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल 
की आपूर््तति की परिकल््पना करता है।

�	जल जीीवन मि�शन पेेयजल हेेतुु एक जन आंंदोोलन बननाा चााहताा 
है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए।

�	यह जल शक्ति� मंंत्राालय केे अंंतर्गगत आताा हैै। 
	¶ लक्ष्य: 
�	इस मि�शन काा लक्ष्य मौौजूूदाा जल आपूूर्ति�ि प्रणाालि�योंं एवंं जल 

कनेक््शन, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ 
सतत् कृषि की कार््यक्षमता सुनिश्चित करना है।

�	यह संंरक्षि�त जल केे संंयुुक्त उपयोोग कोो सुुनि�श्चि�त करताा हैै। 
इसके साथ ही यह पेयजल स्रोत मेें वृद्धि, पेयजल आपूर््तति 
प्रणाली, ग्रे जल उपचार और पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित 
करता है।

	¶ वि�शेेषतााएँँ: 
�	जल जीीवन मि�शन स्थाानीीय स्तर पर जल कीी एकीीकृृत मांं�ग और 

आपूर््तति पक्ष प्रबंधन पर ध््ययान केेंद्रित करता है।
�	वर्षाा� जल संंचयन, भूूजल पुुनर्भभरण और पुुन: उपयोोग केे लि�येे 

घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार््य तत्तत्ववों के रूप मेें 
स्रोत सतत् उपायोों हेतु स््थथानीय बुनियादी ढाँचे का निर््ममाण अन््य 
सरकारी कार््यक्रमोों/योजनाओं के साथ अभिसरण मेें किया जाता 
है।

�	यह मि�शन जल केे लि�येे साामुुदाायि�क दृष्टि�कोोण पर आधाारि�त हैै 
तथा मिशन के प्रमुख घटकोों के रूप मेें व््ययापक सूचना, शिक्षा 
और संचार शामिल हैैं।

	¶ काार्याा�न्वयन:  
�	जल समि�ति�याँँ� ग्रााम जल आपूूर्ति�ि प्रणाालि�योंं कीी योोजनाा, 

क्रियान््वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैैं। 
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�	इनमेंं 10-15 सदस्य होोतेे हैंं, जि�नमेंं कम-सेे-कम 50% 
महिला सदस््य एवं स््वयं सहायता समूहोों के अन््य सदस््य, 
मान््यता प्राप््त सामाजिक और स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ता (आशा), 
आंँगनवाड़़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैैं।

�	समि�ति�याँँ� सभीी उपलब्ध ग्रााम संंसााधनोंं कोो मि�लााकर एक बाारगीी 
ग्राम कार््ययोजना तैयार करती हैैं। योजना को लागू करने से पहले 
इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 

	¶ वि�त्तपोोषण: 
�	केंंद्र और रााज्योंं केे बीीच वि�त्तपोोषण स्वरूप हि�माालयन तथाा 

उत्तर-पूर्वी राज््योों के लिये 90:10, अन््य राज््योों के लिये 50:50 
है, जबकि केेंद्रशासित प्रदेशोों के मामलोों मेें शत-प्रतिशत योगदान 
केेंद्र द्वारा किया जाता है। 

पीएम स््वनिधि योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेेंडर आत््मनिर््भर निधि (Prime Minister 
Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi- PM-
SVANidhi) योजना के अंतर््गत 1 जून, 2020 को आरंभ होने के 
बाद से तीन वर्षषों मेें स्ट्रीट वेेंडर््स को 46.54 लाख से अधिक सूक्षष्म 
कार््यशील पूंजी ऋण वितरित किये गए हैैं। 
	¶ कुुल 46,54,302 ऋण वि�तरि�त कि�येे गए। इन ऋणोंं मेंं सेे अब तक 

लगभग 40% (18,50,987) का भुगतान किया जा चुका है

पीएम स््वनिधि योजना:
	¶ परि�चय: 
�	यह एक केंंद्रीीय क्षेेत्र कीी योोजनाा हैै अर्थाा�त् यह आवाासन और 

शहरी कार््य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित योजना है, 
इसके निम््नलिखित उद्देश््य हैैं:
�	काार्ययशीील पूंं�जीी ऋण कीी सुुवि�धाा उपलब्ध कराानाा
�	नि�यमि�त पुुनर्भुु�गताान कोो प्रोोत्सााहि�त करनाा 
�	डि�जि�टल लेेन-देेन हेेतुु पुुरस्कृृत करनाा

�	क्रमशःः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए केे पहलेे एवंं दूूसरेे 
ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधि ऋण की 
शुरुआत की गई है।

�	यह ऋण संंपाार्श्वि�िक याा कोोलेेट्रल केे बि�नाा प्रदाान कि�याा जााएगाा।
	¶ ऋण देेनेे वाालीी एजेंंसि�याँँ�: 
�	सूूक्ष्म वि�त्त संंस्थााओं, गैैर-बैंंकिं�ंग वि�त्तीीय कंंपनीी, स्वयंं सहाायताा 

समूहोों को उनकी ज़मीनी स््तर पर उपस््थथिति एवं स्ट्रीट वेेंडर््स 
सहित शहरी गरीबोों से निकटता के कारण अनुमति दी गई है।

	¶ पाात्रताा:

�	रााज्य और केंंद्रशाासि�त प्रदेेश:
�	यह योोजनाा केेवल उन्हींं रााज्योंं/केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं केे 

लाभार््थथियोों के लिये उपलब््ध है, जिन््होोंने स्ट्रीट वेेंडर््स 
(आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेेंडिंग का विनियमन) 
अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित 
की है।

�	हाालाँँ�कि� मेेघाालय, जि�सकाा अपनाा स्टेेट स्ट्रीीट वेंंडर्सस एक्ट 
है, के लाभार्थी भाग ले सकते हैैं।

�	स्ट्रीीट वेंंडर्सस: 
�	यह योोजनाा शहरीी क्षेेत्रोंं मेंं वेंंडिं�ंग काार्यय मेंं लगेे सभीी स्ट्रीीट 

वेेंडर््स के लिये उपलब््ध है।
�	इससेे पहलेे यह योोजनाा 24 माार्चच, 2020 कोो याा उससेे पहलेे 

वेेंडिंग मेें लगे सभी स्ट्रीट वेेंडर््स के लिये उपलब््ध थी।
	¶ जल्दीी चुुकौौतीी केे लााभ:
�	ब्यााज सब्सि��डीी:

�	ऋण कीी समय पर/जल्दीी चुुकौौतीी पर छह माासि�क आधाार 
पर प्रत््यक्ष लाभ अंतरण के माध््यम से लाभार््थथियोों के बैैंक 
खातोों मेें 7% प्रतिवर््ष की ब््ययाज सब््ससिडी जमा की 
जाएगी।

�	क्रेेडि�ट सीीमाा वि�स्ताार:
�	इस योोजनाा मेंं ऋणोंं केे समय पर/जल्दीी चुुकौौतीी पर ऋण 

सीमा मेें वृद्धि का प्रावधान है, अर््थथात् यदि कोई स्ट्रीट वेेंडर 
समय पर या उससे पहले किश््तोों का भुगतान करता है, तो 
वह अपना क्रेडिट स््ककोर विकसित कर सकता है जो उसे 
अधिक राशि के सावधि ऋण के लिये पात्र बनाता है।

�	जल्‍‍द चुुकौौतीी पर कोोई पेेनल्टीी न होोनाा:
�	समय सेे पहलेे ऋण चुुकाानेे पर कोोई पेेनल्टीी नहींं लगेेगीी।
�	जल्‍‍द चुुकौौतीी (याा पुुनर्स्था�ा�पन) नि�र्धाा�रि�त समय सेे पहलेे 

ऋण या उधार की निकासी है।
�	कई बैंंक और ऋणदााताा समय सेे पहलेे ऋण चुुकाानेे पर 

पेनल््टटी वसूलते हैैं।
�	डि�जि�टल लेेन-देेन कोो बढ़ाावाा:   

�	यह योोजनाा कैैश बैैक केे मााध्यम सेे स्ट्रीीट वेंंडर्सस द्वााराा कि�येे 
जाने वाले मासिक डिजिटल हस््तताांतरण को प्रोत््ससाहित 
करती है।

�	पाारदर्शि�िताा: 
�	प्रभाावीी वि�तरण एवंं पाारदर्शि�िताा सुुनि�श्चि�त करनेे हेेतुु 

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के दृष्टिकोण के अनुरूप 
योजना को एंड-टू-एंड समाधान के साथ संचालित करने के 
लिये वेब पोर््टल/मोबाइल एप के साथ एक डिजिटल 
प््ललेटफॉर््म हेतु विकसित किया जा रहा है।
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�	यह प्लेेटफॉॉर्मम क्रेेडि�ट प्रबंंधन केे लि�येे SIDBI केे उद्यमीी मि�त्र 
(UdyamiMitra) पोर््टल और MoHUA के पैसा 
(PAiSA) पोर््टल के साथ स््वचालित रूप से ब््ययाज सब््ससिडी 
को प्रशासित करने के लिये वेब पोर््टल/मोबाइल एप को एकीकृत 
करेगा।

�	 वि�त्तीीय समाावेेशन: 
�	यह वि�क्रेेतााओं कोो औपचाारि�क वि�त्तीीय प्रणाालीी मेंं एकीीकृृत 

करने मेें मदद करेगा।
	¶ क्षमताा नि�र्माा�ण पर ध्याान:
�	MoHUA रााज्य सरकाारोंं केे सहयोोग सेे पूूरेे देेश मेंं सभीी 

हितधारकोों एवं सूचना, शिक्षा व संचार (IEC) गतिविधियोों के 
लिये क्षमता निर््ममाण और वित्तीय साक्षरता कार््यक्रम का शुभारंभ 
करेगा

	¶ शहरीी स्थाानीीय नि�काायोंं (ULB) कीी भूूमि�काा:
�	ULB लााभाार्थीी कोो लक्षि�त करनाा और कुुशल तरीीकेे सेे उन 

तक पहुुँच सुनिश्चित करके योजना के कार््ययान््वयन मेें महत्तत्वपूर््ण 
भूमिका निभाएंगे।

स्ट्रीट वेेंडर/हॉकर: 
	¶ कोोई भीी व्यक्ति� जोो कि�सीी सड़क, फुुटपााथ आदि� मेंं अस्थाायीी, नि�र्मि�ित 

संरचना से या एक स््थथान से दूसरे स््थथान पर जाकर दैनिक उपयोग 
के सामान, वस््ततु, खाद्य पदार््थ या माल बेचने तथा जनता को सेवाएँ 
देने मेें लगा हुआ है।

	¶ उनकेे द्वााराा आपूूर्ति�ि कीी जाानेे वाालीी वस्तुुओं मेंं सब्जि�ियाँँ�, फल, रेेडीी-
टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़़े, ब्रेड, अंडे, कपड़़ा, वस्तत्र, कारीगर 
उत््पपाद, किताबेें/स््टटेशनरी आदि शामिल हैैं और सेवाओं मेें नाई की 
दुकानेें, मोची, पान की दुकानेें, कपड़़े धोने की सेवाएँ आदि शामिल 
हैैं ।

	¶ भाारत मेंं लगभग 49.48 लााख स्ट्रीीट वेंंडर्सस कीी पहचाान कीी गई हैै।
�	उत्तर प्रदेेश मेंं सर्वाा�धि�क 8.49 लााख स्ट्रीीट वेंंडर्सस हैंं, इसकेे बााद 

मध््य प्रदेश का स््थथान है जहाँ स्ट्रीट वेेंडर््स की संख््यया 7.04 लाख 
है।

�	दि�ल्लीी मेंं स्ट्रीीट वेंंडर्सस कीी संंख्याा केेवल 72,457 हैै।
�	सि�क्कि�म मेंं कोोई भीी स्ट्रीीट वेंंडर नहींं हैै।

गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण 
पोर््टल लॉन््च
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण पोर््टल को कचरे 

को धन मेें बदलने तथा सर््ककुलर इकॉनमी को बढ़़ावा देने हेतु भारत सरकार 
की पहल के एक हिस््ससे के रूप मेें लॉन््च किया गया था।
पोर््टल की मुख््य विशेषताएँ:
	¶ परि�चय: 
�	जल शक्ति� मंंत्राालय केे पेेयजल और स्वच्छताा वि�भााग 

(DDWS) ने बायोगैस/संपीड़़ित बायोगैस (CBG) संयंत्ररों 
की स््थथापना की सुविधा के लिये यह पोर््टल विकसित किया है।

	¶ उद्देेश्य और काार्ययक्षेेत्र:
�	यह पोोर्टटल संंपूूर्णण भाारत केे स्तर पर बाायोोगैैस/CBG क्षेेत्र मेंं 

निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिये एकल कोष 
के रूप मेें कार््य करता है।

�	यह CBG/बाायोोगैैस संंयंंत्रोंं कीी स्थाापनाा कीी प्रक्रि�याा कोो 
सुव््यवस््थथित करता है

	¶ नाामांं�कन: 
�	भाारत मेंं बाायोोगैैस/CBG/बाायोो CNG संंयंंत्र स्थाापि�त करनेे 

का इच््छछुक कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस््थथा पोर््टल मेें 
नामांकन कर सकती है और पंजीकरण संख््यया प्राप््त कर सकती 
है।
�	पंंजीीकरण संंख्याा भाारत सरकाार केे मंंत्राालयोंं और वि�भाागोंं 

से विभिन्न लाभोों एवं सहायता तक पहुुँच को सक्षम बनाती 
है।

�	रााज्योंं कोो सलााह दीी जाातीी हैै कि� वेे केंंद्र सरकाार सेे मौौजूूदाा और 
आगामी सहायता प्राप््त करने के लिये पोर््टल पर अपने CBG/
बायोगैस संयंत्र संचालकोों के पंजीकरण को प्राथमिकता देें।

	¶ लााभ: 
�	हि�तधाारकोंं कीी भाागीीदाारीी:

�	पोोर्टटल काा शुुभाारंंभ सहकाारीी संंघवााद कोो प्रदर्शि�ित करताा हैै, 
जिसमेें केेंद्रीय मंत्रालयोों के हितधारक, केेंद्र एवं राज््योों के 
विभाग इसके विकास और तैनाती मेें सहयोग कर रहे हैैं।

�	केंंद्रीीय जल शक्ति� मंंत्रीी नेे 650 सेे अधि�क गोोबरधन संंयंंत्रोंं 
और एकीकृत पंजीकरण पोर््टल के माध््यम से अपशिष्ट से 
धन सृजन मेें महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधियोों पर ज़ोर दिया।

�	व्याापाार करनेे मेंं आसाानीी:
�	पोोर्टटल व्यवसााय करनेे मेंं आसाानीी सुुनि�श्चि�त करताा हैै और 

बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र मेें निजी कंपनियोों से अधिक निवेश 
आकर््षषित करता है।

�	जलवाायुु काार्ययवााहीी लक्ष्य केे सााथ संंरेेखि�त: 
�	यह भाारत केे जलवाायुु काार्ययवााहीी लक्ष्योंं केे सााथ संंरेेखि�त हैै 

जो स््वच््छ ऊर््जजा, ग्रामीण रोज़गार, बेहतर स््ववास््थ््य परिणामोों 
को बढ़़ावा देता है। इसके साथ सतत् विकास लक्षष्ययों 
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(SDG) और भारत सरकार के मिशन LiFE मेें भी 
योगदान देता है।  

�	सुुदृढ़ आपूूर्ति�ि शृंंखलाा:
�	केंंद्र सरकाार काा उद्देेश्य बाायोोमाास एकत्रीीकरण, ग्रि�ड 

पाइपलाइन कनेक््टटिविटी, जैविक खेती प्रथाओं, अनुसंधान 
एवं विकास और हितधारकोों के साथ निरंतर जुड़़ाव के 
माध््यम से CBG/बायोगैस आपूर््तति शृृंखला को मज़बूत 
करना है।

गोबरधन (GOBARdhan) पहल:
	¶ परि�चय: 
�	गैैल्वनााइज़िं�ंग ऑर्गेेनि�क बाायोो-एग्रोो रि�सोोर्सेेज़ धन 

(GOBARdhan) भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय 
की एक महत्तत्वपूर््ण पहल है।

�	वर्षष 2018 मेंं सरकाार नेे इस योोजनाा कोो स्वच्छ भाारत मि�शन 
ग्रामीण चरण II कार््यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता 
परियोजना के रूप मेें लॉन््च किया।  

	¶ उद्देेश्य:  
�	गाँँ�वोंं द्वााराा सुुरक्षि�त रूप सेे अपनेे मवेेशि�योंं केे अपशि�ष्ट, कृृषि� 

अपशिष्ट और लंबे समय तक सभी जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन 
करने मेें सहायता करना।

�	समुुदाायोंं काा समर्थथन करनेे हेेतुु वि�केंंद्रीीकृृत प्रणाालि�योंं काा उपयोोग 
करके मवेशियोों और जैविक अपशिष्ट को पूंजी मेें परिवर््ततित 
करना।

�	ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं अपशि�ष्ट केे प्रभाावीी नि�पटाान केे मााध्यम सेे 
पर््ययावरणीय स््वच््छता को बढ़़ावा देना और वेक््टर जनित रोगोों पर 
अंकुश लगाना।

�	ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं उपयोोग केे लि�येे जैैवि�क अपशि�ष्ट, वि�शेेष रूप 
से मवेशियोों के अपशिष्ट को बायोगैस और उर््वरक मेें परिवर््ततित 
करना।

	¶ संंभाावि�त लााभ:  
�	प्रभाावीी बाायोोडि�ग्रेेडेेबल अपशि�ष्ट प्रबंंधन।
�	GHG उत्सर्जजन मेंं कमीी।
�	कच्चेे तेेल केे आयाात मेंं कमीी।
�	स्थाानीीय समुुदाायोंं केे लि�येे रोोज़गाार काा अवसर।
�	उद्यमि�ताा कोो बढ़ाावाा।
�	जैैवि�क अपशि�ष्ट सेे कि�साानोंं/स्थाानीीय ग्राामीीण समुुदाायोंं केे लि�येे 

अतिरिक्त आय।
�	जैैवि�क खेेतीी कोो बढ़ाावाा।

	¶ योोजनाा काा मॉॉडल:

�	व्यक्ति�गत घरेेलूू: 
�	यह मॉॉडल उन परि�वाारोंं द्वााराा अपनाायाा जाा सकताा हैै जि�नकेे 

पास तीन (3) या अधिक मवेशी हैैं। संयंत्ररों से उत््पन्न 
बायोगैस और घोल का उपयोग घरोों मेें खाना पकाने और 
खाद के रूप मेें किया जाता है।

�	समुुदााय: 
�	बाायोोगैैस संंयंंत्र न्यूूनतम घरोंं (5 सेे 10) केे लि�येे बनााए जाा 

सकते हैैं। संयंत्ररों का संचालन और प्रबंधन GP/SHG 
द्वारा किया जा सकता है।  

�	उत्पन्न गैैस कीी आपूूर्ति�ि घरोंं/रेेस्तराँँ�/संंस्थाानोंं कोो कीी जााएगीी 
और घोल का समुदाय द्वारा कृषि मेें जैविक खाद के रूप 
मेें उपयोग किया जा सकता है या किसानोों को बेचा जा 
सकता है।

�	समूूह: 
�	इस मॉॉडल मेंं एक ग्रााम/ग्रााम समूूह मेंं घरोंं कीी संंख्याा केे 

अनुसार व््यक्तिगत रूप से बायोगैस संयंत्र स््थथापित किये 
जाते हैैं।

�	उत्पन्न बाायोोगैैस काा उपयोोग घरोंं मेंं कि�याा जााताा हैै और 
घोल को एक सामान््य स््थथान पर एकत्र किया जाता है, जिसे 
ठोस और तरल रूप मेें अलग किया जाता है तथा इसे 
प्रस््फफुटित करके जैव उर््वरक के रूप मेें बेचा जाता है।

�	वााणि�ज्यि�िक CBG: 
�	CBG संंयंंत्र उद्यमि�योंं/सहकाारीी समि�ति�योंं/गौौशाालााओं 

आदि मेें स््थथापित किये जा सकते हैैं।
�	उत्पाादि�त कच्चीी बाायोोगैैस कोो संंपीीड़ि�त कि�याा जााताा हैै और 

इसे वाहनोों के ईंधन के रूप मेें इस््ततेमाल किया जा सकता 
है या उद्योगोों को बेचा जा सकता है।

�	उत्पन्न घोोल कोो जैैवि�क खााद/जैैव उर्ववरक मेंं परि�वर्ति�ित कर 
किसानोों को बेचा जा सकता है।

गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण 
पोर््टल लॉन््च
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें गोबरधन के लिये एकीकृत पंजीकरण पोर््टल को कचरे 
को धन मेें बदलने तथा सर््ककुलर इकॉनमी को बढ़़ावा देने हेतु भारत सरकार 
की पहल के एक हिस््ससे के रूप मेें लॉन््च किया गया था।

पोर््टल की मुख््य विशेषताएँ:
	¶ परि�चय: 
�	जल शक्ति� मंंत्राालय केे पेेयजल और स्वच्छताा वि�भााग 
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(DDWS) ने बायोगैस/संपीड़़ित बायोगैस (CBG) संयंत्ररों 
की स््थथापना की सुविधा के लिये यह पोर््टल विकसित किया है।

	¶ उद्देेश्य और काार्ययक्षेेत्र:
�	यह पोोर्टटल संंपूूर्णण भाारत केे स्तर पर बाायोोगैैस/CBG क्षेेत्र मेंं 

निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिये एकल कोष 
के रूप मेें कार््य करता है।

�	यह CBG/बाायोोगैैस संंयंंत्रोंं कीी स्थाापनाा कीी प्रक्रि�याा कोो 
सुव््यवस््थथित करता है

	¶ नाामांं�कन: 
�	भाारत मेंं बाायोोगैैस/CBG/बाायोो CNG संंयंंत्र स्थाापि�त करनेे 

का इच््छछुक कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस््थथा पोर््टल मेें 
नामांकन कर सकती है और पंजीकरण संख््यया प्राप््त कर सकती 
है।
�	पंंजीीकरण संंख्याा भाारत सरकाार केे मंंत्राालयोंं और वि�भाागोंं 

से विभिन्न लाभोों एवं सहायता तक पहुुँच को सक्षम बनाती 
है।

�	रााज्योंं कोो सलााह दीी जाातीी हैै कि� वेे केंंद्र सरकाार सेे मौौजूूदाा और 
आगामी सहायता प्राप््त करने के लिये पोर््टल पर अपने CBG/
बायोगैस संयंत्र संचालकोों के पंजीकरण को प्राथमिकता देें।

	¶ लााभ: 
�	हि�तधाारकोंं कीी भाागीीदाारीी:

�	पोोर्टटल काा शुुभाारंंभ सहकाारीी संंघवााद कोो प्रदर्शि�ित करताा हैै, 
जिसमेें केेंद्रीय मंत्रालयोों के हितधारक, केेंद्र एवं राज््योों के 
विभाग इसके विकास और तैनाती मेें सहयोग कर रहे हैैं।

�	केंंद्रीीय जल शक्ति� मंंत्रीी नेे 650 सेे अधि�क गोोबरधन संंयंंत्रोंं 
और एकीकृत पंजीकरण पोर््टल के माध््यम से अपशिष्ट से 
धन सृजन मेें महत्तत्वपूर््ण उपलब््धधियोों पर ज़ोर दिया।

�	व्याापाार करनेे मेंं आसाानीी:
�	पोोर्टटल व्यवसााय करनेे मेंं आसाानीी सुुनि�श्चि�त करताा हैै और 

बायोगैस/सीबीजी क्षेत्र मेें निजी कंपनियोों से अधिक निवेश 
आकर््षषित करता है।

�	जलवाायुु काार्ययवााहीी लक्ष्य केे सााथ संंरेेखि�त: 
�	यह भाारत केे जलवाायुु काार्ययवााहीी लक्ष्योंं केे सााथ संंरेेखि�त हैै 

जो स््वच््छ ऊर््जजा, ग्रामीण रोज़गार, बेहतर स््ववास््थ््य परिणामोों 
को बढ़़ावा देता है। इसके साथ सतत् विकास लक्षष्ययों 
(SDG) और भारत सरकार के मिशन LiFE मेें भी 
योगदान देता है।  

�	सुुदृढ़ आपूूर्ति�ि शृंंखलाा:
�	केंंद्र सरकाार काा उद्देेश्य बाायोोमाास एकत्रीीकरण, ग्रि�ड 

पाइपलाइन कनेक््टटिविटी, जैविक खेती प्रथाओं, अनुसंधान 

एवं विकास और हितधारकोों के साथ निरंतर जुड़़ाव के 
माध््यम से CBG/बायोगैस आपूर््तति शृृंखला को मज़बूत 
करना है।

गोबरधन (GOBARdhan) पहल:
	¶ परि�चय: 
�	गैैल्वनााइज़िं�ंग ऑर्गेेनि�क बाायोो-एग्रोो रि�सोोर्सेेज़ धन 

(GOBARdhan) भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय 
की एक महत्तत्वपूर््ण पहल है।

�	वर्षष 2018 मेंं सरकाार नेे इस योोजनाा कोो स्वच्छ भाारत मि�शन 
ग्रामीण चरण II कार््यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता 
परियोजना के रूप मेें लॉन््च किया।  

	¶ उद्देेश्य:  
�	गाँँ�वोंं द्वााराा सुुरक्षि�त रूप सेे अपनेे मवेेशि�योंं केे अपशि�ष्ट, कृृषि� 

अपशिष्ट और लंबे समय तक सभी जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन 
करने मेें सहायता करना।

�	समुुदाायोंं काा समर्थथन करनेे हेेतुु वि�केंंद्रीीकृृत प्रणाालि�योंं काा उपयोोग 
करके मवेशियोों और जैविक अपशिष्ट को पूंजी मेें परिवर््ततित 
करना।

�	ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं अपशि�ष्ट केे प्रभाावीी नि�पटाान केे मााध्यम सेे 
पर््ययावरणीय स््वच््छता को बढ़़ावा देना और वेक््टर जनित रोगोों पर 
अंकुश लगाना।

�	ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं उपयोोग केे लि�येे जैैवि�क अपशि�ष्ट, वि�शेेष रूप 
से मवेशियोों के अपशिष्ट को बायोगैस और उर््वरक मेें परिवर््ततित 
करना।

	¶ संंभाावि�त लााभ:  
�	प्रभाावीी बाायोोडि�ग्रेेडेेबल अपशि�ष्ट प्रबंंधन।
�	GHG उत्सर्जजन मेंं कमीी।
�	कच्चेे तेेल केे आयाात मेंं कमीी।
�	स्थाानीीय समुुदाायोंं केे लि�येे रोोज़गाार काा अवसर।
�	उद्यमि�ताा कोो बढ़ाावाा।
�	जैैवि�क अपशि�ष्ट सेे कि�साानोंं/स्थाानीीय ग्राामीीण समुुदाायोंं केे लि�येे 

अतिरिक्त आय।
�	जैैवि�क खेेतीी कोो बढ़ाावाा।

	¶ योोजनाा काा मॉॉडल:
�	व्यक्ति�गत घरेेलूू: 

�	यह मॉॉडल उन परि�वाारोंं द्वााराा अपनाायाा जाा सकताा हैै जि�नकेे 
पास तीन (3) या अधिक मवेशी हैैं। संयंत्ररों से उत््पन्न 
बायोगैस और घोल का उपयोग घरोों मेें खाना पकाने और 
खाद के रूप मेें किया जाता है।
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�	समुुदााय: 
�	बाायोोगैैस संंयंंत्र न्यूूनतम घरोंं (5 सेे 10) केे लि�येे बनााए जाा 

सकते हैैं। संयंत्ररों का संचालन और प्रबंधन GP/SHG 
द्वारा किया जा सकता है।  

�	उत्पन्न गैैस कीी आपूूर्ति�ि घरोंं/रेेस्तराँँ�/संंस्थाानोंं कोो कीी जााएगीी 
और घोल का समुदाय द्वारा कृषि मेें जैविक खाद के रूप 
मेें उपयोग किया जा सकता है या किसानोों को बेचा जा 
सकता है।

�	समूूह: 
�	इस मॉॉडल मेंं एक ग्रााम/ग्रााम समूूह मेंं घरोंं कीी संंख्याा केे 

अनुसार व््यक्तिगत रूप से बायोगैस संयंत्र स््थथापित किये 
जाते हैैं।

�	उत्पन्न बाायोोगैैस काा उपयोोग घरोंं मेंं कि�याा जााताा हैै और 
घोल को एक सामान््य स््थथान पर एकत्र किया जाता है, जिसे 
ठोस और तरल रूप मेें अलग किया जाता है तथा इसे 
प्रस््फफुटित करके जैव उर््वरक के रूप मेें बेचा जाता है।

�	वााणि�ज्यि�िक CBG: 
�	CBG संंयंंत्र उद्यमि�योंं/सहकाारीी समि�ति�योंं/गौौशाालााओं 

आदि मेें स््थथापित किये जा सकते हैैं।
�	उत्पाादि�त कच्चीी बाायोोगैैस कोो संंपीीड़ि�त कि�याा जााताा हैै और 

इसे वाहनोों के ईंधन के रूप मेें इस््ततेमाल किया जा सकता 
है या उद्योगोों को बेचा जा सकता है।

�	उत्पन्न घोोल कोो जैैवि�क खााद/जैैव उर्ववरक मेंं परि�वर्ति�ित कर 
किसानोों को बेचा जा सकता है।

भारत के लिये महत्तत्वपूर््ण खनिज    

चर््चचा मेें क््योों?
केेंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार््य मंत्री ने खान मंत्रालय द्वारा 

गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किये गए “भारत के लिये महत्तत्वपूर््ण 
खनिजोों” पर देश की पहली रिपोर््ट पेश की। 
	¶ यह रि�पोोर्टट खनन क्षेेत्र मेंं नीीति� नि�र्माा�ण, रणनीीति�क योोजनाा और नि�वेेश 

निर््णयोों के लिये एक मार््गदर््शक अवसंरचना के रूप मेें काम करेगी। 
यह पहल एक मज़बूत एवं लचीला खनिज क्षेत्र का निर््ममाण करने 
हेतु सरकार की प्रतिबद्धता द्वारा भारत के लिये 'नेट ज़ीरो/शुद्ध-शून््य' 
लक्षष्य की प्राप््तति के बड़़े दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

खनिज:  
	¶ खनि�ज भूूवैैज्ञाानि�क प्रक्रि�यााओं द्वााराा नि�र्मि�ित प्रााकृृति�क पदाार्थथ हैंं। उनमेंं 

एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक अभिलक्षण होते हैैं।
	¶ उन्हेंं उनकीी वि�शेेषतााओं और उपयोोग केे आधाार पर धाात्वि��क और 

गैर-धात््वविक खनिजोों मेें वर्गीकृत किया गया है।

	¶ धाात्वि��क खनि�ज वेे हैंं जि�नमेंं धाातुु अथवाा धाातुु यौौगि�क होोतेे हैंं, जैैसेे 
लोहा, ताम्र, सोना, चांदी, आदि।

	¶ अधाात्वि��क खनि�ज वेे हैंं जि�नमेंं धाातुु नहींं होोतीी, जैैसेे चूूनाा पत्थर, 
कोयला, अभ्रक, जिप््सम आदि। 

	¶ महत्त्वपूूर्णण खनि�ज:  
�	महत्त्वपूूर्णण खनि�ज वेे हैै जोो आर्थि�िक वि�काास और रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा 

के लिये आवश््यक हैैं, इन खनिजोों की उपलब््धता मेें कमी तथा 
केवल कुछ भौगोलिक स््थथानोों मेें निष््कर््षण या प्रसंस््करण के 
चलते आपूर््तति शृृंखला मेें व््यवधान पैदा हो सकता है। 

	¶ महत्त्वपूूर्णण खनि�जोंं केे घोोषणाा कीी प्रक्रि�याा: 
�	यह एक गति�शीील प्रक्रि�याा हैै और यह समय केे सााथ नई 

प्रौद्योगिकियोों, बाज़ार की गतिशीलता और भू-राजनीतिक 
विचारोों के उभरने के साथ विकसित हो सकती है।

�	वि�भि�न्न देेशोंं केे पाास अपनीी वि�शि�ष्ट परि�स्थि�िति�योंं और 
प्राथमिकताओं के आधार पर महत्तत्वपूर््ण खनिजोों की अपनी 
अनूठी सूची हो सकती है।

�	अमेेरि�काा नेे रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा याा आर्थि�िक वि�काास मेंं उनकीी भूूमि�काा 
के को ध््ययान मेें रखते हुए  50 खनिजोों को महत्तत्वपूर््ण घोषित 
किया है।

�	जाापाान नेे 31 खनि�जोंं केे एक समूूह कोो अपनीी अर्थथव्यवस्थाा केे 
लिये महत्तत्वपूर््ण माना है।

�	यूूनााइटेेड किं�ंगडम नेे 18, यूूरोोपीीय संंघ नेे 34 और कनााडाा नेे 31 
खनिजोों को महत्तत्वपूर््ण माना है।

	¶ भाारत केे महत्त्वपूूर्णण खनि�ज:  
�	खाान मंंत्राालय केे अंंतर्गगत वि�शेेषज्ञ समि�ति� नेे भाारत केे 30 

महत्तत्वपूर््ण खनिजोों के एक समूह की पहचान की है।
�	येे एंंटीीमनीी, बेेरि�लि�यम, बि�स्मथ, कोोबााल्ट, कॉॉपर, गैैलि�यम, 

जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब््डडेनम, 
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नाइओबियम, निकेल, पीजीई, फॉस््फफोरस, पोटाश, आरईई, 
रेनियम, सिलिकॉन, स्टट्ररोंटियम, टैैंटलम, टेल््ययूरियम, टिन, 
टाइटेनियम, टंगस््टन, वैनेडियम, ज़़िरकोनियम, सेलेनियम और 
कैडमियम हैैं।

�	खाान मंंत्राालय मेंं महत्त्वपूूर्णण खनि�जोंं केे लि�येे उत्कृृष्टताा केंंद्र 
(CECM) के निर््ममाण की भी समिति ने सिफारिश की है।

�	CECM समय-समय पर भाारत केे लि�येे महत्त्वपूूर्णण खनि�जोंं 
की सूची को अद्यतन करने के साथ खनिज रणनीति को भी 
अधिसूचित करेगा।

सरकारी ई-मार्केटप््ललेस
नई दिल्ली मेें आयोजित 'क्रेता-विक्रेता गौरव सम््ममान समारोह 2023' 

कार््यक्रम के दौरान पिछले तीन वर्षषों मेें सरकारी ई-मार्केटप््ललेस (GeM) 
से खरीद मेें हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। 

सरकारी ई-मार्केटप््ललेस (GeM):
	¶ परि�चय: 
�	GeM वि�भि�न्न सरकाारीी वि�भाागोंं/संंगठनोंं/साार्ववजनि�क क्षेेत्र केे 

उपक्रमोों द्वारा सामान््य उपयोग की आवश््यक वस््ततुओं एवं 
सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। 
�	यह पहल भाारत सरकाार केे वााणि�ज्य और उद्योोग मंंत्राालय 

द्वारा अगस््त 2016 मेें शुरू की गई थी।
�	26 जनवरीी, 2018 कोो GeM काा वर्ततमाान संंस्करण 

GeM 3.0 लॉन््च किया गया था।
�	यह सरकाारीी उपयोोगकर्त्ताा�ओं कोो सुुवि�धाा प्रदाान करनेे तथाा पैैसेे 

का सर्वोत्तम मूल््य प्राप््त करने के लिये ई-बोली, रिवर््स ई-नीलामी 
और मांग समुच्चय जैसे उपकरण प्रदान करता है। इसका उद्देश््य 
सार््वजनिक खरीद मेें पारदर््शशिता, दक्षता एवं गतिशीलता को 
बढ़़ाना है।

नोट: सार््वजनिक खरीद से तात््पर््य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा 
सरकारेें तथा राज््य के स््ववामित््व वाले उद्यम निजी क्षेत्र से वस््ततुओं एवं 
सेवाओं को खरीदते या प्राप््त करते हैैं।

सार््वजनिक खरीद भारत की GDP का 15-20% है तथा इसलिये 
कुशलतापूर््वक चलने वाली सार््वजनिक खरीद प्रक्रिया हमारे देश की 
अर््थव््यवस््थथा के लिये अत््ययंत महत्तत्वपूर््ण है।
	¶ GeM सांं�ख्यि�िकीी: 
�	31 माार्चच, 2023 तक GeM नेे वि�त्त वर्षष 2022-23 केे दौौराान 

सकल व््ययापारिक मूल््य (ग्राहक-से-ग्राहक या ई-कॉमर््स 
प््ललेटफॉर््म के माध््यम से बेची गई वस््ततुओं का मूल््य) 2 लाख 
करोड़ रुपए दर््ज किया, जो अपनी स््थथापना के बाद से 4.29 
लाख करोड़ रुपए से अधिक के संचयी सकल व््ययापारिक मूल््य 
मेें योगदान देता है। 

�	GeM पर लेेन-देेन कीी कुुल संंख्याा भीी 1.54 करोोड़ सेे अधि�क 
हो गई है।

�	अध्ययन सेे संंकेेत मि�लताा हैै कि� इस प्लेेटफाॅॅ�र्मम नेे लगभग 10% 
की न््ययूनतम बचत की है, जो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की 
सार््वजनिक धनराशि के बराबर है।

	¶ महत्त्व: 
�	GeM वि�क्रेेताा पंंजीीकरण, ऑर्डडर प्लेेसमेंंट और भुुगताान 

प्रसंस््करण मेें मानव इंटरफ़़ेस को समाप््त करता है, जिससे काम 
मेें देरी और भ्रष्टाचार की समस््यया काफी हद तक कम हो जाती 
है।

�	यह अपनेे प्लेेटफ़ॉॉर्मम पर सभीी लेेनदेेन कीी पूूर्णण दृश्यताा प्रदाान 
करता है और साथ ही सभी विक्रेताओं के लिये उचित तथा 
समान अवसर सुनिश्चित करता है।

�	यह कीीमत कीी तुुलनाा और प्रति�स्पर्द्धीी तथाा गुुणवत्ताा वाालेे उत्पाादोंं 
के चयन को सक्षम बनाता है।

�	यह अपनेे सभीी सूूचीीबद्ध उत्पाादोंं और सेेवााओं केे लि�येे माानकोंं 
और विशिष्टताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है और एक 
उपयोगकर्त्ता अनुकूल ऑनलाइन फीडबैक प्रणाली भी प्रदान 
करता है।

�	यह स्टाार्टटअप, MSME, महि�लाा उद्यमि�योंं और काारीीगरोंं कोो 
अपने उत््पपादोों और सेवाओं को प्रदर््शशित करने के अवसर प्रदान 
करके नवाचार को बढ़़ावा देता है।

	¶ GeM सेे संंबंंधि�त प्रमुुख वि�काास: 
�	GeM आउटलेेट स्टोोर: GeM नेे वि�भि�न्न श्रेेणि�योंं जैैसेे- 

SARAS, आजीविका, ट्राइब््स इंडिया, स््टटार््टअप रनवे, खादी 
इंडिया, इंडिया हैैंडलूम, इंडिया हैैंडीक्राफ््ट, दिव््ययाांगजन आदि के 
लिये आउटलेट स््टटोर प्रारंभ किये हैैं।

�	GeM-CII समझौौताा ज्ञाापन: GeM नेे GeM-CII 
उत््ककृष्टता केेंद्र (CoE) स््थथापित करने के लिये भारतीय उद्योग 
परिसंघ (CII) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 
हस््तताक्षर किये हैैं, जो GeM को प्रशिक्षण, अनुसंधान मेें भी 
सहायता प्रदान करेगा।

�	GeM, CSC और भाारतीीय डााक (India Post): 
भारत की डाक प्रणाली इंडिया पोस््ट और कॉमन सर््वविस सेेंटर 
(CSC) का GeM के साथ एकीकरण का कार््य पूरे देश मेें 
किया जा रहा है। 
�	इसकीी सहाायताा सेे भाारतीीय डााक देेश केे सबसेे दूूरदरााज़ केे 

क्षेत्ररों मेें GeM के माध््यम से विक्रेताओं और खरीदारोों 
को लॉजिस््टटिक््स सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
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बंदरगाहोों को सशक्त बनाने के लिये 
CSR दिशा-निर्देश
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें पत्तन,पोत परिवहन और जलमार््ग मंत्रालय (Ministry 
of Ports, Shipping & Waterways) ने कॉर्पोरेट 
सामाजिक उत्तरदायित््व (CSR) के लिये नए दिशा-निर्देश- 'सागर 
सामाजिक सहयोग' जारी किये हैैं, जिसका उद्देश््य स््थथानीय समुदाय के 
मुद्ददों को अधिक सहयोगात््मक और त््वरित तरीके से संबोधित करने के 
लिये बंदरगाहोों को सशक्त बनाना है।

दिशा-निर्देश संबंधी प्रमुख बिंदु:
	¶ CSR फंंडिं�ंग:
�	भाारत मेंं बंंदरगााह अपनेे नि�वल वाार्षि�िक लााभ काा एक वि�शि�ष्ट 

प्रतिशत CSR गतिविधियोों के लिये आवंटित करेेंगे। बंदरगाहोों 
के लिये CSR बजट उनके वार््षषिक राजस््व पर आधारित होगा, 
विभाजन इस प्रकार होगा:
�	100 करोोड़ रुपए सेे कम वाार्षि�िक रााजस्व वाालेे बंंदरगााह 

CSR पर 3-5% खर््च करेेंगे।
�	यदि� बंंदरगााहोंं काा वाार्षि�िक रााजस्व 500 करोोड़ रुपए सेे 

अधिक है तो वे 0.5-2% हिस््ससा निवेश करेेंगे।
�	संंबंंधि�त CSR परि�योोजनााओं केे प्रभाावीी काार्याा�न्वयन और 

निगरानी को सुनिश्चित करने के लिये कुल सीएसआर 
व््यय का 2% बंदरगाहोों द्वारा परियोजना निगरानी के लिये 
प्रदान किया जाएगा।

	¶ CSR समि�ति�:
�	प्रत्येेक प्रमुुख बंंदरगााह CSR पहलोंं कीी योोजनाा बनाानेे और 

उन््हेें लागू करने के लिये प्रमुख बंदरगाह के उपाध््यक्ष की 
अध््यक्षता मेें एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व समिति की 
स््थथापना करेगा।

�	समि�ति� मेंं दोो अन्य सदस्य शाामि�ल होंंगेे। CSR परि�योोजनााओं 
को प्रमुख बंदरगाहोों की व््ययावसायिक योजनाओं मेें लागू किया 
जाना चाहिये, जिससे उनके संचालन से संबंधित सामाजिक और 
पर््ययावरणीय चिंताओं का समाधान किया जा सके।

�	प्रत्येेक वि�त्तीीय वर्षष केे लि�येे एक CSR योोजनाा भीी तैैयाार करनीी 
होगी।

	¶ आवंंटन और केंंद्रि�त क्षेेत्र:
�	CSR परि�योोजनााएँँ और काार्ययक्रम प्रमुुख बंंदरगााह प्रााधि�करण 

अधिनियम, 2021 की धारा 70 मेें निर््ददिष्ट गतिविधियोों पर ध््ययान 
केेंद्रित करेेंगे।

�	अधि�नि�यम कीी धााराा 70 केे अनुुसाार, संंगठन धनरााशि� काा 
उपयोग अपने कर््मचारियोों, ग्राहकोों आदि के लिये शिक्षा, 
स््ववास््थ््य, आवास, कौशल विकास, प्रशिक्षण और 
मनोरंजक गतिविधियोों के क्षेत्ररों मेें बुनियादी ढाँचे के विकास 
सहित सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिये कर सकता है।

�	CSR व्यय काा 20% ज़ि�लाा स्तर पर सैैनि�क कल्यााण बोोर्डड, 
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के साथ राष्ट्रीय युवा विकास 
निधि के लिये भी निर््धधारित किया जाना चाहिये।

�	इसकेे अति�रि�क्त 78% धनरााशि� समुुदााय कोो लााभ पहुँँचाानेे वाालीी 
सामाजिक और पर््ययावरण कल््ययाण पहल के लिये निर्देशित की 
जानी चाहिये।
�	इनमेंं पेेयजल, शि�क्षाा, व्याावसाायि�क प्रशि�क्षण, वि�द्युुत केे 

लिये गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत, स््ववास््थ््य 
एवं परिवार कल््ययाण, आर््थथिक रूप से कमज़ोर वर्गगों 
(EWS) हेतु आजीविका संवर्दद्धन, सामुदायिक केेंद्र तथा 
छात्रावास से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैैं।

�	बंंदरगााहोंं द्वााराा CSR काार्ययक्रमोंं केे अंंतर्गगत परि�योोजनाा कीी 
निगरानी के लिये कुल CSR व््यय का 2% आवंटित किया 
जाता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित््व (Corporate 
Social Responsibility- CSR):
	¶ परि�चय:
�	कॉॉर्पोोरेेट साामााजि�क उत्तरदाायि�त्व कीी अवधाारणाा मेंं यह दृष्टि�कोोण 

निहित है कि कंपनियोों को पर््ययावरण एवं सामाजिक कल््ययाण पर 
उनके प्रभावोों का आकलन करना चाहिये और ज़िम््ममेदारी लेनी 
चाहिये, साथ ही सकारात््मक सामाजिक तथा पर््ययावरणीय 
परिवर््तन को बढ़़ावा देना चाहिये।

�	कॉॉर्पोोरेेट साामााजि�क उत्तरदाायि�त्व केे चाार मुुख्य प्रकाार हैंं:
�	पर्याा�वरणीीय उत्तरदाायि�त्व
�	नैैति�क उत्तरदाायि�त्व
�	परोोपकाारीी उत्तरदाायि�त्व
�	आर्थि�िक उत्तरदाायि�त्व

�	कंंपनीी अधि�नि�यम, 2013 केे अंंतर्गगत कॉॉर्पोोरेेट साामााजि�क 
उत्तरदायित््व प्रावधान उन कंपनियोों पर लागू होते हैैं जिनका 
वार््षषिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है, या 
जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है, या 
उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है।
�	इस अधि�नि�यम मेंं कंंपनि�योंं द्वााराा एक CSR समि�ति� गठि�त 

करना आवश््यक है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट 
सामाजिक उत्तरदायित््व नीति की सिफारिश करेगी और 
समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।
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	¶ CSR केे अंंतर्गगत गति�वि�धि�याँँ�:
�	कंंपनीी अधि�नि�यम 2013 कीी अनुुसूूचीी VII केे तहत नि�र्दि�िष्ट 

कुछ प्रमुख गतिविधियोों मेें निम््नलिखित शामिल हैैं:
�	भुुखमरीी, गरीीबीी एवंं कुुपोोषण काा उन्मूूलन करनाा और 

शिक्षा, लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देना।
�	एक्वाायर्डड इम्यूून डेेफि�सि�एंंसीी सिं�ंड्रोोम (एड्स), ह्यूमन 

इम््ययूनोडेफिसिएंसी वायरस और अन््य विकारोों से लड़ना।
�	पर्याा�वरणीीय स्थि�िरताा सुुनि�श्चि�त करनाा।
�	इमाारतोंं और ऐति�हाासि�क महत्त्व केे स्थलोंं तथाा कलाा केे 

कार्ययों की बहाली सहित राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस््ककृति 
का संरक्षण।

�	सशस्त्र बलोंं केे शहीीदोंं, युुद्ध वि�धवााओं और उनकेे आश्रि�तोंं 
के लाभ के लिये उपाय करना।

�	ग्राामीीण खेेलोंं, रााष्ट्रीीय स्तर पर माान्यताा प्रााप्त खेेलोंं, 
पैरालंपिक खेलोों तथा ओलंपिक खेलोों को बढ़़ावा देने के 
लिये प्रशिक्षण देना।

�	प्रधाानमंंत्रीी रााष्ट्रीीय रााहत कोोष याा साामााजि�क-आर्थि�िक 
विकास और राहत के लिये केेंद्र सरकार द्वारा स््थथापित 
किसी अन््य कोष मेें योगदान देना।

ART नियमन: इलाज की लागत और 
गर््भधारण के अवसरोों पर प्रभाव
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें स््ववास््थ््य मंत्रालय द्वारा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2021 के प्रावधानोों के तहत सीमा निर््धधारण का निर््णय लेना 
चिकित््सकोों तथा दंपतियोों के लिये चिंता का विषय बन गया है।
	¶ वैैसेे तोो येे नि�यम दाातााओं और रोोगि�योंं केे लि�येे चि�कि�त्साा देेखभााल 

और सुरक्षा बढ़़ाने के उद्देश््य से बनाए गए हैैं, परंतु ये ART उपचार 
की इच््छछा रखने वाले दंपतियोों के लिये इलाज की लागत मेें वृद्धि 
करते हैैं और साथ ही गर््भधारण के अवसरोों को भी सीमित करते हैैं।
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी:

	¶ ART सेे ताात्पर्यय उस वि�धि� सेे हैै जि�समेंं गर्भाा�वस्थाा केे लि�येे कि�सीी 
महिला के प्रजनन तंत्र मेें युग््मकोों (Gametes) को स््थथानांतरित 
किया जाता है।

	¶ इसमेंं वि�भि�न्न तकनीीकेंं शाामि�ल हैंं, जैैसेे- इन वि�ट्रोो फर्टि�िलााइज़ेेशन 
(IVF), इंट्रासाइटोप््ललास््ममिक स््पर््म इंजेक््शन (ICSI), गैमेट 
डोनेशन, इंट्रायूटरिन इनसेमिनेशन, प्री-इम््पप्ललाांटेशन जेनेटिक टेस््टटििंग, 
सरोगेसी।

	¶ ART काा उपयोोग अक्सर उनकेे लि�येे कि�याा जााताा हैै जोो बाँँ�झपन, 
आनुवंशिक विकार तथा अन््य प्रजनन संबंधी चुनौतियोों का सामना 

कर रहे हैैं अथवा जिनकी प्रजनन प्रणाली विधिवत कार््य नहीीं कर 
रही होती है।

	¶ आमतौौर पर ART प्रक्रि�यााओं मेंं महि�लाा केे गर्भाा�शय मेंं युुग्मकोंं कोो 
स््थथानांतरित करने से पहले प्रयोगशाला मेें शुक्राणुओं, अंडाणुओं 
अथवा भ्रूणोों को प्रबंधित किया जाता है।
ART नियमन अधिनियम, 2021 की मुख््य विशेषताएँ:

	¶ पंंजीीकरण: प्रत्येेक ART क्लि�नि�क तथाा बैंंक कोो एक केंंद्रीीय 
डेटाबेस बनाए रखते हुए भारत के बैैंकोों और क्लिनिकोों की राष्ट्रीय 
रजिस्ट्री के अंतर््गत पंजीकृत होना चाहिये।
�	पंंजीीकरण पाँँ�च वर्षोंं केे लि�येे वैैध हैै और इसेे अगलेे पाँँ�च वर्षोंं 

के लिये नवीनीकृत भी किया जा सकता है।
�	अधि�नि�यम केे उल्लंंघन केे परि�णाामस्वरूप पंंजीीकरण रद्द याा 

निलंबित किया जा सकता है।
	¶ शुुक्रााणुुओं और अंंडााणुुओं कोो दाान करनेे कीी शर्तेंं: पंंजीीकृृत 

ART बैैंक, 21-55 वर््ष की आयु के पुरुषोों के शुक्राणुओं की 
स्क्रीनिंग, संग्रह और भंडारण कर सकते हैैं। इसके साथ ही 23-35 
वर््ष की आयु की महिलाएँ अंडाणुओं का भंडारण कर सकती हैैं।

	¶ दााताा कीी सीीमााएँँ: एक अंंडााणुु (Oocyte) दााताा कोो वि�वााहि�त 
महिला होना चाहिये, इसके साथ ही उनका अपना कम-से-कम एक 
जीवित बच्चा (न््ययूनतम तीन वर््ष की आयु) होना चाहिये।
�	एक अंंडााणुु दााताा अपनेे जीीवनकााल मेंं केेवल एक बाार दाान कर 

सकती है, इसके साथ ही अधिकतम सात अंडाणु पुनः प्राप््त 
किये जा सकते हैैं।

	¶ युुग्मक आपूूर्ति�ि: एक ART बैंंक एकल दााताा सेे एक सेे अधि�क 
कमीशनिंग दंपति (सेवाएँ चाहने वाले दंपति) को युग््मक की 
आपूर््तति नहीीं कर सकता है।

	¶ मााताा-पि�ताा केे अधि�काार: ART केे मााध्यम सेे पैैदाा हुए बच्चोंं कोो 
दंपति का जैविक शिशु माना जाता है और दाता के पास माता-पिता 
का कोई अधिकार नहीीं होता है।

	¶ सहमति�: ART प्रक्रि�यााओं केे लि�येे दंंपति� और दााताा दोोनोंं कीी 
लिखित सूचित सहमति आवश््यक है।

	¶ ART प्रक्रि�यााओं काा नि�यमन: सरोोगेेसीी अधि�नि�यम, 2021 केे 
तहत गठित राष्ट्रीय और राज््य बोर््ड ART सेवाओं को विनियमित 
करेेंगे।

	¶ बीीमाा कवरेेज: ART सेेवााएँँ चााहनेे वाालेे दंंपति�योंं कोो अंंडााणुु दााताा 
के पक्ष मेें बीमा कवरेज प्रदान करना होगा, जिसमेें दाता की किसी 
भी हानि, क्षति या मृत््ययु को कवर किया जाएगा।

	¶ लिं�ंग चयन कोो रोोकनाा: भेेदभाावपूूर्णण प्रथााओं कोो रोोकनेे केे लि�येे 
क्लीनिकोों को किसी विशिष्ट लिंग के शिशु का चुनाव करने की 
अनुमति नहीीं है।
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	¶ अपरााध: अपरााधोंं मेंं ART केे मााध्यम सेे पैैदाा हुए शि�शुु काा 
परित््ययाग या शोषण, भ्रूण की बिक्री या व््ययापार और दंपति या दाता 
का शोषण शामिल है।
�	सज़ाा मेंं 8-12 वर्षष काा कााराावाास और 10-20 लााख रुपए काा 

ज़ुर््ममाना शामिल है।
�	क्लीीनि�कोंं और बैंंकोंं कोो लिं�ंग-चयनाात्मक ART काा वि�ज्ञाापन 

या पेशकश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
�	इस प्रकाार केे अपरााधोंं मेंं 5-10 वर्षष काा कााराावाास तथाा 

10-25 लाख रुपए का ज़ुर््ममाना शामिल है।

पूंजी निवेश 2023-24 के लिये राज््योों 
को विशेष सहायता
चर््चचा मेें क््योों?

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व््यय विभाग ने चालू वित्त वर््ष मेें 16 
राज््योों मेें 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश प्रस््ततावोों को मंज़ूरी दी है।
	¶ यह मंंज़ूरीी 'पूंं�जीी नि�वेेश 2023-24 केे लि�येे रााज्योंं कोो वि�शेेष 

सहायता' योजना के तहत दी गई है।
	¶ इन 16 रााज्योंं मेंं अरुणााचल प्रदेेश, बि�हाार, छत्तीीसगढ़, गोोवाा, गुुजराात, 

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर््ननाटक, मध््य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, 
राजस््थथान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल 
शामिल हैैं।
‘पूंजी निवेश 2023-24 के लिये राज््योों को विशेष सहायता’ योजना:

	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	पूंं�जीी नि�वेेश/व्यय केे लि�येे रााज्योंं कोो वि�त्तीीय सहाायताा कीी यह 

योजना, पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा वर््ष 2020-21 मेें 
कोविड-19 महामारी को ध््ययान मेें रखते हुए शुरू की गई थी 
और इसने राज््य द्वारा किये जाने वाले पूंजीगत व््यय मेें उचित 
समय पर वृद्धि की।

	¶ परि�चय:
�	पि�छलेे तीीन वर्षोंं सेे पूंं�जीीगत व्यय केे लि�येे इसीी तरह केे प्रयाास 

को जारी रखते हुए इस योजना की घोषणा केेंद्रीय बजट 2023-
24 मेें की गई थी।

�	योोजनाा केे तहत वि�त्तीीय वर्षष 2023-24 केे दौौराान रााज्य सरकाारोंं 
को 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि तक 50-वर्षीय ब््ययाज 
मुक्त ऋण के रूप मेें विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

	¶ भााग:
�	इस योोजनाा केे आठ भााग हैंं, जि�समेंं भााग-I, 1 लााख करोोड़ 

रुपएके आवंटन के साथ सबसे बड़़ा है। यह राशि 15वेें वित्त 
आयोग के निर््णय के अनुसार राज््योों के बीच केेंद्रीय करोों और 
कर््तव््योों मेें उनकी हिस््ससेदारी के अनुपात मेें आवंटित की गई है।

�	योोजनाा केे अन्य भााग याा तोो सुुधाारोंं सेे जुुड़ेे हैंं याा क्षेेत्र-वि�शि�ष्ट 
परियोजनाओं के लिये हैैं।
�	भााग- II पुुराानेे वााहनोंं कोो नष्ट करनेे और स्वचाालि�त वााहन 

परीक्षण सुविधाओं की स््थथापना के लिये राज््योों को 
प्रोत््ससाहन प्रदान करता है।

�	भााग-III और IV शहरीी नि�योोजन एवंंशहरीी वि�त्त मेंं सुुधाार 
के लिये राज््योों को प्रोत््ससाहन प्रदान करते हैैं।

�	भााग-V शहरीी क्षेेत्रोंं केे पुुलि�स स्टेेशनोंं मेंं पुुलि�स कर्मि�ियोंं 
और उनके परिवारोों के लिये उपलब््ध घरोों की संख््यया का 
विस््ततार करने हेतु धनराशि प्रदान करता है।

�	योोजनाा काा भााग-VI यूूनि�टीी मॉॉल परि�योोजनााओं केे मााध्यम 
से सांस््ककृतिक विविधता और स््थथानीय उत््पपादोों को बढ़़ावा 
देकर राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया तथा एक ज़िला 
एक उत््पपाद के दृष्टिकोण का समर््थन करता है।

�	भााग-VII केे अंंतर्गगत पंंचाायत और वाार्डड स्तर पर डि�जि�टल 
बुनियादी ढाँचे के साथ पुस््तकालय स््थथापित करने के लिये 
राज््योों को वित्तीय सहायता के रूप मेें 5,000 करोड़ रुपए 
प्रदान किये जाते हैैं, जिससे मुख््य रूप से बच्चचों और 
किशोरोों को लाभ होता है।

	¶ योोजनाा केे उद्देेश्य:
�	इस योोजनाा सेे मांं�गकोो बढ़ाावाा देेनेे और रोोज़गाार सृृजनकरकेे 

अर््थव््यवस््थथा पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ने की उम््ममीद है।
�	इस योोजनाा काा उद्देेश्य रााज्यांं�श कीी पूूर्ति�ि हेेतुु धनरााशि� प्रदाान 

करके कार््यक्रम जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 
योजना जैसे महत्तत्वपूर््ण उद्योगोों मेें योजना को गति देना है।

�	यह योोजनाा शहरोंं मेंं जीीवन कीी गुुणवत्ताा और शाासन मेंं सुुधाार केे 
लिये राज््योों को शहरी नियोजन एवं शहरी वित्त मेें सुधार करने 
के लिये प्रोत््ससाहित करने का भी प्रयास करती है।

भारत के फ्रंटलाइन वनकर््ममियोों की 
सुरक्षा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिज़र््व मेें शिकारियोों द्वारा 
एक वनकर्मी की गोली मारकर हत््यया कर दी, इस प्रकार की यह दूसरी 
घटना है।
	¶ भाारत केे फ्रंंटलााइन वन कर्ममचाारीी, जि�नमेंं अनुुबंंध मज़दूूर, गाार्डड, 

वनपाल और रेेंजर शामिल हैैं, लंबे समय से शिकारियोों, अवैध खनन 
करने वालोों, पेड़ काटने वालोों, बड़़े पैमाने पर अतिक्रमण करने वालोों 
तथा विद्रोहियोों के विरुद्ध संघर््ष करते रहे हैैं।
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वन अधिकारी:
	¶ वन अधि�काारीी सरकाार द्वााराा नि�युुक्त लोोक सेेवक हैंं जोो पूूरेे भाारत केे 

वन क्षेत्ररों के प्रशासन और शासन का कार््यभार संभालते हैैं।
	¶ भाारत मेंं सभीी रााज्योंं नेे भाारतीीय वन अधि�नि�यम, 1927 केे आधाार 

(वन 7वीीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है) पर अपने 
क्षेत्र मेें वनोों के प्रशासन के लिये अपने कानून बनाए हैैं।

	¶ वन अधि�काारि�योंं कोो शक्ति� प्रदाान करनेे वाालेे तीीन प्रााथमि�क 
अधिनियम निम््नलिखित हैैं:
�	भाारतीीय वन अधि�नि�यम, 1927।
�	वन्यजीीव (संंरक्षण) अधि�नि�यम, 1972।
�	वन संंरक्षण अधि�नि�यम, 1980।

	¶ वन कर्ममचाारि�योंं कीी प्रााथमि�क ज़ि�म्मेेदाारीी लुुप्तप्रााय पशुुओं, पेेड़ोंं, रेेत, 
पत््थरोों, खनिजोों और वन भूमि जैसे मूल््यवान तथा सीमित संसाधनोों 
की सुरक्षा करना है। इस प्रकार के कार््य मेें उन््हेें लगातार एवं निरंतर 
ही शिकारियोों, अवैध खनन करने वालोों, पेड़ काटने वालोों के हमले 
का सामना करना पड़ता है।

वन कर््ममियोों की सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ:
	¶ वन रक्षकोंं कीी सशर्तत सशस्त्र स्थि�िति�: वन रक्षक हमेेशाा नि�हत्थेे नहींं 

होते हैैं। राज््य के आधार पर वे विभिन्न हथियारोों से सुसज्जित हो 
सकते हैैं। हालाँकि अनिश्चित कानून तथा व््यवस््थथा की स््थथिति के 
कारण वन रक्षकोों को अक््सर हथियारोों को ले जाने पर प्रतिबंध का 
सामना करना पड़ता है विशेष रूप से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्ररों मेें।
�	सि�मलीीपााल केे माामलेे मेंं, जोो छत्तीीसगढ़ केे इंंद्राावतीी सेे बि�हाार 

के वाल््ममिकी बाघ अभयारण््य तक फैले लाल गलियारे के 
अंतर््गत आता है, इसी कारण वन कर््मचारियोों ने बंदूकेें ले जाना 
बंद कर दिया था।

	¶ हथि�याारोंं केे सक्रि�य उपयोोग केे लि�येे सीीमि�त प्रााधि�करण: इसकेे 
अतिरिक्त वन अधिकारियोों के पास अपने हथियारोों का सक्रिय रूप 
से उपयोग करने का अधिकार नहीीं है। किसी भी अन््य नागरिक की 
तरह वे केवल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 96 से 106 
मेें उल्लिखित निजी रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के 
हकदार हैैं।
�	इसकाा मतलब यह हैै कि� वेे हथि�याार सहि�त बल काा प्रयोोग 

केवल स््वयं को या दूसरोों को आसन्न नुकसान या खतरे से 
बचाने के लिये कर सकते हैैं।

	¶ आग्नेेयाास्त्र लेे जाानेे काा जोोखि�म और वि�चाार: हथि�याार वाास्तव मेंं 
विद्रोहियोों की उपस््थथिति के बिना भी विभिन्न स््थथितियोों मेें जोखिम 
उत््पन्न कर सकते हैैं क््योोंकि जब आग््ननेयास्तत्र ले जाने तथा उपयोग 
करने का समय आता है तो कुछ चुनौतियाँ (संभावित दुर््घटनाएँ या 
हथियारोों का दुरुपयोग) एवं विचार उत््पन्न होते हैैं।

	¶ वन्यजीीव-माानव संंघर्षष: वनवाासि�योंं कोो अक्सर वन्यजीीवोंं और 
मानव आबादी के बीच संघर््ष का सामना करना पड़ता है। इसमेें 
फसलोों पर हमला करने वाले जानवरोों, मनुष््योों पर हमला करने वाले 
जंगली जानवरोों और वन आवासोों पर अतिक्रमण करने वाली मानव 
बस््ततियोों के उदाहरण शामिल हैैं।

	¶ जनशक्ति� कीी कमीी: भाारत मेंं वन प्रति�ष्ठाान अग्रि�म पंंक्ति� केे काार्ययबल 
के कल््ययाण और समर््थन पर जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं एवं 
प्रशासनिक मामलोों को प्राथमिकता देते हैैं।
�	यह संंदि�ग्ध होो सकताा हैै क्योंंकि� यह एक ऐसीी स्थि�िति� पैैदाा करताा 

है जहाँ देश भर के वन विभागोों मेें बहुत अधिक रिक्त पद हैैं।
�	परि�णाामस्वरूप वनोंं कीी प्रभाावीी ढंंग सेे रक्षाा करनेे और अपनीी 

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कर््ममियोों की संख््यया अपर््ययाप््त है।
	¶ प्रभाावीी सुुरक्षाा कीी कमीी: इंंटरनेेशनल रेंंजर फेेडरेेशन केे अनुुसाार, वर्षष 

2021 मेें भारत मेें ड्यूटी के दौरान कुल 31 वन फील््ड स््टटाफ 
सदस््योों की मृत््ययु हो गई। इनमेें से केवल 8 मामलोों को हत््यया के रूप 
मेें निर््धधारित किया गया था, बाकी के लिये जंगल की आग, हाथी/
गैैंडे के हमले और मोटर दुर््घटनाएँ जैसे कारक ज़िम््ममेदार थे।
�	कुुछ माामलोंं मेंं हतााहत इसलि�येे नहींं हुए क्योंंकि� वेे नि�हत्थेे थेे, 

बल््ककि इसलिये कि उन््हेें हथियारोों को चलाना नहीीं आता था।
WHO ने भारत मेें उत््पपादित अवमानक कफ सिरप हेतु अलर््ट 

जारी किया
विश्व स््ववास््थ््य संगठन (World Health Organisation- 

WHO) ने भारत मेें बने अवमानक कफ सिरप पर चिंता जताई है, इस 
सिरप के उपयोग के कारण 300 बच्चचों की मौत हो गई, इसमेें डायथिलीन 
ग््ललाइकॉल एवं एथिलीन ग््ललाइकॉल का उच्च स््तर होता है, जो स््ववास््थ््य हेतु 
खतरा उत््पन्न करता है।
	¶ WHO नेे भाारत मेंं उत्पाादि�त साात सि�रप कोो लेेकर अलर्टट जाारीी 

किया है, जबकि देश के ड्रग््स कंट्रोलर जनरल ने निर््ययात से पहले 
निर््ददिष्ट प्रयोगशालाओं मेें कफ सिरप का परीक्षण अनिवार््य कर दिया 
है।

एथिलीन ग््ललाइकॉल और डायथिलीन ग््ललाइकॉल:
	¶ एथि�लीीन ग्लााइकॉॉल और डाायथि�लीीन ग्लााइकॉॉल मीीठेे स्वााद वाालेे 

ज़हरीले अल््ककोहल हैैं।
	¶ इन ग्लााइकॉॉल केे सााथ कफ सि�रप काा वि�शेेषकर पैैराासि�टाामोोल युुक्त 

उत््पपादोों मेें संदूषण हो सकता है।
�	कफ सि�रप मेंं मौौजूूद पैैराासि�टाामोोल, संंक्रमण वाालेे बच्चोंं हेेतुु 

उपयोगी और सुरक्षित है। यह एक दर््द निवारक है जो बुखार को 
कम करने मेें सहायता करता है।

	¶ डाायथि�लीीन ग्लााइकॉॉल और एथि�लीीन ग्लााइकॉॉल मि�लाावटीी पदाार्थथ हैंं 
जिन््हेें कभी-कभी लागत मेें कमी करने हेतु ग््ललिसरीन या प्रोपलीन 
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ग््ललाइकॉल जसै ेगरै-विषलै ेविलायक के विकल््प के रूप मेें तरल दवाओं 
मेें विलायक के रूप मेें अवधै रूप से उपयोग किया जाता है।
�	एक घाातक ओरल डोोज़ शरीीर केे वज़न केे प्रति� कि�लोोग्रााम 

लगभग 1,000-1,500 मिलीग्राम है।
�	कई दि�नोंं याा हफ्तोंं तक कम खुुरााक लेेनेे सेे भीी वि�षााक्तताा कीी 

स््थथिति उत््पन्न हो सकती है।
�	संंदूूषण केे लक्षण तब तक प्रकट नहींं होोतेे जब तक कि� बड़ीी 

मात्रा मेें सेवन न किया गया हो।
	¶ एंंटीीफ्रीीज़ मेंं इसकेे उपयोोग केे अलाावाा एथि�लीीन ग्लााइकॉॉल काा 

उपयोग हाइड्रोलिक तरल पदार््थ, प््रििंटिंग स््ययाही और पेेंट सॉल््वैैंट््स 
मेें एक घटक के रूप मेें किया जाता है तथा डायथिलीन ग््ललाइकॉल 
का उपयोग एंटीफ्रीज़, ब्रेक तरल पदार््थ, सिगरेट एवं कुछ रंगोों की 
व््ययावसायिक निर््ममाण मेें किया जाता है।

अवमानक कफ सिरप से जुड़़े जोखिम:
	¶ हाानि�काारक पदाार्थोंं कीी उपस्थि�िति�:
�	अवमाानक कफ सि�रप मंें उच्च स्तर केे डाायथि�लीीन ग्लााइकॉॉल और 

एथिलीन ग््ललाइकॉल हो सकत ेहैैं, जो किडनी को नकुसान पहुुँचा 
सकत ेहैैं तथा गभंीर स््ववास््थ््य जोखिम उत््पन्न कर सकत ेहैैं।

	¶ अवैैज्ञाानि�क संंयोोजन:
�	कुुछ कफ सि�रप मेंं राासाायनि�क घटकोंं काा अवैैज्ञाानि�क संंयोोजन 

हो सकता है जो एक-दूसरे के साथ परस््पर क्रिया कर सकते हैैं 
और संभावित रूप से नुकसान पहुुँचा सकते हैैं।

	¶ चि�कि�त्सीीय प्राासंंगि�कताा काा अभााव:
�	अवमाानक कफ सि�रप मेंं चि�कि�त्सीीय प्राासंंगि�कताा कीी कमीी होो 

सकती है, जिसका अर््थ है कि वे खाँसी उत््पन्न करने वाली 
अंतर््ननिहित स््थथिति का प्रभावी ढंग से इलाज नहीीं कर सकते हैैं।

	¶ बच्चोंं पर प्रति�कूूल प्रभााव:
�	कोोडीीन युुक्त कुुछ कफ सि�रप बच्चोंं कोो दि�येे जाानेे पर नशेे कीी 

लत लगने एवं जानलेवा भी हो सकते हैैं। इसके साथ सुस््तती, 
चक्कर आना, धुँधला दिखाई देना, मतली और बोलने मेें कठिनाई 
का भी अनुभव किया जा सकता है जो संभावित नुकसान का 
संकेत देता है।

भारत मेें संबंधित विनियमन:
	¶ औषधि� एवंं प्रसााधन साामग्रीी अधि�नि�यम, 1940:
�	औषधि� और प्रसााधन साामग्रीी अधि�नि�यम, 1940 और नि�यम 

1945 ने औषधि एवं सौौंदर््य प्रसाधनोों के विनियमन के लिये 
केेंद्रीय और राज््य नियामकोों को विभिन्न जिम््ममेदारियाँ सौौंपी हैैं।

�	यह आयुुर्वेेदि�क, सि�द्ध, यूूनाानीी दवााओं केे नि�र्माा�ण हेेतुु लााइसेंंस 
जारी करने के लिये नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

�	नि�र्माा�तााओं केे लि�येे सुुरक्षाा एवंं प्रभाावशीीलताा केे प्रमााण, बेेहतर 
विनिर््ममाण प्रथाओं (GMP) के अनुपालन सहित विनिर््ममाण 
इकाइयोों एवं दवाओं के लाइसेेंस हेतु निर््धधारित आवश््यकताओं 
का पालन करना अनिवार््य है।
�	केंंद्रीीय औषधि� माानक नि�यंंत्रण संंगठन (CDSCO):
�	CDSCO औषधि� एवंं प्रसााधन साामग्रीी अधि�नि�यम केे 

तहत केेंद्र सरकार को सौौंपे गए कार्ययों के निर््वहन के लिये 
केेंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।

�	प्रमुुख काार्यय:
�	दवााओं केे आयाात, नई दवााओं और नैैदाानि�क परीीक्षणोंं कीी 

मंज़ूरी पर नियामक नियंत्रण।
�	केंंद्रीीय लााइसेंंस अनुुमोोदन प्रााधि�काारीी केे रूप मेंं कुुछ 

लाइसेेंसोों का अनुमोदन।

भारत मेें औषधियोों और फार््ममास््ययूटिकल को विनियमित करने वाली प्रमुख संस््थथाएँ
स््ववास््थ््य एवं परिवार कल््ययाण 
मंत्रालय	

रसायन एवं उर््वरक मंत्रालय वाणिज््य मंत्रालय 	विज्ञान  और 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय

पर््ययावरण मंत्रालय

स््ववास््थ््य सेवा महानिदेशालय 
(DGHS)

भारतीय चिकित््ससा 
अनुसंधान परिषद 
(ICMR)

औषधि विभाग पेटेेंट कार््ययालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
(DBT)

विनिर््ममाण के लिये पर््ययावरणीय 
मंज़ूरी

	केेंद्रीय  औषधि 
मानक नियंत्रण संगठन 
(CDSCO), जिसकी 
अध््यक्षता भारत का औषधि 
महानियंत्रक (DCGI) 
करता है + वैधानिक 
समितियाँ + सलाहकार 
समितियाँ

राष्ट्रीय औषधि मूल््य 
निर््धधारण प्राधिकरण 
(NPPA); औषधि 
(मूल््य नियंत्रण) आदेश 
(DPCO 2013

पेटेेंट महानियंत्रक 
( C o n t r o l l e r 
General of 
Patent)

वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद 
(CSIR) प्रयोगशालाएँ
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ग्रामीण क्षेत्ररों मेें चिकित््सकोों की कमी 
को दूर करने हेतु लघु चिकित््ससा पाठ्यक्रम
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें पश्चिम बंगाल की मुख््यमंत्री ने उन चिकित््सकोों के लिये 
एक लघु चिकित््ससा पाठ्यक्रम प्रस््ततावित किया जो ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 
प्राथमिक स््ववास््थ््य केेंद्ररों (PHC) पर अपनी सेवाएँ देेंगे।
	¶ इस प्रस्तााव काा उद्देेश्य उन ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं चि�कि�त्सकोंं कीी कमीी कोो 

दूर करना है जहाँ भारतीय आबादी का एक महत्तत्वपूर््ण प्रतिशत 
(लगभग 65%) रहता है।

	¶ इसीी प्रकाार कीी पहल छत्तीीसगढ़ जैैसेे अन्य रााज्योंं मेंं भीी लाागूू कीी गई 
है जहाँ गाँवोों मेें सेवा देने के लिये ग्रामीण चिकित््ससा सहायक 
(RMA) तैयार करने वाला तीन वर्षीय सामुदायिक स््ववास््थ््य 
कार््यक्रम शुरू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्ररों के लिये प्रस््ततावित लघु चिकित््ससा पाठ्यक्रम:
	¶ परि�चय:
�	भाारत मेंं प्रस्ताावि�त लघुु चि�कि�त्साा पााठ्यक्रम चि�कि�त्सकोंं केे 

लिये तीन वर््ष का चिकित््ससा डिप््ललोमा पाठ्यक्रम है जो ग्रामीण 
क्षेत्ररों मेें प्राथमिक स््ववास््थ््य केेंद्ररों (PHC) पर अपनी सेवाएँ 
देेंगे। यह पाठ्यक्रम नियमित MBBS पाठ्यक्रम से भिन्न है।

�	लघुु चि�कि�त्साा पााठ्यक्रम ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं प्रथम-स्तरीीय देेखभााल 
प्रदान करने पर केेंद्रित है, जबकि नियमित MBBS पाठ्यक्रम 
चिकित््ससा विज्ञान और अभ््ययास के सभी पहलुओं को शामिल 
करता है।
�	लघुु चि�कि�त्साा पााठ्यक्रम ग्राामीीण क्षेेत्रोंं मेंं जटि�ल एवंं 

विविध परिस््थथितियोों से निपटने के लिये प्रशिक्षुओं को 
पर््ययाप््त रूप से प्रशिक्षित नहीीं कर सकता है, जबकि 
नियमित MBBS पाठ्यक्रम चिकित््सकोों को किसी भी 
तरह की स््थथिति के लिये तैयार या प्रशिक्षित करता है।

ग्रामीण स््ववास््थ््य सांख््ययिकी रिपोर््ट 2021-22 के अनुसार 
ग्रामीण भारत मेें डॉक््टरोों की स््थथिति:
	¶ ग्राामीीण स्वाास्थ्य सांं�ख्यि�िकीी रि�पोोर्टट सेे पताा चलताा हैै कि� भाारत केे 

सामुदायिक स््ववास््थ््य केेंद्ररों मेें विशेषज्ञ डॉक््टरोों की काफी कमी है।
	¶ आवश्यक वि�शेषज्ञ डॉॉक्टरोंं कीी संंख्याा मंें लगभग 80% कीी कमीी हैै।
	¶ वि�शेेषज्ञ डॉॉक्टरोंं मेंं सर्जजन (83.2%), प्रसूूति� एवंं स्त्रीी रोोग वि�शेेषज्ञ 

(74.2%), चिकित््सक (79.1%) और बाल रोग विशेषज्ञ 
(81.6%) शामिल हैैं।

	¶ CHC मेंं वि�शेेषज्ञ डॉॉक्टरोंं कीी संंख्याा वर्षष 2005 केे 3,550 सेे 
25% बढ़कर वर््ष 2022 मेें 4,485 हो गई है।

�	हाालाँँ�कि� CHC मेंं वृृद्धि� केे परि�णाामस्वरूप वि�शेेषज्ञ डॉॉक्टरोंं 
की आवश््यकता बढ़ गई है जिससे असमानता की स््थथिति उत््पन्न 
हो गई है।

	¶ वि�शेेषज्ञ डॉॉक्टरोंं कीी कमीी केे अति�रि�क्त PHC और उप-केंंद्रोंं मेंं 
महिला स््ववास््थ््य कार््यकर्त्ताओं एवं सहायक नर््सििंग दाइयोों की भी 
संख््यया कम है, इनमेें से 14.4% पद खाली पड़़े हैैं।

UPI भुगतान: उपयोगकर्त्ताओं का 
सशक्तीकरण, बैैंकोों को चुनौती
चर््चचा मेें क््योों?

भारत मेें UPI लेन-देन मेें हो रही भारी वृद्धि को देखते हुए विभिन्न 
बैैंकोों और एप््ललीकेशन कंपनियोों ने इसे सीमित करने का निर््णय लिया है, 
जो भारत मेें प्रतिदिन के आधार पर UPI लेन-देन की संख््यया और अंतरण 
की जाने वाली राशि पर सीमा निर््धधारण करता है।
	¶ UPI लेेन-देेन मेंं वृृद्धि� कोो देेखतेे हुए बैंंकिं�ंग क्षेेत्र मेंं बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे 

और तकनीकी क्षमताओं के निरंतर विकास एवं सुधार किये जाने की 
आवश््यकता है।

UPI भुगतान पर दैनिक सीमाएँ:
	¶ भाारतीीय रााष्ट्रीीय भुुगताान नि�गम (National Payments 

Corporation of India- NPCI) ने वर््ष 2021 मेें एक 
दिन मेें कुल 20 लेन-देन और 1 लाख रुपए की सीमा निर््धधारित की, 
जबकि बैैंकोों और एप््ललीकेशनोों द्वारा अपनी अलग सीमाएँ लागू करने 
से इसमेें और जटिलता आ गई है।
�	उदााहरण केे लि�येे ICICI बैंंक 24 घंंटेे मेंं 10 लेेन-देेन कीी 

अनुमति देता है, जबकि बैैंक ऑफ बड़़ौदा और HDFC बैैंक 
एक दिन मेें 20 लेन-देन की अनुमति देते हैैं।

�	पूंं�जीी बााज़ाार, संंग्रह, बीीमाा और अग्रेेषि�त आवक प्रेेषण जैैसीी 
लेन-देन की कुछ विशिष्ट श्रेणियोों के लिये यह सीमा 2 लाख 
रुपए से अधिक है।

	¶ IPO केे लि�येे UPI-आधाारि�त अवरुद्ध रााशि� द्वााराा समर्थि�ित 
अनुप्रयोग (Application Supported By Blocked 
Amount- ASBA) और खुदरा प्रत््यक्ष योजनाओं के लिये 
प्रत््ययेक लेन-देन की सीमा दिसंबर 2021 मेें बढ़़ाकर 5 लाख रुपए 
कर दी गई थी।

	¶ भाारतीीय:
	¶ सभीी खुुदराा भुुगताान प्रणाालि�योंं केे लि�येे मौौजूूदाा एकााधि�क प्रणाालि�योंं 

को एक राष्ट्रव््ययापी समान और मानक व््यवसाय प्रक्रिया मेें समेकित 
एवं एकीकृत करना।
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	¶ देेश भर मेंं आम आदमीी कोो लााभ पहुँँचाानेे और वि�त्तीीय समाावेेशन कोो 
बढ़़ावा देने के लिये एक किफायती भुगतान तंत्र की सुविधा प्रदान 
करना।

पीएम-किसान योजना हेतु चेहरा 
प्रमाणीकरण
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें भारत सरकार के कृषि और किसान कल््ययाण मंत्रालय ने 
कल््ययाणकारी योजनाओं की दक्षता और पहुुँच बढ़़ाने हेतु प्रधानमंत्री-किसान 
एप मेें चेहरा प्रमाणीकरण/फेस ऑथेेंटिकेशन फीचर शुरू किया है।
	¶ कि�साानोंं कोो उनकीी मूूल भााषाा मेंं जाानकाारीी प्रदाान करनेे हेेतुु प्रधाानमंंत्रीी 

किसान सम््ममान निधि (PM-KISAN) भी भाषिनी के साथ 
एकीकृत हो रही है।

	¶ भााषि�नीी भााषााओं हेेतुु सरकाार काा रााष्ट्रीीय साार्ववजनि�क डि�जि�टल 
प््ललेटफाॅर््म है, जो नागरिकोों हेतु सेवाओं एवं उत््पपादोों को बढ़ाने के 
लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन््य अत््ययाधुनिक तकनीक का उपयोग 
करेगा।

प्रमुख बिंदु
	¶ परि�चय: 
�	फेेस ऑथेंंटि�केेशन/चेेहराा प्रमााणीीकरण वि�शेेषताा आधाार सेे 

संबंधित जानकारी रखने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान 
प्राधिकरण (UIDAI) के आईरिस डेटा का उपयोग करती 
है।
�	मंंत्राालय नेे इस सुुवि�धाा तक पहुँँच प्रााप्त करनेे केे लि�येे 

UIDAI के साथ मिलकर काम किया, जिससे इसकी 
सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकी। 

	¶ लााभ: 
�	बेेहतर पहुँँच: चेेहराा प्रमााणीीकरण मेंं भौौति�क बाायोोमेेट्रि�क सत्याापन 

की आवश््यकता नहीीं होती है, जिससे किसान अपने मोबाइल 
फोन से ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैैं।

�	मोोबााइल-आधाार लिं�ंकेेज मुुद्दोंं काा हल: चेेहराा प्रमााणीीकरण केे 
उपयोग से उन किसानोों को समायोजित किया जा सकता है 
जिनके मोबाइल नंबर उनके आधार से नहीीं जुड़़े हैैं, इस प्रकार 
यह सभी पात्र लाभार््थथियोों के लिये एक आसान प्रक्रिया सुनिश्चित 
करती है।

�	बुुजुुर्गग कि�साानोंं केे लि�येे सरलीीकृृत प्रक्रि�याा: यह नई सुुवि�धाा 
बुजुर््ग किसानोों के सामने आने वाली कई चुनौतियोों को दूर करती 
है, अब उन््हेें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिये निर््ददिष्ट केेंद्ररों पर 
जाने की आवश््यकता नहीीं है।

पीएम-किसान: 
	¶ परि�चय: 
�	इस योोजनाा केे तहत केंंद्र सरकाार प्रति�वर्षष 6,000 रुपए कीी रााशि� 

तीन समान किस््तोों मेें सीधे प्रत््ययेक भूमिधारक किसान के बैैंक 
खाते मेें स््थथानांतरित करती है चाहे उसकी भूमि जोत का आकार 
कुछ भी हो। 
�	इस योोजनाा कोो फरवरीी 2019 मेंं लॉॉन्च कि�याा गयाा थाा। 

	¶ वि�त्तपोोषण और काार्याा�न्वयन:
�	यह भाारत सरकाार केे 100% वि�त्तपोोषण केे सााथ एक केंंद्रीीय 

क्षेत्रक योजना है।
�	इसेे कृृषि� एवंं कि�साान कल्यााण मंंत्राालय द्वााराा काार्याा�न्वि��त कि�याा 

जा रहा है।
	¶ लााभाार्थीी कीी पहचाान:
�	लााभाार्थीी कि�साान परि�वाारोंं कीी पहचाान कीी पूूरीी ज़ि�म्मेेदाारीी रााज्य/

केेंद्रशासित प्रदेश सरकारोों की है।
	¶ उद्देेश्य: 
�	प्रत्येेक फसल चक्र केे अंंत मेंं प्रत्यााशि�त कृृषि� आय केे अनुुरूप 

उचित फसल स््ववास््थ््य तथा उचित पैदावार सुनिश्चित करने के 
लिये विभिन्न आदानोों की खरीद हेतु छोटे एवं सीमांत किसानोों 
की वित्तीय ज़रूरतोों को पूरा करना।

�	उन्हेंं ऐसेे खर्चोंं कोो पूूराा करनेे केे लि�येे सााहूकाारोंं केे प्रभााव सेे 
बचाना और कृषि गतिविधियोों मेें उनकी निरंतरता सुनिश्चित 
करना।

	¶ पीीएम-कि�साान मोोबााइल एप: 
�	इलेेक्ट्रॉॉनि�क्स और सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी मंंत्राालय केे सहयोोग सेे 

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केेंद्र द्वारा PM-KISAN मोबाइल एप 
विकसित और डिज़ाइन किया गया है।

�	कि�साान अपनेे आवेेदन कीी स्थि�िति� देेख सकतेे हैंं, अपनेे आधाार 
कार््ड को अपडेट या सुधार कर सकते हैैं और अपने बैैंक खातोों 
मेें क्रेडिट का लेखा भी देख सकते हैैं।

	¶ अब तक कीी उपलब्धि��याँँ�: 
�	देेश मेंं 11 करोोड़ सेे अधि�क कि�साानोंं नेे PM-कि�साान योोजनाा 

का लाभ प्राप््त किया है, जो इसकी व््ययापक पहुुँच और प्रभाव को 
दर््शशाता है।

�	इस योोजनाा मेंं 3 करोोड़ सेे अधि�क महि�लाा कि�साानोंं कोो शाामि�ल 
किया गया है, जो कृषि क्षेत्र मेें लैैंगिक समावेशिता और महिला 
सशक्तीकरण पर इसके प्रभाव को प्रदर््शशित करता है।

प्रधानमंत्री मत््स््य संपदा योजना
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चर््चचा मेें क््योों?
प्रधान मंत्री मत््स््य सम््पदा योजना (PMMSY), कार््ययान््वयन के 

चौथे वर््ष मेें प्रवेश कर रही है। ऐसे मेें मत््स््य पालन विभाग योजना के 
कार््ययान््वयन की गति मेें तीव्रता लाने की योजना बना रहा है।
	¶ इस योोजनाा केे भााग केे रूप मेंं, वि�भााग नेे रााज्योंं और केंंद्र शाासि�त 

प्रदेशोों (UT) के साथ समीक्षा बैठकोों की एक शृृंखला निर््धधारित 
की है। इसकी प्रथम समीक्षा बैठक हाल ही मेें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र 
(NER) मेें संपन्न हुई।
 

प्रधानमंत्री मत््स््य सम््पदा योजना (PMSSY)
	¶ परि�चय: 
�	इसकाा उद्देेश्य भाारत मेंं मत्स्य पाालन क्षेेत्र केे सतत् और ज़ि�म्मेेदाार 

विकास के माध््यम से नीली क््राांति लाना है।
�	PMMSY कोो 20,050 करोोड़ रुपयेे केे नि�वेेश केे सााथ 

'आत््मनिर््भर भारत' के हिस््ससे के रूप मेें पेश किया गया था। जो 
इस क्षेत्र मेें अब तक का सबसे अधिक निवेश है।
�	यह योोजनाा वि�त्त वर्षष 2020-21 सेे वि�त्त वर्षष 2024-25 तक 

5 वर्षषों की अवधि के लिये सभी राज््योों और केेंद्रशासित 
प्रदेशोों मेें लागू की जा रही है।

�	संंस्थाागत ऋण तक पहुँँच कोो सुुवि�धााजनक बनाानेे हेेतुु मछुुआरोंं 
को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार््ड 
(KCC) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

	¶ काार्याा�न्वयन: 

�	इसेे दोो अलग-अलग घटकोंं केे सााथ एक अम्ब्रेेलाा योोजनाा केे 
रूप मेें लागू किया गया है:
�	केंंद्रीीय क्षेेत्र योोजनाा: इस परि�योोजनाा कीी लाागत केंंद्र 

सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
�	केंंद्र प्राायोोजि�त योोजनाा: सभीी उप-घटक/गति�वि�धि�याँँ� 

राज््योों/केेंद्रशासित प्रदेशोों द्वारा कार््ययान््ववित की जाएंगी और 
लागत केेंद्र एवं राज््य के बीच साझा की जाएगी।

	¶ उद्देेश्य: 
�	मत्स्य पाालन क्षेेत्र कीी क्षमताा काा टि�कााऊ, उत्तरदाायीी, समाावेेशीी 

और न््ययायसंगत तरीके से उपयोग करना।
�	भूूमि� और जल केे वि�स्ताार, सघनीीकरण, वि�वि�धीीकरण और 

उत््पपादक उपयोग के माध््यम से मत््स््य उत््पपादन तथा उत््पपादकता 
बढ़़ाना।

�	फसल कटााई केे बााद प्रबंंधन और गुुणवत्ताा मेंं सुुधाार सहि�त मूूल्य 
शृृंखला को आधुनिक एवं मज़बूत बनाना।

�	मछुुआरोंं और मत्स्य कि�साानोंं कीी आय दोोगुुनीी करनाा तथाा 
सार््थक रोज़गार के अवसर उत््पन्न करना।

�	कृृषि� सकल मूूल्य वर्द्धि�ित (Gross Value Added- 
GVA) और निर््ययात मेें मत््स््य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़़ाना।

�	मछुुआरोंं और मत्स्य कि�साानोंं हेेतुु साामााजि�क, भौौति�क एवंं 
आर््थथिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

�	मज़बूूत मत्स्य पाालन प्रबंंधन और नि�याामक ढाँँ�चाा स्थाापि�त 
करना।

नगालैैंड मेें ODOP संपर््क कार््यक्रम
 चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें उद्योग और आंतरिक व््ययापार संवर्दद्धन विभाग (DPIIT) 
तथा इन््ववेस््ट इंडिया ने उद्योग एवं वाणिज््य विभाग, नगालैैंड के सहयोग से 
नगालैैंड मेें ODOP संपर््क कार््यक्रम का आयोजन किया।
	¶ इस आयोोजन काा उद्देेश्य एक ज़ि�लाा एक उत्पााद (ODOP) और 

PM गति शक्ति (लॉजिस््टटिक््स) पहल के बारे मेें जागरूकता पैदा 
करना था।

आयोजन के प्रमुख बिंदु:
	¶ बााज़ाार पहुँँच बढ़ाानाा: आयोोजन काा एक प्रााथमि�क उद्देेश्य यूूरोोपीीय 

संघ (EU), स््वविट््ज़रलैैंड जैसे अन््य विदेशी बाज़ारोों मेें भारतीय 
उत््पपादोों विशेष रूप से नगालैैंड की बाज़ार तक पहुुँच मेें सुधार करना 
था।
�	बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे काा वि�काास: नगाालैंंड केे ODOP उत्पाादोंं 

का समर््थन करने के लिये रसद सुविधाओं मेें सुधार के विभिन्न 
उपायोों पर प्रकाश डाला गया जैसे:
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�	बेेहतर परि�वहन केे लि�येे कृृषि� उड़ाान योोजनाा काा लााभ 
उठाना। 

�	रेेलवेे कनेेक्टि�िवि�टीी काा वि�स्ताार। 
�	केंंद्रीीय बजट 2023-24 नेे देेश भर मेंं यूूनि�टीी मॉॉल केे नि�र्माा�ण हेेतुु 

5000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैैं, जो ODOP उत््पपादोों के 
लिये केेंद्रीकृत बाज़़ार के रूप मेें कार््य करेेंगे।

	¶ ODOP प्रदर्शशनीी: इस काार्ययक्रम मेंं मि�र्चच, मछलीी, कॉॉफीी और 
हल््ददी सहित नगालैैंड के विभिन्न ODOP उत््पपादोों का प्रदर््शन 
किया गया।

एक ज़िला एक उत््पपाद पहल:  
	¶ परि�चय:  
�	ODOP देेश केे प्रत्येेक ज़ि�लेे सेे एक उत्पााद कोो बढ़ाावाा देेनेे 

और ब््राांडिंग करके ज़िला स््तर पर आर््थथिक विकास को बढ़़ावा 
देने की एक पहल है।
�	इसकाा उद्देेश्य प्रत्येेक ज़ि�लेे कीी स्थाानीीय क्षमताा, संंसााधनोंं, 

कौशल और संस््ककृति का लाभ उठाना तथा घरेलू एवं 
अंतर््रराष्ट्रीय बाज़ारोों मेें उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाना 
है।

�	देेश केे सभीी 761 ज़ि�लोंं सेे 1000 सेे अधि�क उत्पाादोंं काा चयन 
किया गया है। इस पहल मेें कपड़़ा, कृषि, प्रसंस््ककृत सामान, 
फार््ममास््ययूटिकल््स और औद्योगिक वस््ततुओं समेत कई क्षेत्ररों को 
शामिल किया गया है।

�	इसकेे अति�रि�क्त जनवरीी 2023 मेंं स्वि�िट्ज़रलैंंड केे दाावोोस मेंं 
भारतीय पक्ष की ओर से विश्व आर््थथिक मंच पर कई ODOP 
उत््पपादोों को प्रदर््शशित किया गया था।

	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	ODOP कीी अवधाारणाा कोो सर्ववप्रथम उत्तर प्रदेेश सरकाार द्वााराा 

जनवरी 2018 मेें विकसित की गई थी।
�	यह योोजनाा रााज्य केे पाारंंपरि�क उद्योोगोंं और शि�ल्प, जैैसेे- 

चिकनकारी कढ़़ाई, पीतल के बर््तन, मिट्टी के बर््तन, 
कालीन, चमड़़े की वस््ततुएँ आदि को पुनर्जीवित करने मेें 
सफल रही।

�	इससेे प्रेेरि�त होोकर केंंद्र सरकाार नेे इस अवधाारणाा कोो 
अपनाया और इसे एक राष्ट्रीय पहल के रूप मेें लॉन््च 
किया।

	¶ काार्याा�न्वयन:
�	खााद्य प्रसंंस्करण उद्योोग मंंत्राालय (MoFPI) खााद्य प्रसंंस्करण 

क्षेत्र के लिये योजना लागू करता है।
�	वस्त्र मंंत्राालय नेे ODOP योोजनाा केे तहत उत्पाादोंं कोो प्रदर्शि�ित 

करने और विक्रय करने के लिये सेेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ 

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIC) के अंतर््गत 
राष्ट्रीय शिल््प संग्रहालय, नई दिल्ली मेें 'लोटा शॉप' का उद्घाटन 
किया।

�	वि�देेश व्याापाार महाानि�देेशाालय नेे नि�र्याा�त कोो बढ़ाावाा देेनेे केे लि�येे 
ज़िलोों को निर््ययात हब पहल के रूप मेें ONOP के साथ 
संरेखित किया है। 

	¶ एक ज़ि�लाा एक उत्पााद पुुरस्काार:  
�	आर्थि�िक वि�काास कोो बढ़ाावाा देेनेे और आत्मनि�र्भभर भाारत केे 

दृष्टिकोण को साकार करने मेें विभिन्न हितधारकोों के प्रयासोों की 
पहचान करते हुए DPIIT ने एक ज़िला एक उत््पपाद पुरस््ककार 
की स््थथापना की है।
�	यह पुुरस्काार रााज्योंं/केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं, ज़ि�लोंं और वि�देेश 

मेें भारतीय मिशनोों द्वारा किये गए उत््ककृष्ट कार्ययों के लिये 
प्रदान किया जाएगा।

�	येे पुुरस्काार रााष्ट्रीीय पुुरस्काार पोोर्टटल पर लॉॉन्च कि�येे जााएंंगेे। 

कोयला खदानोों के लिये स््टटार रेटिंग 
पंजीकरण प्रक्रिया
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर््ष 2022-23 के लिये 
कोयला और लिग््ननाइट खदानोों की स््टटार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू 
करने की घोषणा की है।

पंजीकरण संबंधी प्रमुख बिंदु:
	¶ प्रक्रि�याा: 
�	प्रक्रि�याा मेंं भााग लेेनेे वाालीी खदाानोंं कोो स्व-मूूल्यांं�कन प्रक्रि�याा सेे 

गुज़रना होगा तथा शीर््ष 10% प्रदर््शन करने वाली खदानोों को 
एक समिति द्वारा किये गए निरीक्षण के माध््यम से पुनः मान््य 
किया जाएगा।

�	जबकि� शेेष 90% खदाानोंं कोो एक ऑनलााइन समीीक्षाा प्रक्रि�याा 
से गुज़रना होगा तथा अन््य सभी प्रतिभागी खदानोों की समीक्षा 
कर मूल््ययाांकन मेें योगदान कर सकते हैैं।

�	यह मूूल्यांं�कन कोोयलाा नि�यंंत्रक संंगठन द्वााराा कि�याा जााएगाा।
�	फााइव स्टाार सेे लेेकर नोो स्टाार तक कीी रेेटिं�ंग दीी जााएगीी जि�समेंं 

प्रत््ययेक खदान की उपलब््धधियोों का व््ययापक मूल््ययाांकन किया 
जाएगा।

	¶ उद्देेश्य: 
�	इसकाा उद्देेश्य खदाानोंं केे बीीच प्रति�स्पर्द्धाा� कोो बढ़ाावाा देेनाा एवंं 

वैधानिक प्रावधानोों के अनुपालन, उन्नत खनन प्रौद्योगिकी को 
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अपनाने तथा आर््थथिक उपलब््धधियोों के आधार पर उनके उत््ककृष्ट 
प्रदर््शन को पहचानना है।

	¶ माापदंंड: 
�	स्टाार रेेटिं�ंग नीीति� काा लक्ष्य साात प्रमुुख माापदंंडोंं केे वि�भि�न्न 

कारकोों के आधार पर खानोों का मूल््ययाांकन करना है, ये हैैं: 
�	खनन काार्यय
�	पर्याा�वरण संंबंंधीी माापदंंड
�	प्रौौद्योोगि�कि�योंं कोो अपनाानाा 
�	सर्वोोत्तम खनन पद्धति�याँँ�  
�	आर्थि�िक प्रदर्शशन  
�	पुुनर्वाा�स एवंं पुुनर्स्था�ा�पन
�	 काार्ययकर्ताा�-संंबंंधि�त अनुुपाालन और सुुरक्षाा एवंं संंरक्षाा

कोयला: 
	¶ परि�चय: 
�	यह एक प्रकाार काा जीीवााश्म ईंधन हैै जोो तलछटीी चट्टाानोंं केे रूप 

मेें पाया जाता है और इसे अक््सर 'ब््ललैक गोल््ड' के रूप मेें जाना 
जाता है।

�	यह सबसेे अधि�क माात्राा मेंं पाायाा जाानेे वाालाा जीीवााश्म ईंधन हैै। 
इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप मेें लोहा, इस््पपात, भाप इंजन 
जैसे उद्योगोों मेें और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। 
कोयले से उत््पन्न बिजली को ‘थर््मल पावर’ कहते हैैं।

�	वि�श्व केे प्रमुुख कोोयलाा उत्पाादकोंं मेंं चीीन, अमेेरि�काा, 
ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैैं।

�	भाारतीीय कोोयलेे मेंं रााख कीी माात्राा अधि�क (35 सेे 45%) होोतीी 
है और इसमेें सल््फर की मात्रा लगभग 0.5% होती है, जबकि 
विश्व के अन््य हिस््सोों मेें पाए जाने वाले कोयले मेें राख की मात्रा 
15% होती है।

	¶ भाारत मेंं कोोयलेे काा वि�तरण:
�	गोंंडवाानाा कोोयलाा क्षेेत्र (250 मि�लि�यन वर्षष पुुराानाा):

�	भाारत केे लगभग 98% कोोयलाा भंंडाार और कुुल कोोयलाा 
उत््पपादन का 99% गोोंडवाना क्षेत्ररों से प्राप््त होता है।

�	भाारत केे गोंंडवाानाा क्षेेत्र सेे धाातुुकर्मम ग्रेेड केे सााथ-सााथ 
बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला प्राप््त होता है।

�	यह दाामोोदर (झाारखंंड-पश्चि�म बंंगााल), महाानदीी 
(छत्तीसगढ़-ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर््मदा 
घाटियोों मेें पाया जाता है।

�	टर्शि�ियरीी कोोयलाा क्षेेत्र (15-60 मि�लि�यन वर्षष पुुराानाा):
�	इसमेंं काार्बबन कीी माात्राा बहुत कम लेेकि�न नमीी और सल्फर 

की मात्रा भरपूर होती है।
�	टर्शि�ियरीी कोोयलाा क्षेेत्र मुुख्य रूप सेे अति�रि�क्त प्राायद्वीीपीीय 

क्षेत्ररों तक ही सीमित है।

�	प्रमुुख क्षेेत्रोंं मेंं असम, मेेघाालय, नगाालैंंड, अरुणााचल प्रदेेश, 
जम््ममू-कश््ममीर, पश्चिम बंगाल मेें स््थथित दार््जजिलिंग की 
हिमालय की तलहटी, राजस््थथान, उत्तर प्रदेश और केरल 
शामिल हैैं।

	¶ वर्गीीकरण: 
�	एन्थ्रेेसााइट (काार्बबन- 80-95%, जम्मूू-कश्मीीर मेंं कम माात्राा मेंं 

पाई जाती है)।
�	बि�टुुमि�नस (काार्बबन- 60-80%, झाारखंंड, पश्चि�म बंंगााल, 

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध््य प्रदेश मेें पाया जाता है)।
�	लि�ग्नााइट (काार्बबन- 40-55%, इसमेंं नमीी उच्च होोतीी हैै और यह 

राजस््थथान, लखीमपुर (असम) तथा तमिलनाडु मेें पाया जाता 
है)।

�	पीीट (काार्बबन- 40% सेे कम और यह काार्बबनि�क पदाार्थथ 
(लकड़़ी) से कोयले मेें परिवर््तन का पहला चरण है)। 

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत् 
विकास सहयोग ढाँचा 2023-2027
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार-संयुक्त 
राष्ट्र सतत् विकास सहयोग ढाँचा (Government of India-
United Nations Sustainable Development 
Cooperation Framework (GoI-UNSDCF) 
2023-2027 पर हस््तताक्षर किये।
	¶ संंयुुक्त रााष्ट्र महाासभाा इस ढाँँ�चेे कोो देेश स्तर पर संंयुुक्त रााष्ट्र वि�काास 

प्रणाली हेतु प्रमुख योजना और कार््ययान््वयन साधन के रूप मेें नामित 
करती है।

	¶ यह ढाँँ�चाा वि�काास हेेतुु भाारत केे रााष्ट्रीीय दृष्टि�कोोण केे सााथ संंरेेखि�त 
करता है और इसका उद्देश््य सतत् विकास लक्षष्य (Sustainable 
Development Goals- SDG) को प्राप््त करना है, 
जिसमेें लैैंगिक समानता, युवा सशक्तीकरण एवं मानव अधिकारोों पर 
ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 
	¶ साामरि�क स्तंंभ और परि�णााम क्षेेत्र: 
�	GoI-UNSDCF 2023-2027 कोो एजेंंडाा, 2030 सेे प्रााप्त 

चार सामरिक स््ततंभोों पर बनाया गया है:
�	लोोग, समृृद्धि�, ग्रह और भाागीीदाारीी। 

�	चाार स्तंंभोंं मेंं छह परि�णााम क्षेेत्र शाामि�ल हैंं:
�	स्वाास्थ्य और कल्यााण



www.drishtiias.com/hindi

|| PT SPRINT (शाासन व्यवस्थाा) || 2024150150

�	पोोषण और खााद्य सुुरक्षाा
�	गुुणवत्ताापूूर्णण शि�क्षाा
�	आर्थि�िक वि�काास और उचि�त काार्यय
�	पर्याा�वरण, जलवाायुु, WASH (जल, सफााई और 

स््वच््छता) तथा सुनम््यता
�	लोोगोंं, समुुदाायोंं और संंस्थाानोंं कोो सशक्त बनाानाा

	¶ लक्ष्य: 
�	GoI-UNSDCF सतत् वि�काास लक्ष्योंं (SDG) केे 

स््थथानीयकरण एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South 
Cooperation) पर विशेष बल देता है, यह सतत् विकास 
लक्षष्ययों को लागू करने और उसमेें तेज़ी लाने मेें भारत के नेतृत्तत्व 
के साथ सामंजस््य स््थथापित करता है।
�	“SDG स्थाानीीयकरण” स्थाानीीय स्तर पर SDG कोो 

व््ययावहारिक रूप देने की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय ढाँचे और 
समुदायोों की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

�	भाारत काा लक्ष्य वि�श्व स्तर पर अपनेे वि�काास मॉॉडल प्रदर्शि�ित 
करना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़़ावा 
देना है।

	¶ काार्याा�न्वयन और नि�गराानीी: 
�	GoI-UNSDCF 2023-2027 केे काार्याा�न्वयन, नि�गराानीी 

और रिपोर््टििंग का संयुक्त संचालन एक संयुक्त संचालन समिति 
के माध््यम से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाएगा।

सतत् विकास लक्षष्य (SDG):
	¶ सतत् वि�काास लक्ष्योंं (SDG) कोो वैैश्वि�क लक्ष्योंं केे रूप मेंं भीी 

जाना जाता है, वर््ष 2015 मेें संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप््त 
करने, ग्रह की रक्षा और वर््ष 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि 
सुनिश्चित करने के लिये इसे एक सार््वभौमिक आह्वान के रूप मेें 
अपनाया गया था।
�	17 SGD एकीीकृृत हैंं- इन लक्ष्योंं केे अंंतर्गगत एक क्षेेत्र मेंं कीी 

गई कार््रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामोों को प्रभावित करेगी और 
इनके अंतर््गत सामाजिक, आर््थथिक तथा पर््ययावरणीय रूप से 
स््थथिर/वहनीय विकास होगा।

�	यह पि�छड़ेे देेशोंं कोो वि�काास क्रम मेंं प्रााथमि�कताा प्रदाान करताा हैै।
�	SDG कोो गरीीबीी, भुुखमरीी, एड्स और महि�लााओं केे खि�लााफ 

भेदभाव को समाप््त करने के लिये बनाया गया है।
�	भाारत नेे हााल केे वर्षोंं मेंं वि�शेेष रूप सेे SDG केे 13वेंं लक्ष्य 

को प्राप््त करने के लिये महत्तत्वपूर््ण प्रयास किये हैैं।
�	यह लक्ष्य जलवाायुु परि�वर्ततन और इसकेे प्रभाावोंं सेे नि�पटनेे 

के लिये तत््ककाल कार््रवाई करने का आह्वान करता है।

 

भारत मेें गैर-संचारी रोगोों मेें चिंताजनक 
वृद्धि
चर््चचा मेें क््योों?  

भारतीय आयुर््वविज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council 
of Medical Research- ICMR) और स््ववास््थ््य एवं परिवार 
कल््ययाण मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज़ रिसर््च फाउंडेशन द्वारा 
किये गए एक हालिया अध््ययन मेें भारत मेें गैर-संचारी रोगोों मेें चिंताजनक 
वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
	¶ यह अध्ययन 31 रााज्योंं और केंंद्रशाासि�त प्रदेेशोंं कोो शाामि�ल करनेे 

वाला पहला व््ययापक महामारी विज्ञान शोध पत्र है। अध््ययन विभिन्न 
क्षेत्ररों के डेटा को एकत्रित करके देश मेें मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोग 
के प्रसार और प्रभाव पर महत्तत्वपूर््ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
अध््ययन की मुख््य बातेें: 

	¶ 25-26.4% कीी दर केे सााथ गोोवाा, पुुद्दुुचेेरीी और केेरल मेंं मधुुमेेह केे 
मामले सबसे अधिक हैैं।

	¶ मधुुमेेह: भाारत मेंं मधुुमेेह केे रोोगि�योंं कीी संंख्याा अब 101 मि�लि�यन 
है।
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	¶ प्रीीडाायबि�टीीज़: इस अध्ययन मेंं प्रीी-डाायबि�टीीज़ वाालेे 136 मि�लि�यन 
लोगोों की पहचान की गई है।

	¶ उच्च रक्तचााप: अध्ययन केे अनुुसाार, उच्च रक्तचााप वाालेे व्यक्ति�योंं 
की संख््यया 315 मिलियन पाई गई है।

	¶ मोोटाापाा: 254 मि�लि�यन लोोगोंं कोो आमतौौर पर मोोटेे केे रूप मेंं 
वर्गीकृत किया गया था, जबकि पेट के मोटापे अथवा एब््डडोमिनल 
ओबेसिटी वाले लोगोों की संख््यया 351 मिलियन बताई गई है।
�	साामाान्य तौौर पर मोोटाापेे सेे पीीड़ि�त आबाादीी कीी संंख्याा 28.6% 

है, जबकि पेट के मोटापे से पीड़ित भारतीयोों की संख््यया 39.5% 
है। महिलाओं मेें पेट के मोटापे की शिकायत सबसे अधिक, 
50% है।

	¶ हााइपरकोोलेेस्ट्रोोलेेमि�याा: इससेे पीीड़ि�त व्यक्ति�योंं कीी संंख्याा 213 
मिलियन है, जिनमेें  धमनियोों मेें वसा जमा होने से दिल के दौरे और 
स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
�	अध्ययन सेे पताा चलताा हैै कि� 24% भाारतीीय हााइपरकोोलेेस्ट्रोोलेेमि�याा 

से पीड़़ित हैैं।
	¶ उच्च LDL कोोलेेस्ट्रॉॉल: 185 मि�लि�यन व्यक्ति�योंं मेंं लोो-डेंंसि�टीी 

लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स््तर बढ़़ा हुआ पाया गया।
�	LDL "खरााब कोोलेेस्ट्रॉॉल" हैै क्योंंकि� रक्त मेंं इसकीी बहुत 

अधिक मात्रा धमनियोों मेें पट्टिका के निर््ममाण मेें योगदान कर 
सकती है।

�	कोोलेेस्ट्रॉॉल "लि�पोोप्रोोटीीन" नाामक प्रोोटीीन पर रक्त केे मााध्यम सेे 
प्रवाह करता है। 

 

सचूना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें बॉम््बबे उच्च न््ययायालय (Bombay High Court) 
ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध््यस््थ दिशा-निर्देश और डिजिटल 
मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 पैरोडी या व््ययंग््य के 
माध््यम से सरकार की निष््पक्ष आलोचना को संरक्षण प्रदान नहीीं करता है।
	¶ आईटीी नि�यम सूूचनाा प्रौौद्योोगि�कीी अधि�नि�यम, 2000 सेे अधि�काार 

प्राप््त करते हैैं, जो भारत मेें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर््स को कानूनी मान््यता 
देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023:
	¶ मध्यवर्तीी संंस्थाानोंं केे लि�येे अनि�वाार्यय:
�	कोोई भीी प्लेेटफॉॉर्मम हाानि�काारक अस्वीीकृृत ऑनलााइन गेेम और 

उनके विज्ञापनोों की अनुमति नहीीं दे सकता है।
�	उन्हेंं भाारत सरकाार केे बाारेे मेंं गलत जाानकाारीी सााझाा नहींं करनीी 

चाहिये, जैसा कि एक तथ््य-जाँच इकाई द्वारा पुष्टि की गई है।
�	एक ऑनलााइन मध्यस्थ- जि�समेंं फेेसबुुक, यूूट्यूूब और 

ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प््ललेटफॉर््म तथा एयरटेल, जियो 
एवं वोडाफोन आइडिया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल 
हैैं, को केेंद्र सरकार से संबंधित सामग्री की मेज़बानी न 
करने के लिये "उचित प्रयास" करना चाहिये जिसे "तथ््य-
जाँच इकाई" द्वारा "नकली या भ्रामक" के रूप मेें पहचाना 
जाता है तथा आईटी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा 
सकता है।

	¶ स्व-नि�याामक नि�कााय:
�	ऑनलााइन गेेमिं�ंग प्रदाान करनेे वाालेे प्लेेटफॉॉर्मम कोो एक स्व-

नियामक निकाय (SRB) के साथ पंजीकरण करना होगा जो 
यह निर््धधारित करेगा कि खेल "अनुमति" है या नहीीं।

�	प्लेेटफॉॉर्मम कोो यह सुुनि�श्चि�त करनाा चााहि�येे कि� ऑनलााइन गेेम मेंं 
कोई जुआ या सट्टेबाज़ी का तत्तत्व शामिल न हो। उन््हेें कानूनी 
आवश््यकताओं, मानकोों और माता-पिता के नियंत्रण जैसी 
सुरक्षा सावधानियोों का भी पालन करना चाहिये।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 
बीमा दावा
चर््चचा मेें क््योों?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैैंक खाताधारकोों 
को प्रदान किये गए दुर््घटना बीमा कवर हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षषों मेें दायर 
किये गए 647 दावोों मेें से केवल 329 का निपटान किया गया है।
	¶ वि�त्त वर्षष 2021-22 मेंं 341 दाावेे दाायर कि�येे गए, जि�नमेंं सेे 182 काा 

निपटान किया गया और 48 को खारिज कर दिया गया एवं वित्त वर््ष 
2022-23 मेें 306 दावे दायर किये गए, जिनमेें से 147 का निपटान 
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किया गया व 10 को खारिज कर दिया गया, इसके अलावा शेष 
149 दावोों के बारे मेें कोई जानकारी नहीीं है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना:
	¶ परि�चय:
�	प्रधाानमंंत्रीी जन धन योोजनाा (PMJDY) वि�त्तीीय समाावेेशन केे 

लिये राष्ट्रीय मिशन है। यह वित्तीय सेवाओं, अर््थथात् बैैंकिंग/
बचत और जमा खातोों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेेंशन की सुलभ 
तरीके से पहुुँच सुनिश्चित करता है।

�	इस योोजनाा केे तहत कि�सीी भीी बैंंक शााखाा याा बि�ज़नेेस कॉॉरेेस्पोंंडेंंट 
(बैैंक मित्र) आउटलेट मेें उन लोगोों का एक मूल बचत बैैंक 
जमा (Basic Savings Bank Deposit- BSBD) 
खाता खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन््य खाता नहीीं है।

	¶ उद्देेश्य:
�	वि�भि�न्न वि�त्तीीय सेेवााओं जैैसेे- बुुनि�याादीी बचत बैंंक खाातेे कीी 

उपलब््धता, आवश््यकता आधारित ऋण तक पहुुँच, प्रेषण 
सुविधा, बीमा एवं पेेंशन की बहिष््ककृत वर्गगों यानी कमज़ोर वर्गगों 
तथा निम््न-आय वाले समूहोों तक पहुुँच सुनिश्चित करना।

�	यह सभीी सरकाारीी लााभोंं (केंंद्र / रााज्य / स्थाानीीय नि�कााय सेे) 
को लाभार््थथियोों के खातोों के माध््यम से प्रदान करने और केेंद्र 
सरकार की प्रत््यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को आगे 
बढ़़ाने की परिकल््पना करता है।

�	इस योोजनाा केे तहत वि�त्तीीय समाावेेशन केे लि�येे टेेलीीकॉॉम 
ऑपरेटरोों और कैश आउट पॉइंट््स के रूप मेें स््थथापित केेंद्ररों के 
माध््यम से मोबाइल लेन-देन का भी उपयोग करने की योजना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने एक अभियुक्त की उस याचिका पर 
सुनवाई की जिसमेें उसने अपने विरुद्ध बिहार मेें दर््ज प्राथमिकियोों को 
तमिलनाडु की प्राथमिकी से जोड़ने की मांग की थी।
	¶ आरोोपीी कथि�त तौौर पर कठोोर रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा अधि�नि�यम (NSA), 

1980 के तहत तमिलनाडु मेें बिहार के मज़दूरोों पर हमले के बारे मेें 
फर्जी खबर फैला रहा था।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:
	¶ वि�षय:
�	NSA साार्ववजनि�क व्यवस्थाा और रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा कोो बनााए 

रखने के लिये वर््ष 1980 मेें बनाया गया एक निवारक निरोध 
कानून है।

�	नि�वाारक नि�रोोध काानूून भवि�ष्य मेंं कि�सीी व्यक्ति� कोो अपरााध करनेे 
से रोकने और/या भविष््य मेें अभियोजन से बचने के लिये उसे 
हिरासत मेें लेना है।
�	संंवि�धाान काा अनुुच्छेेद 22 (3) (b) रााज्य कोो सुुरक्षाा 

और सार््वजनिक व््यवस््थथा के कारणोों से निवारक निरोध 
और व््यक्तिगत स््वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।

�	अनुुच्छेेद 22(4) मेंं कहाा गयाा हैै कि� नि�वाारक नज़रबंंदीी 
का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व््यक्ति को 
तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये हिरासत मेें रखने 
का अधिकार नहीीं देगा।

	¶ सरकाार कीी शक्ति�याँँ�:
�	NSA केंंद्र याा रााज्य सरकाार कोो अधि�काार देेताा हैै कि� वह 

किसी व््यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी तरह से 
कार््य करने से रोकने के लिये उसे हिरासत मेें ले सकता है।

�	सरकाार कि�सीी व्यक्ति� कोो साार्ववजनि�क व्यवस्थाा कोो बााधि�त करनेे 
से रोकने या समुदाय के लिये आवश््यक आपूर््तति और सेवाओं 
के रखरखाव के लिये भी हिरासत मेें ले सकती है।

	¶ कााराावाास कीी अवधि�:
�	इसकेे तहत हि�राासत मेंं रखनेे कीी अधि�कतम अवधि� 12 महीीनेे 

है।
	¶ रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा परि�षद कीी स्थाापनाा:
�	यह अधि�नि�यम एक रााष्ट्रीीय सुुरक्षाा परि�षद केे गठन काा भीी 

प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलोों पर 
प्रधानमंत्री को सलाह देती है।

लॉजिस््टटिक प्रदर््शन सूचकांक 2023
चर््चचा मेें क््योों?

विश्व बैैंक द्वारा जारी किये गए लॉजिस््टटिक प्रदर््शन सूचकांक 
(LPI) 2023 मेें 139 देशोों के सूचकांक मेें भारत अब 38वेें स््थथान पर 
है।
	¶ वर्षष 2018 और 2014 मेंं भाारत क्रमशःः 44वेंं और 54वेंं स्थाान पर 

था। अतः प्रगति के संदर््भ मेें वर््तमान मेें भारत की रैैंक काफी बेहतर 
है।

	¶ इससेे पहलेे वााणि�ज्य और उद्योोग मंंत्राालय नेे लॉॉजि�स्टि�िक्स ईज़ 
अक्रॉस डिफरेेंट स््टटेट््स (LEADS) रिपोर््ट 2022 जारी की थी।
लॉजिस््टटिक प्रदर््शन सूचकांक:

	¶ LPI वि�श्व बैंंक समूूह द्वााराा वि�कसि�त एक इंंटरैैक्टि�िव बेंंचमाार्किं�ंग 
टूल है।
�	यह देेशोंं कोो व्याापाार लॉॉजि�स्टि�िक केे प्रदर्शशन मेंं आनेे वाालीी 

चुनौतियोों और अवसरोों की पहचान करने मेें मदद करता है।
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	¶ यह वि�श्वसनीीय आपूूर्ति�ि शृंंखलाा कड़ि�योंं और इसेे सक्षम करनेे वाालेे 
मूलभूत घटकोों को स््थथापित करने की सुलभता का आकलन करता 
है। लॉजिस््टटिक की प्रभावशीलता का आकलन 6 कारकोों के आधार 
पर किया जाता है:
�	सीीमाा शुुल्क प्रदर्शशन
�	आधाारभूूत संंरचनाा कीी गुुणवत्ताा
�	शि�पमेंंट कीी सुुलभ व्यवस्थाा
�	लॉॉजि�स्टि�िक सेेवााओं कीी गुुणवत्ताा
�	प्रेेषि�त वस्तुु कीी ट्रैैकिं�ंग और अनुुरेेखण
�	शि�पमेंंट कीी समयबद्धताा

	¶ वि�श्व बैंंक नेे वर्षष 2010 सेे 2018 तक प्रत्येेक दोो वर्षष मेंं LPI जाारीी 
किया, जिसमेें कोविड-19 महामारी और सूचकांक पद्धति मेें 
संशोधन के कारण वर््ष 2020 मेें देरी हुई। रिपोर््ट अंततः वर््ष 2023 
मेें प्रकाशित की गई।
�	पहलीी बाार LPI मेंं 2023 शि�पमेंंट पर नज़र रखनेे वाालेे बड़ेे 

डेटाबेस से उत््पन्न मेट्रिक््स का उपयोग करके व््ययापार की गति 
का विश्लेषण किया गया है, जिससे 139 देशोों मेें तुलना की जा 
सकती है।

उड़़ान 5.0 योजना
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें सरकार ने क्षेत्रीय संपर््क योजना- उड़ान (UDAN 
5.0) के पाँचवेें चरण की शुरुआत की है।
	¶ उड़ाान 5.0 केे प्रमुुख बिं�ंदुु:
�	यह श्रेेणीी-2 (20-80 सीीट) और श्रेेणीी-3 (>80 सीीट) 

एयरक्राफ््ट पर केेंद्रित है।
�	इसमेंं याान कीी उड़ाान केे आरंंभ और गंंतव्य केे बीीच कीी दूूरीी पर 

कोई प्रतिबंध नहीीं है।
�	प्रदाान कि�येे जाानेे वाालेे VGF कोो प्रााथमि�कताा और गैैर-

प्राथमिकता वाले दोनोों क्षेत्ररों के लिये 600 किमी. की दूरी तक 
निर््धधारित किया जाएगा; पहले यह दूरी 500 किमी. थी।

�	इसमेंं कोोई पूूर्वव नि�र्धाा�रि�त माार्गग नि�र्धाा�रण नहींं कि�याा जााएगाा; 
एयरलाइंस द्वारा प्रस््ततावित केवल नेटवर््क और व््यक्तिगत रूट 
प्रस््तताव पर विचार किया जाएगा।

�	एक हीी माार्गग कोो एक हीी एयरलााइन कोो एक सेे अधि�क बाार नहींं 
दिया जाएगा, चाहे वह अलग-अलग नेटवर््क मेें हो या एक ही 
नेटवर््क मेें।

�	यदि� लगााताार चाार ति�मााहि�योंं केे लि�येे औसत त्रैैमाासि�क पैैसेंंजर 
लोड फैक््टर (PLF) 75% से अधिक है, तो किसी एयरलाइन 

को प्रदान किये गए संचालन का विशेषाधिकार वापस ले लिया 
जाएगा।
�	ऐसाा कि�सीी माार्गग पर एकााधि�काार कोो रोोकनेे केे लि�येे कि�याा 

गया है।
�	एयरलााइनोंं कोो माार्गग आवंंटि�त कि�येे जाानेे केे 4 महीीनेे केे भीीतर 

परिचालन शुरू करना होगा; पहले यह समयसीमा 6 महीने थी।
�	एक ऑपरेेटर सेे दूूसरेे ऑपरेेटर केे रूट हेेतुु नोोवेेशन प्रक्रि�याा कोो 

सरल बनाने के साथ प्रोत््ससाहित किया गया है।
�	नोोवेेशन- मौौजूूदाा अनुुबंंध कोो प्रति�स्थाापन अनुुबंंध केे सााथ 

प्रतिस््थथापित करने की प्रक्रिया है, जहाँ अनुबंध करने वाले 
पक्ष आम सहमति पर पहुुँचते हैैं।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 
सीमा विवाद का समाधान
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर््ष 1972 से चले 
आ रहे सीमा विवाद का स््थथायी समाधान हो गया है।  
	¶ असम और अरुणााचल प्रदेेश 804 कि�लोोमीीटर लंंबीी सीीमाा सााझाा 

करते हैैं।

समझौते के प्रमुख बिंदु:
	¶ इस समझौौतेे सेे ऐति�हाासि�क परि�प्रेेक्ष्य, जनसांं�ख्यि�िकीीय प्रोोफााइल, 

प्रशासनिक सुविधा, सीमा की निकटता और निवासियोों की 
आकांक्षाओं को ध््ययान मेें रखते हुए दोनोों राज््योों के बीच 700 
किलोमीटर से अधिक की सीमा को कवर करने वाले 123 गाँवोों से 
संबंधित विवाद का समाधान होने की उम््ममीद है। 
�	यह अंंति�म समझौौताा होोगाा जि�सकेे अंंतर्गगत कोोई भीी रााज्य भवि�ष्य 

मेें किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीीं करेगा 
	¶ समझौौतेे केे बााद सीीमााओं काा नि�र्धाा�रण करनेे केे लि�येे दोोनोंं रााज्य 

सरकारोों के प्रतिनिधियोों की उपस््थथिति मेें सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक 
विस््ततृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

संगठन से समृद्धि: DAY-NRLM
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत््ययोदय 
योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने 
"संगठन से समृद्धि- किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीीं छोड़ना 
(Sangathan Se Samridhhi– Leaving no Rural 
Woman Behind)" अभियान लॉन्‍च किया। इसका उद्देश्‍य स््वयं 
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सहायता समूह (Self Help Groups- SHG) के अंतर््गत सभी 
कमज़ोर और सीमांत ग्रामीण परिवारोों को लाना है।

संगठन से समृद्धि अभियान: 
	¶ परि�चय: 
�	यह अभि�याान आज़ाादीी काा अमृृत महोोत्‍‍सव समाावेेशीी वि�काास केे 

अंतर््गत लॉन्‍च किया गया है और इसका उद्देश्‍य पात्र ग्रामीण 
परिवारोों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना है।

�	इसकाा उद्देेश्‍‍य स्वयंं सहाायताा समूूह केे अंंतर्गगत सभीी कमज़ोोर 
और सीमांत ग्रामीण परिवारोों को लाना है, ताकि वे ऐसे कार््यक्रम 
के अंतर््गत प्रदान किये जा रहे लाभोों को प्राप््त कर सकेें।

�	यह अभि�याान 1.1 लााख स्वयंं सहाायताा समूूह बनाानेे कीी वि�चाार 
के साथ सभी राज्‍योों मेें चलाया जाएगा। इसके तहत प्रस््ततावित 
कार््य इस प्रकार हैैं:
�	ग्रााम संंगठनोंं कीी साामाान्‍‍य बैैठकेंं आयोोजि�त करनाा।
�	स्वयंं सहाायताा समूूह चैंंपि�यनोंं द्वााराा अनुुभव सााझाा करतेे हुए 

परिवारोों को इसमेें शामिल करने के लिये प्रेरित करना।
�	साामूूहि�क संंसााधन व्‍‍यक्ति� अभि�याान (Community 

Resource Persondrives) का आयोजन
�	स्वयंं सहाायताा समूूह बैंंक खाातेे खोोलनाा तथाा अन्‍‍य 

हितधारकोों द्वारा संवर्द्धित SHG का सामान्‍य डाटाबेस 
तैयार करना।

	¶ ऐसेे अभि�याान कीी आवश्यकताा:
�	भाारत कीी कुुल आबाादीी काा 65% ग्राामीीण आबाादीी हैै और इन 

क्षेत्ररों की महिलाओं को भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की 
अर््थव््यवस््थथा बनाने मेें महत्तत्वपूर््ण योगदान प्रदान करने हेतु सभी 
संभव अवसर प्रदान करना महत्तत्वपूर््ण है।

�	जब इतनीी बड़ीी संंख्याा मेंं महि�लााएँँ SHG काा हि�स्साा बनेंंगीी, 
तो इसका देश के सकल घरेलू उत््पपाद (GDP) पर काफी 
प्रभाव पड़़ेगा।  

डिजिटल हेल््थ समिट 2023
चर््चचा मेें क््योों?  

हाल ही मेें गोवा मेें भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation 
of Indian Industry- CII) द्वारा डिजिटल हेल््थ समिट 2023 
का आयोजन किया गया।
	¶ CII एक गैैर-सरकाारीी, गैैर-लााभकाारीी, उद्योोग-आधाारि�त और 

उद्योग-प्रबंधित संगठन है।

डिजिटल हेल््थ समिट 2023 की प्रमुख विशेषताएँ:
	¶ इसनेे डि�जि�टल स्वाास्थ्य नवााचाारोंं केे महत्त्व पर प्रकााश डाालाा और 

बताया कि कैसे वे 3D प््रििंटिंग, पॉइंट-ऑफ-केयर डायग््ननोस््टटिक््स, 
रोबोट, जैव सूचना विज्ञान तथा जीनोमिक््स सहित घातीय चिकित््ससा 
को सशक्त बना सकते हैैं।

	¶ इसकाा उद्देेश्य अंंतरसंंचाालनीीयताा, डेेटाा गोोपनीीयताा और डेेटाा सुुरक्षाा 
मानकोों को बढ़़ावा देने के लिये एक डिजिटल पब््ललिक गुड््स 
फ्रेमवर््क बनाना है।

	¶ इसनेे उच्च गुुणवत्ताापूूर्णण  चि�कि�त्साा तक समाान पहुँँच केे सााथ 
"नागरिक केेंद्रित" डिजिटल स््ववास््थ््य प्रणालियोों की आवश््यकता पर 
बल दिया।

	¶ सााथ हीी इस बाात पर भीी प्रकााश डाालाा कि� स्वाास्थ्य प्रौौद्योोगि�कीी चौौथीी 
औद्योगिक क््राांति का सबसे महत्तत्वपूर््ण पहलू है।

केेंद्र सरकार स््ववास््थ््य योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें स््ववास््थ््य मंत्रालय ने सभी CGHS लाभार््थथियोों के लिये 
केेंद्र सरकार स््ववास््थ््य योजना पैकेज दरोों मेें संशोधन की घोषणा की है और 
वीडियो कॉल सुविधा प्रदान करके कर््मचारियोों के लिये CGHS रेफरल 
प्रक्रिया को सुव््यवस््थथित रूप प्रदान किया है।
	¶ केंंद्र सरकाार नेे आउट-पेेशेंंट डि�पाार्टटमेंंट (OPD)/इन-पेेशेंंट 

डिपार््टमेेंट (IPD) के लिये परामर््श शुल््क की CGHS दरोों को 
150 रुपए से बढ़़ाकर 350 रुपए कर दिया है और साथ ही ICU 
शुल््क मेें संशोधन कर इसे 5,400 रुपए कर दिया गया है।
CGHS मेें किये गए हालिया परिवर््तनोों के प्रभाव:  

	¶ स्वाास्थ्य सेेवााओं कीी लाागत: 
�	पराामर्शश शुुल्क, ICU शुुल्क और कमरेे केे कि�राायेे मेंं वृृद्धि� 

सहित CGHS पैकेज दरोों मेें संशोधन से लाभार््थथियोों के लिये 
स््ववास््थ््य देखभाल लागत मेें वृद्धि होने की संभावना है। जबकि 
संशोधित दरोों का उद्देश््य स््ववास््थ््य सेवाओं की बढ़ती लागत को 
कवर करना है, इस कदम से कुछ लोगोों के लिये स््ववास््थ््य 
देखभाल का खर््च उठाना अधिक कठिन हो सकता है।

	¶ स्वाास्थ्य सेेवााओं तक पहुँँच:
�	वीीडि�योो कॉॉल रेेफरल प्रक्रि�याा सेे स्वाास्थ्य सेेवााओं तक पहुँँच मेंं 

सुधार की उम््ममीद है, खासकर उन लोगोों के लिये जिन््हेें वेलनेस 
सेेंटर मेें व््यक्तिगत रूप से जाना मुश््ककिल है। यह भी अनुमान 
लगाया गया है कि यह सरलीकृत प्रक्रिया लाभार््थथियोों के लिये 
विलंबता और असुविधा को कम करके CGHS की दक्षता मेें 
वृद्धि करेगी।

CGHS:
	¶ परि�चय:
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�	CGHS एक व्याापक स्वाास्थ्य सेेवाा योोजनाा हैै जि�सकेे तहत 
केेंद्र सरकार द्वारा अपने कर््मचारियोों, पेेंशनभोगियोों और उनके 
आश्रितोों को लाभ प्रदान किया जाता है।

�	इसकीी स्थाापनाा वर्षष 1954 मेंं सरकाारीी कर्ममचाारि�योंं और उनकेे 
परिवारोों को गुणवत्तापूर््ण स््ववास््थ््य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश््य 
से की गई थी।

	¶ प्रदाान कीी जाानेे वाालीी सुुवि�धााएँँ:
�	कल्यााण केंंद्रोंं मेंं OPD उपचाार, जि�समेंं दवााएँँ उपलब्ध कराानाा 

शामिल है।
�	CGHS सेे रेेफरल केे सााथ पॉॉलीीक्लि�नि�क, सरकाारीी अस्पताालोंं 

और CGHS नामांकित अस््पतालोों मेें विशेषज्ञ परामर््श।
�	कैैशलेेस उपचाार सुुवि�धााओं केे सााथ सरकाारीी एवंं नाामांं�कि�त 

अस््पतालोों मेें पेेंशनभोगियोों के लिये OPD और आंतरिक रोगी 
उपचार तथा पैनलबद्ध अस््पतालोों एवं डायग््ननोस््टटिक केेंद्ररों मेें 
चिह्नित लाभार््थथियोों के लिये उपचार। 

�	आपाात स्थि�िति� मेंं सरकाारीी याा नि�जीी अस्पताालोंं मेंं हुए उपचाार 
खर््च की प्रतिपूर््तति।

�	अनुुमति� प्रााप्त करनेे केे बााद श्रवण यंंत्र, कृृत्रि�म अंंग और 
उपकरणोों की खरीद के लिये किये गए व््यय की प्रतिपूर््तति। 

�	माातृृत्त्व और बााल स्वाास्थ्य सेेवााएँँ, परि�वाार कल्यााण और 
चिकित््ससा परामर््श। 

�	आयुुर्वेेद, होोम्योोपैैथीी, यूूनाानीी और सि�द्ध औषधि� प्रणाालीी (आयुुष) 
के तहत दवाओं का वितरण।

	¶ उपलब्धि��याँँ�:
�	वर्ततमाान मेंं पूूरेे भाारत केे 79 शहरोंं मेंं लगभग 42 लााख लााभाार्थीी 

CGHS द्वारा कवर किये गए हैैं तथा सेवाओं की पहुुँच मेें 
सुधार के लिये और अधिक शहरोों को शामिल करने का प्रयास 
किया जा रहा है। 

रंगनाथ रिपोर््ट और धर््माांतरित दलितोों 
के लिये आरक्षण
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने धार््ममिक और भाषायी अल््पसंख््यकोों 
के लिये न््ययायमूर््तति रंगनाथ मिश्रा आयोग की वर््ष 2007 की एक रिपोर््ट का 
पुनः अवलोकन किया, जिसमेें ईसाई और इस््ललाम मेें परिवर््ततित दलितोों के 
लिये अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
	¶ केंंद्र नेे इस रि�पोोर्टट कोो खाारि�ज़ कर दि�याा थाा, लेेकि�न शीीर्षष न्याायाालय 

का मानना है कि इसमेें मौजूद जानकारियाँ महत्तत्वपूर््ण हैैं जिनका 
उपयोग यह निर््धधारित करने मेें मदद कर सकता है कि वर््ष 1950 के 

संविधान आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति वर््ग से धर््माांतरित 
दलितोों को बाहर करना असंवैधानिक है अथवा नहीीं।

नोट:  
	¶ मि�श्राा रि�पोोर्टट कोो खाारि�ज़ करतेे हुए सरकाार नेे हााल हीी मेंं एक पूूर्वव 

न््ययायमूर््तति के.जी. बालाकृष््णन की अध््यक्षता मेें नया आयोग गठित 
किया था। सरकार ने "ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियोों से 
संबंध रखने वाले परंतु हिंदू, बौद्ध और सिख धर््म के अतिरिक्त अन््य 
धर्ममों मेें परिवर््ततित होने वाले" लोगोों को अनुसूचित जाति का दर््जजा देने 
के सवाल पर एक रिपोर््ट तैयार करने के लिये दो वर््ष का समय 
दिया।

	¶ इस रि�पोोर्टट कोो खाारि�ज़ करनेे केे पीीछेे केंंद्र काा तर्कक हैै कि� "ऐसेे दलि�त 
जो जाति के कारण होने वाली समस््ययाओं को दूर करने के लिये 
ईसाई अथवा इस््ललाम मेें परिवर््ततित हो गए हैैं, वे उन लोगोों द्वारा प्राप््त 
आरक्षण लाभोों का दावा नहीीं कर सकते हैैं जिन््होोंने हिंदू धार््ममिक 
व््यवस््थथा मेें बने रहने का विकल््प चुना है।"

रंगनाथ रिपोर््ट के मुख््य बिंदु:
	¶ धाार्मि�िक और भााषाायीी अल्पसंंख्यकोंं केे लि�येे न्याायमूूर्ति�ि रंंगनााथ मि�श्राा 

आयोग की वर््ष 2007 की रिपोर््ट मेें ईसाई तथा इस््ललाम धर््म मेें 
धर््माांतरित होने वाले दलितोों हेतु अनुसूचित जाति आरक्षण प्रदान किये 
जाने की सिफारिश की गई थी। 

	¶ दलि�त ईसााइयोंं और मुुसलमाानोंं कोो न केेवल अपनेे धर्मम केे उच्च 
जाति के सदस््योों से बल््ककि व््ययापक हिंदू-वर््चस््व वाले समाज से भी 
भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 

	¶ ईसााई और इस्लााम धर्मम अपनाानेे वाालेे दलि�तोंं कोो SC श्रेेणीी सेे बााहर 
रखना समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है तथा इन धर्ममों 
के मूल सिद््धाांतोों के खिलाफ है, जो जातिगत भेदभाव को अस््ववीकार 
करते हैैं। 

	¶ ईसााई और इस्लााम धर्मम मेंं धर्मांं�तरि�त होोनेे वाालेे दलि�तोंं कोो SC काा 
दर््जजा देने से इनकार करने के कारण वे सामाजिक-आर््थथिक और 
शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हैैं तथा उन््हेें शिक्षा एवं रोज़गार के 
अवसरोों मेें आरक्षण तक पहुुँच से वंचित किया गया है (जैसा कि 
अनुच््छछेद 16 के तहत प्रदान किया गया है)।

अग््ननिपथ योजना और प्रॉमिसरी 
एस््टटोपेल का सिद््धाांत
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें दिल्ली उच्च न््ययायालय ने सशस्तत्र बलोों मेें भर्ती के लिये 
अग््ननिपथ योजना को बरकरार रखने का फैसला लिया, दिल्ली उच्च 
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न््ययायालय के इस फैसले को कुछ याचिकाओं के माध््यम से सर्वोच्च 
न््ययायालय मेें चुनौती दी गई, जिसे खारिज़ कर दिया गया है।
	¶ अग्नि�िपथ योोजनाा कीी घोोषणाा केे सााथ हीी थलसेेनाा और वाायुु सेेनाा केे 

लिये पहले की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया जिस कारण 
शॉर््टलिस््ट किये गए उम््ममीदवारोों की याचिकाओं से संबंधित प्रॉमिसरी 
एस््टटोपेल के सिद््धाांत पर सर्वोच्च न््ययायालय मेें तर््क प्रस््ततुत किया गया 
था। 

प्रॉमिसरी एस््टटोपेल का सिद््धाांत:
	¶ परि�चय:  
�	प्रॉॉमि�सरीी एस्टॉॉपेेल संंवि�दाात्मक काानूूनोंं केे रूप मेंं वि�कसि�त एक 

अवधारणा है। इसके तहत एक "वचनकर्त्ता/प्रॉमिसरी" विचार 
करने योग््य नहीीं होने के आधार पर किसी समझौते से पीछे हट 
सकता है।

�	इस सि�द्धांं�त काा उपयोोग न्याायाालय मेंं कि�सीी वाादीी द्वााराा अनुुबंंध 
के निष््पपादन को सुनिश्चित करने अथवा अनुबंध के गैर-निष््पपादन 
की स््थथिति मेें मुआवज़ा प्राप््त करने के लिये प्रतिवादी के 
खिलाफ किया जाता है।

	¶ संंबंंधि�त माामलेे:  
�	छगनलााल केेशवलााल मेेहताा बनााम पटेेल नरेंंद्रदाास हरि�भााई 

(1981) मामले मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने सिद््धाांत को लागू किये 
जाने संबंधी एक चेकलिस््ट सूचीबद्ध की। 
�	वचनबद्धताा मेंं स्पष्टताा होोनीी चााहि�येे।
�	वाादीी नेे उस वचन पर यथोोचि�त रूप सेे भरोोसाा करतेे हुए 

काम किया हो।
�	वाादीी कोो नुुकसाान हुआ होो। 

	¶ अग्नि�िपथ यााचि�काा पर सर्वोोच्च न्याायाालय काा वर्ततमाान रुख:  
�	सर्वोोच्च न्याायाालय केे अनुुसाार, "प्रॉॉमि�सरीी एस्टोोपेेल हमेेशाा 

व््ययापक जनहित के अधीन होता है"।
�	इसकेे अति�रि�क्त यह कहाा गयाा हैै कि� "यह एक साार्ववजनि�क 

रोज़गार है, न कि एक अनुबंध मामला जहाँ सार््वजनिक 
कानून मेें वचनबद्धता लागू की गई थी" और "इस सिद््धाांत 
को लागू करने का सवाल इस मामले मेें नहीीं उठेगा।"

अग््ननिपथ योजना: 
	¶ परि�चय: 
�	यह युुवााओं कोो देेशभक्ति� केे प्रति� प्रेेरि�त करनेे हेेतुु चाार वर्षष कीी 

अवधि के लिये सशस्तत्र बलोों मेें सेवा करने की अनुमति देता है। 
�	सेेनाा मेंं शाामि�ल होोनेे वाालेे युुवाा अग्नि�िवीीर कहलााएंंगेे।

�	नई योोजनाा केे तहत वाार्षि�िक तौौर पर लगभग 45,000 सेे 50,000 
सैनिकोों की भर्ती की जाएगी।

�	हाालाँँ�कि� चाार वर्षष केे बााद बैैच केे केेवल 25% सैैनि�कोंं कोो 
15 वर््ष की अवधि हेतु संबंधित सेवाओं मेें वापस भर्ती 
किया जाएगा।

	¶ उद्देेश्य: 
�	इससेे भाारतीीय सशस्त्र बलोंं कीी औसत आयुु केे संंदर्भभ मेंं लगभग 

4 से 5 वर््ष की कमी आने की उम््ममीद है।
�	इस योोजनाा मेंं कल्पनाा कीी गई हैै कि� बलोंं केे लि�येे औसत 

आयु वर््तमान मेें 32 वर््ष है, जो छह से सात वर््ष घटकर 26 
हो जाएगी।

	¶ पाात्रताा माापदंंड:
�	यह केेवल अधि�काारीी रैंंक सेे नीीचेे केे कर्मि�ियोंं केे लि�येे हैै (वेे जोो 

अधिकृत अधिकारियोों के रूप मेें सेना मेें शामिल नहीीं होते हैैं)। 
�	सेेनाा मेंं सर्वोोच्च पद कमीीशन अधि�काारीी काा होोताा हैै। वेे 

भारतीय सशस्तत्र बलोों मेें एक विशेष रैैंक रखते हैैं। वे 
अक््सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के अधीन आयोग मेें कार््य 
करते हैैं, उन््हेें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का 
निर्देश दिया जाता है।

�	17.5 वर्षष सेे 23 वर्षष केे बीीच केे उम्मीीदवाार आवेेदन करनेे केे 
पात्र होोंगे।

	¶ अग्नि�िवीीरोंं कोो मि�लनेे वाालेे लााभ: 
�	4 वर्षष कीी सेेवाा पूूरीी होोनेे पर अग्नि�िवीीरोंं कोो 11.71 लााख रुपए 

की 'सेवा निधि' इकमुश््त दी जाएगी, जिसमेें उनका अर््जजित 
ब््ययाज शामिल होगा।
�	उन्हेंं चाार वर्षष केे लि�येे 48 लााख रुपए कीी जीीवन बीीमाा 

सुरक्षा भी मिलेगी।
�	मृृत्युु केे माामलेे मेंं 1 करोोड़ रुपए सेे अधि�क भुुगताान होोगाा, 

जिसमेें सेवा न की गई अवधि के लिये भुगतान भी शामिल है। 
�	सरकाार चाार वर्षष बााद सेेवाा छोोड़नेे वाालेे सैैनि�कोंं केे पुुनर्वाा�स 

मेें सहायता करेगी। उन््हेें सरकार द्वारा स््ककिल सर््टटिफिकेट 
और ब्रिज कोर््स मुहैया कराया जाएगा।

वर््ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय विद्युत 
योजना
चर््चचा मेें क््योों? 

राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan- 
NEP) का नवीनतम मसौदा वर््ष 2022-27 की अवधि को कवर करता 
है, जो इसके पिछले संस््करण, जिसमेें मुख््य रूप से नवीकरणीय ऊर््जजा पर 
ध््ययान केेंद्रित किया गया था, मेें एक महत्तत्वपूर््ण परिवर््तन को दर््शशाता है। 
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राष्ट्रीय विद्युत योजना:
	¶ परि�चय: 
�	NEP एक महत्त्वपूूर्णण दस्ताावेेज़ हैै जोो भाारत मेंं वि�द्युुत क्षेेत्र केे 

विकास का मार््गदर््शन करता है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 
के तहत प्रत््ययेक पाँच वर््ष मेें केेंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) 
द्वारा तैयार किया जाता है।

�	CEA योोजनाा क्षमताा वृृद्धि� कीी मांं�ग काा आकलन करनेे और 
संसाधनोों के इष्टतम उपयोग के लिये विभिन्न योजना हेतु 
एजेेंसियोों की गतिविधियोों का समन््वय करने के लिये 
अल््पकालिक (5 वर््ष) और संभावित योजनाएँ (15 वर््ष) तैयार 
करता है।

�	NEP पि�छलेे पाँँ�च वर्षोंं (2017-22) केे अनुुमाानोंं कीी समीीक्षाा, 
वर््ष 2022-27 के लिये क्षमता वृद्धि आवश््यकता और वर््ष 
2027-2032 की अवधि के लिये अनुमान प्रदान करता है। 

�	पहलाा NEP वर्षष 2007 मेंं, दूूसराा दि�संंबर 2013 मेंं और तीीसराा 
2018 मेें प्रकाशित हुआ था, जिसमेें 2017-22 की व््ययापक 
योजना एवं 2022-27 की संभावित योजना शामिल थी।

	¶ नयाा मसौौदाा: 
�	यह वर्षष 2031-32 तक 17 GW सेे लेेकर लगभग 28 GW 

तक की अतिरिक्त कोयला-आधारित क्षमता की आवश््यकता को 
उजागर करता है, जो वर््तमान मेें निर््ममाणाधीन 25 GW कोयला-
आधारित क्षमता से अधिक है।

�	मसौौदाा योोजनाा मेंं वर्षष 2031-32 तक 51 GW सेे 84 GW 
के बीच अनुमानित आवश््यकता के साथ बैटरी भंडारण मेें 
महत्तत्वपूर््ण निवेश की आवश््यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

�	इससेे कोोयलेे सेे चलनेे वाालेे वि�द्युुत संंयंंत्रोंं केे प्लांं�ट लोोड फैैक्टर 
(PLF) वर््ष 2026-27 के 55% से बढ़कर 2031-32 मेें 
62% हो जाएगा।

�	यह नवीीकरणीीय ऊर्जाा� पर बढ़तीी नि�र्भभरताा सेे उत्पन्न चुुनौौति�योंं 
पर भी ज़ोर देता है, जिसके लिये आने वाले वर्षषों मेें सावधानीपूर््वक 
प्रबंधन एवं योजना की आवश््यकता होगी।

भारतीय विधायिका मेें गिलोटिन
संसद मेें गतिरोध के कारण सरकार अनुदान मांगोों को गिलोटिन कर 

सकती है और बिना किसी चर््चचा के वित्त विधेयक पारित कर सकती है।
	¶ काानूूनीी शब्दाावलीी मेंं "गि�लोोटि�न" शब्द काा वाास्तव मेंं क्याा अर्थथ हैै 

इस बारे मेें इसने अनिश्चितता और संदेह की स््थथिति उत््पन्न की है।
गिलोटिन

	¶ गि�लोोटि�न शब्द मूूल: सि�र कााटकर मृृत्युुदंंड देेनेे हेेतुु डि�ज़ााइन कि�येे 
गए उपकरण को संदर््भभित करता है।

�	यह फ्राँँ�सीीसीी क्रांं�ति� केे दौौराान फ्राँँ�स मेंं मृृत्युुदंंड कोो अधि�क 
विश्वसनीय और कम दर््दनाक बनाने के लिये पेश किया गया 
था।

	¶ वि�धाायीी बोोलचााल मेंं गि�लोोटि�न काा अर्थथ हैै एक सााथ समूूह बनाानाा 
और वित्तीय विधेयक को पारित करने मेें तेज़ी लाना। बजट सत्र के 
दौरान लोकसभा मेें यह काफी सामान््य प्रक्रिया है।
�	एक बाार गि�लोोटि�न लाागूू होो जाानेे केे बााद अनुुदाान कीी शेेष मांं�गोंं 

को बिना किसी चर््चचा के मतदान के लिये रखा जाता है।
�	यह सुुनि�श्चि�त करताा हैै कि� आवंंटि�त समय केे भीीतर बजट 

पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम 
जारी रख सके।

सूक्षष्म खाद्य प्रसंस््करण उद्यम योजना का 
PM औपचारिकरण 

चर््चचा मेें क््योों?
खाद्य प्रसंस््करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) भारत मेें सूक्षष्म खाद्य 

प्रसंस््करण उद्यमोों को वित्तीय, तकनीकी एवं व््ययावसायिक सहायता प्रदान 
करने के लिये केेंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्षष्म खाद्य प्रसंस््करण उद्यम 
(PM Formalisation of Micro Food Processing 
Enterprises Scheme-PMFME) योजना के औपचारिकरण 
को लागू कर रहा है।
	¶ यह योोजनाा खााद्य प्रसंंस्करण क्षेेत्र मेंं आत्मनि�र्भभर भाारत अभि�याान- 

वोकल फॉर लोकल पहल का एक हिस््ससा है।

PMFME योजना की विशेषताएँ:
	¶ परि�चय:
�	PMFME योोजनाा काा उद्देेश्य खााद्य प्रसंंस्करण उद्योोग केे 

असंगठित क्षेत्र मेें मौजूदा निजी सूक्षष्म उद्यमोों की प्रतिस््पर्द्धात््मकता 
को बढ़़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़़ावा देना है।

�	PMFME योोजनाा 10,000 करोोड़ रुपए केे परि�व्यय केे सााथ 
वर््ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर््ष की अवधि के लिये 
लागू है।

	¶ केंंद्रि�त क्षेेत्र:
�	यह योोजनाा इनपुुट कीी खरीीद, साामाान्य सेेवााओं और उत्पाादोंं केे 

विपणन के संबंध मेें पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला 
एक उत््पपाद (One District One Product- 
ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।

�	अन्य फोोकस क्षेेत्रोंं मेंं वेेस्ट टूू वेेल्थ उत्पााद, लघुु वन उत्पााद और 
आकांक्षी ज़िले शामिल हैैं।
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	¶ PMFME योोजनाा केे तहत उपलब्ध सहाायताा:
�	व्यक्ति�गत/समूूह श्रेेणीी सूूक्ष्म उद्यमोंं कोो सहाायताा:

�	पाात्र परि�योोजनाा लाागत काा 35% क्रेेडि�ट-लिं�ंक्ड पूंं�जीी 
सब््ससिडी के रूप मेें दिया जाएगा, जिसमेें अधिकतम सीमा 
10 लाख रुपए प्रति यूनिट है।

�	सीीड कैैपि�टल केे लि�येे स्वयंं सहाायताा समूूहोंं (SHG) कोो 
सहायता:
�	काार्ययशीील पूंं�जीी और छोोटेे उपकरणोंं कीी खरीीद केे लि�येे 

खाद्य प्रसंस््करण मेें लगे SHG के प्रति सदस््य को 
40,000 रुपए तक की सीड कैपिटल के साथ अधिकतम 
4 लाख रुपए प्रति SHG की सहायता।

�	साामाान्य अवसंंरचनाा केे लि�येे समर्थथन:
�	FPO, SHG, सहकाारीी समि�ति�योंं एवंं साामाान्य बुुनि�याादीी 

ढाँचे की स््थथापना के लिये किसी भी सरकारी एजेेंसी का 
समर््थन करने हेतु अधिकतम 3 करोड़ रुपए के साथ 35% 
की क्रेडिट-लिंक््ड कैपिटल सब््ससिडी।

�	क्षमताा नि�र्माा�ण:
�	इस योोजनाा मेंं उद्यमि�ताा वि�काास कौौशल 

(Entrepreneurship Development 
Skilling) (EDP+) के लिये प्रशिक्षण की 
परिकल््पना की गई है, जो खाद्य प्रसंस््करण उद्योग एवं 
उत््पपाद विशिष्ट कौशल की आवश््यकताओं को पूरा करने 
के लिये संशोधित कार््यक्रम है।

�	FSSAI एवंं अन्य वैैधाानि�क आवश्यकतााओं केे अनुुपाालन हेेतुु 
सूक्षष्म खाद्य प्रसंस््करण उद्यमोों को सहायता प्रदान करने के लिये 
ज़िला संसाधन व््यक्तियोों (District Resource 
Persons-DRPs) को नियुक्त किया गया है।

73वेें और 74वेें संशोधन की 30वीीं 
वर््षगाँठ
चर््चचा मेें क््योों? 

वर््ष 2023 मेें भारतीय संविधान के 73वेें और 74वेें संशोधन की 30वीीं 
वर््षगाँठ है, फिर भी भारत की स््थथानीय सरकार/स््वशासन मेें कई तकनीकी, 
प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किये जाने की आवश््यकता है।

73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधन: 
	¶ 73वाँँ� संंवि�धाान संंशोोधन अधि�नि�यम: 
�	पंंचाायतीी रााज संंस्थाान काा गठन 73वेंं संंवि�धाान संंशोोधन 

अधिनियम, 1992 द्वारा किया गया।

�	इस अधि�नि�यम द्वााराा भाारतीीय संंवि�धाान मेंं एक नयाा भााग-IX 
जोड़़ा गया और इसमेें अनुच््छछेद 243 से 243-O तक के 
प्रावधान शामिल हैैं।

�	इस अधि�नि�यम द्वााराा संंवि�धाान मेंं एक नई 11वींं अनुुसूूचीी भीी 
शामिल की गई है और इसमेें पंचायतोों के 29 कार््ययात््मक विषय 
शामिल हैैं।

	¶ 74वाँँ� संंवि�धाान संंशोोधन अधि�नि�यम: 
�	पीी.वीी. नरसि�म्हाा रााव केे शाासनकााल केे दौौराान 74वेंं संंशोोधन 

अधिनियम के माध््यम से शहरी स््थथानीय सरकारोों का गठन वर््ष 
1992 मेें किया गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।

�	इसमेंं भााग IX-A जोोड़ाा गयाा हैै और अनुुच्छेेद 243-P सेे 
243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैैं।

�	इसकेे अति�रि�क्त अधि�नि�यम नेे संंवि�धाान मेंं 12वींं अनुुसूूचीी कोो भीी 
जोड़़ा। इसमेें नगर पालिकाओं के 18 कार््ययात््मक मद शामिल हैैं।

कोर््ट मार््शल
चर््चचा मेें क््योों?

वर््ष 2020 मेें जम््ममू-कश््ममीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा मेें तीन 
लोगोों की हत््यया मेें शामिल एक कैप््टन को सैन््य न््ययायालय द्वारा आजीवन 
कारावास की सज़ा सुनाई गई। हालाँकि उत्तरी सेना के कमांडर द्वारा पुष्टि 
किये जाने के पश्चात् सज़ा को अंतिम रूप दिया जाएगा।
	¶ न्याायाालयीी जाँँ�च (CoI) केे पश्चाात् कैैप्टन काा कोोर्टट-माार्शशल कि�याा 

गया था और बाद मेें सबूतोों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 
कैप््टन के आदेश के तहत सैनिकोों ने सशस्तत्र बल (विशेष शक्तियां) 
अधिनियम के अंतर््गत अपने अधिकार की सीमा को पार किया था।
कोर््ट मार््शल की प्रक्रिया:

	¶ जब सेेनाा चााहतीी हैै कि� उसकेे कर्मि�ियोंं केे खि�लााफ लगेे आरोोपोंं कीी 
जाँच हो, तो वह पहले इस उद्देश््य की पूर््तति के लिये एक न््ययायालयी 
जाँच (CoI) सुनिश्चित करती है।
�	यह चरण पुुलि�स द्वााराा प्रथम सूूचनाा रि�पोोर्टट (FIR) दर्जज करनेे 

के समान है।
	¶ न्याायाालयीी जाँँ�च शि�काायत कीी पुुष्टि� करतीी हैै लेेकि�न सज़ाा नहींं देे 

सकती। COI गवाहोों के बयान दर््ज करती है, जो दंड प्रक्रिया 
संहिता (CRPC) की धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी 
द्वारा गवाहोों की जाँच के समान है।

	¶ COI केे नि�ष्कर्षोंं केे आधाार पर आरोोपीी अधि�काारीी केे लि�ये ेकमांं�डिं�ग 
ऑफिसर द्वारा एक अस््थथायी आरोप पत्र तैयार किया जाता है।
�	उसकेे बााद आरोोपोंं कोो सुुनाा जााताा हैै (जैैसेे नाागरि�कोंं सेे जुुड़ेे 

मामले मेें मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को प्रारंभिक समन देना) फिर 
साक्षष्य का सारांश दर््ज किया जाता है।
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	¶ एक बाार यह प्रक्रि�याा पूूरीी होो जाानेे केे बााद एक जनरल कोोर्टट माार्शशल 
(General Court Martial- GCM) को नागरिक 
मामलोों के लिये न््ययायिक अदालत द्वारा परीक्षण के संचालन के 
समान आदेश दिया जाता है।

सशस्तत्र बल और व््यभिचार
चर््चचा मेें क््योों? 

हाल ही मेें सर्वोच्च न््ययायालय ने निर््णय दिया है कि सशस्तत्र बल 
व््यभिचारी कृत््योों के लिये अपने अधिकारियोों/कर््ममियोों के खिलाफ कार््रवाई 
कर सकते हैैं, जबकि व््यभिचार का अपराध सशस्तत्र बलोों पर लागू नहीीं 
होता है।
	¶ सि�तंंबर 2018 मेंं जोोसेेफ शााइन नि�र्णणय मेंं सर्वोोच्च न्याायाालय नेे 

व््यभिचार को अपराध बनाने वाली IPC की धारा 497 को 
असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जो महिलाओं को उनके 
पति से कमतर मानती है जिससे समानता के अधिकार का उल्लंघन 
होता था। 

हालिया निर््णय:
	¶ सर्वोोच्च न्याायाालय नेे स्पष्ट कि�याा कि� वर्षष 2018 काा फैैसलाा केेवल 

IPC की धारा 497 और व््यभिचार से संबंधित CrPC की धारा 
198 (2) की वैधता से संबंधित था तथा सेना, नौसेना एवं वायु सेना 
अधिनियमोों के संबंध मेें "प्रभाव पर विचार करने का कोई मामला 
नहीीं था"। 
�	तीीनोंं सेेवााओं- सेेनाा, नौौसेेनाा और वाायुु सेेनाा केे रक्षााकर्मि�ियोंं कोो 

विशेष कानून, सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु 
सेना अधिनियम द्वारा शासित किया गया था।  

�	येे वि�शेेष काानूून उन काार्मि�िकोंं केे मौौलि�क अधि�काारोंं पर प्रति�बंंध 
लगाते हैैं, जो अत््यधिक अनुशासन की आवश््यकता वाली 
विशिष्ट स््थथिति मेें कार््य करते हैैं।

�	तीीनोंं काानूून संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 33 द्वााराा संंरक्षि�त हैंं, जोो 
सरकार को सशस्तत्र बलोों के कर््ममियोों के मौलिक अधिकारोों को 
संशोधित करने की अनुमति देता है। 

	¶ खंंडपीीठ नेे माामलेे मेंं अंंति�म आदेेश देेतेे हुए यह स्पष्ट कि�याा कि� 
जोसेफ शाइन निर््णय उन सशस्तत्र बलोों के सदस््योों पर लागू नहीीं होता 
है जिन पर 'अशोभनीय आचरण' करने का आरोप है और इस प्रकार 
अपील को खारिज़ कर दिया गया।

महत्तत्व: 
	¶ व्यभि�चाार कोो अपरााध कीी श्रेेणीी सेे हटाानाा सशस्त्र सेेवााओं केे सदस्योंं 

को व््यभिचारी गतिविधियोों का दोषी बनाने से रोक सकता है। जब 
जवानोों और अधिकारियोों को शत्रुतापूर््ण वातावरण मेें तैनात किया 

जाता है, तो अन््य अधिकारी बेस कैैंप मेें परिवारोों की देखभाल करते 
हैैं एवं व््यभिचारी या अनैतिक व््यवहार मेें संलग््न होने के परिणामोों 
को निर््ददिष्ट करने वाले कानून तथा नियम अनुशासन बनाए रखने मेें 
सहायता करते हैैं।

	¶ एक सहकर्मीी कीी पत्नीी केे सााथ व्यभि�चाार करनेे वाालेे सशस्त्र सेेवाा 
के सैनिकोों को इस अशोभनीय कार््य करने के लिये उनकी नौकरी से 
बर््खखास््त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत रोज़गार सृजन का 

आकलन करने हेतु श्रम और रोज़गार मंत्रालय (MoLE) द्वारा राष्ट्रीय 
स््तर पर किये गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, इस योजना ने लगभग 3 वर्षषों 
की अवधि के दौरान 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोज़गार का सृजन करने 
मेें मदद की है (अर््थथात, वर््ष 2015 से वर््ष 2018 तक)।

सर्वेक्षण के अन््य मुख््य आकर््षण:  
	¶ पि�छलेे तीीन वि�त्तीीय वर्षोंं मेंं रााजस्थाान रााज्य मेंं दि�येे गए 81 लााख 

ऋणोों मेें से 52 लाख से अधिक महिला उद्यमियोों को प्रदान किये 
गए, जो कुल ऋणोों का 64% है।

	¶ प्रधाानमंंत्रीी मुुद्राा योोजनाा काा समय केे सााथ-सााथ वि�स्ताार कि�याा गयाा 
है:
�	मछलीी पाालन, डेेयरीी उत्पाादन और खााद्य प्रसंंस्करण जैैसेे कृृषि� 

संबंधी गतिविधियोों को शामिल करने के लिये वर््ष 2016-17 मेें 
इस कार््यक्रम को व््ययापक बनाया गया था।

�	ट्रैैक्टर और पाावर टि�लर केे लि�येे 10 लााख रुपए कीी अधि�कतम 
सीमा वाले ऋण वर््ष 2017-18 मेें PMMY के तहत उपलब््ध 
कराए गए।

�	वर्षष 2018-19 सेे व्याावसाायि�क उपयोोग केे लि�येे दोोपहि�याा वााहनोंं 
के ऋण को PMMY मेें शामिल किया गया था।
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विशेष श्रेणी का दर््जजा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर््जजा 
(SCS) देने की मांग करते हुए एक प्रस््तताव पारित किया है।
	¶ यह मांं�ग "बि�हाार जााति�-आधाारि�त सर्वेेक्षण, 2022" केे नि�ष्कर्षोंं कीी 

पृष्ठभूमि मेें उठी है, जिसमेें पता चला है कि बिहार की लगभग 
एक-तिहाई आबादी निर््धनता मेें जीवन यापन कर रही है।

विशेष श्रेणी का दर््जजा क््यया है?
	¶ परि�चय:
�	SCS भौौगोोलि�क तथाा साामााजि�क-आर्थि�िक नुुकसाान काा साामनाा 

करने वाले राज््योों के विकास मेें सहायता के लिये केेंद्र द्वारा 
निर््धधारित एक वर्गीकरण है।

�	संंवि�धाान SCS केे लि�येे कोोई प्राावधाान नहींं करताा हैै तथाा यह 
वर्गीकरण बाद मेें वर््ष 1969 मेें पाँचवेें वित्त आयोग की 
सिफारिशोों के आधार पर किया गया था।

�	पहलीी बाार वर्षष 1969 मेंं जम्मूू-कश्मीीर, असम तथाा नगाालैंंड कोो 
यह दर््जजा प्रदान किया गया था। 

�	पूूर्वव मेंं योोजनाा आयोोग कीी रााष्ट्रीीय वि�काास परि�षद द्वााराा योोजनाा 
के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।

�	असम, नगाालैंंड, हि�मााचल प्रदेेश, मणि�पुुर, मेेघाालय, सि�क्कि�म, 
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना 
सहित 11 राज््योों को विशेष श्रेणी का दर््जजा दिया गया। 
�	भाारत केे सबसेे नए रााज्य तेेलंंगाानाा कोो यह दर्जाा� दि�याा गयाा 

क््योोंकि इसे दूसरे राज््य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित 
किया गया था।

�	SCS, वि�शेेष दर्जेे सेे भि�न्न हैै जोो कि� उन्नत वि�धाायीी तथाा 
राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल 
आर््थथिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
�	उदााहरण केे लि�येे अनुुच्छेेद 370 केे नि�रस्त होोनेे सेे पहलेे 

जम््ममू-कश््ममीर को विशेष दर््जजा प्राप््त था।
	¶ नि�र्धाा�रक (गााडगि�ल सि�फाारि�श पर आधाारि�त): 
�	पहााड़ीी इलााकाा
�	कम जनसंंख्याा घनत्व और/याा जनजाातीीय जनसंंख्याा काा बड़ाा 

हिस््ससा
�	पड़ोोसीी देेशोंं केे सााथ सीीमााओं पर साामरि�क स्थि�िति�
�	आर्थि�िक तथाा आधाारभूूत संंरचनाा मेंं पि�छड़ाापन 
�	रााज्य केे वि�त्त कीी अव्यवहाार्यय प्रकृृति�

	¶ लााभ:

�	अतीीत मेंं SCS रााज्योंं कोो गााडगि�ल-मुुखर्जीी फॉॉर्मूू�लेे द्वााराा 
निर््धधारित लगभग 30% केेंद्रीय सहायता मिलती थी।
�	हाालाँँ�कि� 14वेंं और 15वेंं वि�त्त आयोोग (Finance 

Commissions- FC) की सिफारिशोों तथा योजना 
आयोग के विघटन के बाद SCS राज््योों को यह सहायता 
सभी राज््योों के लिये वितरण पूल फंड (Divisible 
Pool Funds) के बड़े हस््तताांतरण मेें शामिल कर दी 
गई है (जो कि 15वेें वित्त आयोग मेें 32% से 41% तक 
बढ़ गई है)। 

�	केंंद्र वि�शेेष श्रेेणीी दर्जाा� प्रााप्त रााज्योंं कोो केंंद्र-प्राायोोजि�त योोजनाा मेंं 
आवश््यक धनराशि का 90% का भुगतान करता है, जबकि 
अन््य राज््योों के मामले मेें यह 60% या 75% है, जबकि शेष 
धनराशि राज््य सरकारोों द्वारा प्रदान की जाती है। 

�	एक वि�त्तीीय वर्षष मेंं खर्चच नहींं कि�याा गयाा धन आगाामीी सत्र केे 
लिये संरक्षित कर लिया जाता है और समाप््त नहीीं होता है।

�	इन रााज्योंं कोो उत्पााद शुुल्क एवंं सीीमाा शुुल्क, आयकर एवंं 
कॉर्पोरेट कर मेें महत्तत्वपूर््ण रियायतेें प्रदान की जाती हैैं।

�	केंंद्र केे सकल बजट काा 30% वि�शेेष श्रेेणीी केे रााज्योंं कोो जााताा 
है।

बिहार क््योों मांग रहा है विशेष राज््य का दर््जजा (SCS)?
	¶ आर्थि�िक असमाानतााएँँ:
�	बि�हाार कोो औद्योोगि�क वि�काास कीी कमीी और सीीमि�त नि�वेेश 

अवसरोों सहित गंभीर आर््थथिक चुनौतियोों का सामना करना पड़ता 
है।

�	रााज्य केे वि�भााजन केे परि�णाामस्वरूप उद्योोगोंं कोो झाारखंंड मेंं 
स््थथानांतरित कर दिया गया, जिससे बिहार मेें रोज़गार और 
आर््थथिक विकास के मुद्दे बढ़ गए।

	¶ प्रााकृृति�क आपदााएँँ:
�	रााज्य, उत्तरीी क्षेेत्र मेंं बााढ़ और दक्षि�णीी भााग मेंं गंंभीीर सूूखेे जैैसीी 

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है।
�	बाार-बाार आनेे वाालीी आपदााएँँ कृृषि� गति�वि�धि�योंं कोो बााधि�त 

करती हैैं, जिससे आजीविका और आर््थथिक स््थथिरता प्रभावित 
होती है।

	¶ बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे कीी कमीी:
�	बुुनि�याादीी ढाँँ�चाा, वि�शेेषकर सिं�ंचााई सुुवि�धााओं और जल आपूूर्ति�ि 

के मामले मेें अपर््ययाप््त बना हुआ है।
�	सिं�ंचााई केे लि�येे पर्याा�प्त संंसााधनोंं काा अभााव कृृषि� उत्पाादकताा 

को प्रभावित करता है, जो आबादी के एक बड़़े हिस््ससे के लिये 
आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
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	¶ गरीीबीी और साामााजि�क वि�काास:
�	बि�हाार मेंं गरीीबीी दर उच्च हैै, यहाँँ� बड़ीी संंख्याा मेंं परि�वाार गरीीबीी 

रेखा से नीचे रहते हैैं।
�	लगभग 54,000 रुपए प्रति� व्यक्ति� सकल घरेेलूू उत्पााद केे सााथ 

बिहार लगातार सबसे गरीब राज््योों मेें से एक रहा है। बिहार मेें 
लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैैं और SCS देने से सरकार 
को अगले 5 वर्षषों मेें विभिन्न कल््ययाण उपायोों के लिये आवश््यक 
लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप््त करने मेें मदद मिलेगी।

	¶ वि�काास केे लि�येे वि�त्तपोोषण:
�	SCS कीी मांं�ग काा उद्देेश्य केंंद्र सरकाार सेे पर्याा�प्त वि�त्तीीय 

सहायता प्राप््त करना है, जिससे बिहार को विकास परियोजनाओं 
के लिये आवश््यक धन प्राप््त करने और लंबे समय से चली आ 
रही सामाजिक-आर््थथिक चुनौतियोों का समाधान करने मेें सहायता 
मिलेगी।

क््यया बिहार SCS के अनुदान हेतु मानदंड पूरा करता है?
	¶ यद्यपि� बि�हाार SCS अनुुदाान केे अधि�कांं�श माानदंंडोंं कोो पूूराा करताा 

है, लेकिन यह पहाड़़ी इलाकोों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्ररों 
की आवश््यकता को पूरा नहीीं करता है, जिसे बुनियादी ढाँचे के 
विकास मेें कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है।

	¶ वर्षष 2013 मेंं केंंद्र द्वााराा गठि�त रघुुरााम रााजन समि�ति� नेे बि�हाार कोो 
‘अल््प विकसित श्रेणी’ मेें रखा और SCS के बजाय ‘बहु-आयामी 
सूचकांक’ पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिस पर 
राज्‍य के सामाजिक-आर््थथिक पिछड़़ेपन को दूर करने के लिये पुनः 
विचार किया जा सकता है।
क््यया अन््य राज््य भी SCS चाहते हैैं?

	¶ वर्षष 2014 मेंं अपनेे वि�भााजन केे बााद आंंध्र प्रदेेश नेे हैैदरााबााद केे 
तेलंगाना मेें जाने के कारण राजस््व हानि के आधार पर SCS 
अनुदान मांगा है।

	¶ इसकेे अति�रि�क्त ओडि�शाा भीी चक्रवाात जैैसीी प्रााकृृति�क आपदााओं 
और एक बड़़ी जनजातीय आबादी (लगभग 22%) के प्रति अपनी 
संवेदनशीलता को उजागर करते हुए SCS के लिये अनुरोध कर रहा 
है।

	¶ फि�र भीी केंंद्र सरकाार नेे 14वींं FC रि�पोोर्टट काा हवाालाा देेतेे हुए उनकेे 
अनुरोधोों को लगातार खारिज़ कर दिया है, जिसमेें केेंद्र को सिफारिश 
की गई थी कि किसी भी राज््य को SCS नहीीं दिया जाना चाहिये।
विशेष श्रेणी दर्जे (SCS) से संबंधित चिंताएँ क््यया हैैं?

	¶ संंसााधनोंं काा आवंंटन:
�	SCS देेनेे मेंं रााज्य कोो अति�रि�क्त वि�त्तीीय सहाायताा प्रदाान करनाा 

शामिल है, जो केेंद्र सरकार के संसाधनोों पर दबाव डाल सकता 
है। विभिन्न राज््योों के बीच धन के आवंटन को संतुलित करना 

महत्तत्वपूर््ण हो जाता है और SCS देने से गैर-विशेष श्रेणी दर््जजा 
राज््योों के बीच असमानता या असंतोष उत््पन्न हो सकता है।

	¶ केंंद्रीीय सहाायताा पर नि�र्भभरताा:
�	SCS वाालेे रााज्य अक्सर केंंद्रीीय सहाायताा पर अत्यधि�क नि�र्भभर 

हो जाते हैैं। यह संभावित रूप से आत््मनिर््भरता और स््वतंत्र 
आर््थथिक विकास रणनीतियोों के प्रयासोों को हतोत््ससाहित कर 
सकता है।

	¶ काार्याा�न्वयन चुुनौौति�याँँ�:
�	SCS केे अनुुदाान केे बााद भीी प्रशाासनि�क अक्षमतााओं, भ्रष्टााचाार 

या उचित योजना की कमी के कारण धनराशि के प्रभावी उपयोग 
जैसी चुनौतियाँ आवंटित धनराशि का उपयोग इच््छछित उद्देश््योों के 
लिये  करने मेें बाधक बन सकती हैैं।

विशेष श्रेणी का दर््जजा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर््जजा 
(SCS) देने की मांग करते हुए एक प्रस््तताव पारित किया है।
	¶ यह मांं�ग "बि�हाार जााति�-आधाारि�त सर्वेेक्षण, 2022" केे नि�ष्कर्षोंं कीी 

पृष्ठभूमि मेें उठी है, जिसमेें पता चला है कि बिहार की लगभग 
एक-तिहाई आबादी निर््धनता मेें जीवन यापन कर रही है।
विशेष श्रेणी का दर््जजा क््यया है?

	¶ परि�चय:
�	SCS भौौगोोलि�क तथाा साामााजि�क-आर्थि�िक नुुकसाान काा साामनाा 

करने वाले राज््योों के विकास मेें सहायता के लिये केेंद्र द्वारा 
निर््धधारित एक वर्गीकरण है।

�	संंवि�धाान SCS केे लि�येे कोोई प्राावधाान नहींं करताा हैै तथाा यह 
वर्गीकरण बाद मेें वर््ष 1969 मेें पाँचवेें वित्त आयोग की 
सिफारिशोों के आधार पर किया गया था।

�	पहलीी बाार वर्षष 1969 मेंं जम्मूू-कश्मीीर, असम तथाा नगाालैंंड कोो 
यह दर््जजा प्रदान किया गया था। 

�	पूूर्वव मेंं योोजनाा आयोोग कीी रााष्ट्रीीय वि�काास परि�षद द्वााराा योोजनाा 
के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।

�	असम, नगाालैंंड, हि�मााचल प्रदेेश, मणि�पुुर, मेेघाालय, सि�क्कि�म, 
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना 
सहित 11 राज््योों को विशेष श्रेणी का दर््जजा दिया गया। 
�	भाारत केे सबसेे नए रााज्य तेेलंंगाानाा कोो यह दर्जाा� दि�याा गयाा 

क््योोंकि इसे दूसरे राज््य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित 
किया गया था।
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�	SCS, वि�शेेष दर्जेे सेे भि�न्न हैै जोो कि� उन्नत वि�धाायीी तथाा 
राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल 
आर््थथिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
�	उदााहरण केे लि�येे अनुुच्छेेद 370 केे नि�रस्त होोनेे सेे पहलेे 

जम््ममू-कश््ममीर को विशेष दर््जजा प्राप््त था।
	¶ नि�र्धाा�रक (गााडगि�ल सि�फाारि�श पर आधाारि�त): 
�	पहााड़ीी इलााकाा
�	कम जनसंंख्याा घनत्व और/याा जनजाातीीय जनसंंख्याा काा बड़ाा 

हिस््ससा
�	पड़ोोसीी देेशोंं केे सााथ सीीमााओं पर साामरि�क स्थि�िति�
�	आर्थि�िक तथाा आधाारभूूत संंरचनाा मेंं पि�छड़ाापन 
�	रााज्य केे वि�त्त कीी अव्यवहाार्यय प्रकृृति�

लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची की मांग
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के लोगोों के लिये 
"भूमि और रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित करने" हेतु केेंद्रशासित प्रदेश 
लद्दाख के लिये एक उच्चाधिकार प्राप््त समिति का गठन किया।
	¶ समि�ति� केे कुुछ सदस्योंं केे अनुुसाार, गृृह मंंत्राालय काा स्पष्ट आदेेश 

है कि छठी अनुसूची मेें शामिल करने की उनकी मांगोों पर विचार-
विमर््श नहीीं किया जाएगा।

	¶ सि�तंंबर 2019 मेंं रााष्ट्रीीय अनुुसूूचि�त जनजााति� आयोोग नेे लद्दााख कोो 
छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश यह देखते हुए 
की थी कि नया केेंद्रशासित प्रदेश मुख््य रूप से आदिवासी बहुल 
(97% से अधिक) था और इसकी विशिष्ट सांस््ककृतिक विरासत 
को संरक्षित करने की आवश््यकता थी।

कमेटी का गठन किस कार््य हेतु किया गया है?
	¶ पृृष्ठभूूमि�:
�	संंसद द्वााराा 2019 मेंं संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 370 केे तहत पूूर्वववर्तीी 

जम््ममू-कश््ममीर राज््य का विशेष दर््जजा समाप््त किये जाने के बाद 
लद्दाख मेें नागरिक समाज समूह पिछले तीन वर्षषों से भूमि, 
संसाधनोों और रोज़गार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैैं।

�	बड़ेे व्यवसाायोंं और बड़ेे समूूहोंं द्वााराा स्थाानीीय लोोगोंं सेे भूूमि� एवंं 
नौकरियाँ छीने जाने के भय ने इस मांग को बढ़ावा दिया है।

	¶ उद्देेश्य:
�	क्षेेत्र कीी अनूूठीी संंस्कृृति� और भााषाायीी भौौगोोलि�क स्थि�िति� तथाा 

सामरिक महत्तत्व को ध््ययान मेें रखते हुए इसकी रक्षा के उपायोों पर 
चर््चचा करना।

�	समाावेेशीी वि�काास कीी रणनीीति� बनाानाा और लेेह, काारगि�ल एवंं 
लद्दाख स््ववायत्त पहाड़़ी ज़िला परिषदोों के सशक्तीकरण से 
संबंधित मुद्ददों पर चर््चचा करना।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
चर््चचा मेें क््योों?

केेंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसकी लागत 
19,744 करोड़ रुपए है, को मंज़ूरी दी है इसका उद्देश््य भारत को हरित 
हाइड्रोजन के उपयोग, उत््पपादन और निर््ययात के लिये 'वैश्विक केेंद्र' बनाना 
है।

BIND योजना
आर््थथिक मामलोों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर््ष 2025-26 तक 

2,539.61 करोड़ रुपए के परिव््यय के साथ केेंद्रीय क्षेत्रक योजना "प्रसारण 
अवसंरचना और नेटवर््क विकास" (Broadcasting 
Infrastructure and Network Development- 
BIND)” के संबंध मेें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस््तताव को 
मंज़ूरी प्रदान की है। 

BIND योजना:
	¶ परि�चय: 
�	यह प्रसाार भाारतीी कोो उसकेे प्रसाारण अवसंंरचनाा केे वि�स्ताार और 

उन्नयन, विषय-वस््ततु (Content) विकास एवं संगठन से 
संबंधित नागरिक कार््य से संबद्ध खर्चचों हेतु वित्तीय सहायता 
प्रदान करने की योजना है। 
�	‘प्रसाार भाारतीी’ देेश केे साार्ववजनि�क प्रसाारक केे रूप मेंं 

दूरदर््शन और आकाशवाणी के माध््यम से दूर-दराज़ के 
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क्षेत्ररों मेें लोगोों के लिये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन एवं 
सहभागिता का सबसे महत्तत्वपूर््ण साधन है।

�	प्रसाार भाारतीी नेे कोोवि�ड महाामाारीी केे दौौराान साार्ववजनि�क 
स््ववास््थ््य संदेशोों के प्रसारण तथा जनता को जागरूक करने 
मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभाई। 

राष्ट्रीय निकास परीक्षा
चर््चचा मेें क््योों?

हाल ही मेें राष्ट्रीय चिकित््ससा आयोग (National Medical 
Commission- NMC) ने राष्ट्रीय निकास परीक्षा (National 
Exit Test- NExT) से संबंधित प्रस््ततावित मसौदा नियम जारी किये 
हैैं।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा:
	¶ NExT मेेडि�कल लााइसेंंसिं�ंग परीीक्षाा हैै जि�सेे मेेडि�कल स्नाातकोंं कीी 

योग््यता का आकलन करने के लिये डिज़़ाइन किया गया है। 
	¶ जि�न छाात्रोंं नेे NMC सेे माान्यताा प्रााप्त चि�कि�त्साा संंस्थाानोंं और 

विदेशी छात्ररों से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप््त की है, उन््हेें भी नेशनल 
एग््जजिट टेस््ट क्वालिफाई करना होगा।

	¶ भाारत मेंं चि�कि�त्साा पेेशाा केे लि�येे पंंजीीकरण कराानेे हेेतुु उन्हेंं NExT 
परीक्षा उत्तीर््ण करनी होगी।

	¶ आयोोग द्वााराा गठि�त नि�कााय इसकेे लि�येे एक केंंद्रीीकृृत साामाान्य परीीक्षाा 
निम््न उद्देश््य हेतु आयोजित कराएगा- 
�	एक स्वाायत्त बोोर्डड, रााष्ट्रीीय चि�कि�त्साा आयोोग (संंशोोधन) 

विधेयक, 2022, 'चिकित््ससा विज्ञान मेें परीक्षा बोर््ड' का प्रस््तताव 
करता है, जो प्रभावी होने पर NExT परीक्षा आयोजित करने 
के लिये  जिम््ममेदार होगा।

�	वर्ततमाान मेंं नेेशनल बोोर्डड ऑफ एग्जाामि�नेेशन इन मेेडि�कल 
साइंसेज (NBEMS) NEET PG (नेशनल 
एलिजिबिलिटी कम एंट्ररेंस टेस््ट पोस््टग्रेजुएट), फॉरेन मेडिकल 
ग्रेजुएट एग््जजामिनेशन (FMGE) जैसी परीक्षाओं के आयोजन 
के लिए जिम््ममेदार है।

	¶ NExT, FMGE और NEET PG जैैसीी परीीक्षााओं काा 
स््थथान लेगा।

	¶ NExT मेंं दोो अलग-अलग परीीक्षााएँँ होंंगीी जि�न्हेंं 'स्टेेप्स' कहाा 
जाएगा।

NExT मेें उपस््थथित होने हेतु पात्रता:
	¶ आयोोग द्वााराा माान्यताा प्रााप्त मेेडि�कल कॉॉलेेज सेे एमबीीबीीएस काा 

अंतिम पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सभी छात्र परीक्षा मेें शामिल होने 
के पात्र होोंगे।  

	¶ Just by clearing the NExT exam the 
foreign medical graduates will get 
licentiate to become practicing doctors.

	¶ NExT परीीक्षाा पाास करनेे माात्र सेे हीी वि�देेशीी मेेडि�कल स्नाातकोंं कोो 
प्रैक््टटिसिंग डॉक््टर बनने का लाइसेेंस प्राप््त हो जाएगा।

	¶ प्रयाासोंं कीी संंख्याा पर कोोई प्रति�बंंध नहींं हैै, बशर्तेे उम्मीीदवाार 
MBBS मेें शामिल होने के 10 वर््ष के भीतर दोनोों चरणोों मेें उत्तीर््ण 
हो।

आयुर्वेद हेतु स््ममार््ट (SMART) कार््यक्रम
हाल ही मेें आयुष मंत्रालय के तहत दो प्रमुख संस््थथानोों- भारतीय 

चिकित््ससा प्रणाली के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCISM) और केेंद्रीय 
आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद  (CCRAS) ने 'स््ममार््ट' कार््यक्रम 
शुरू किया है।
	¶ स्कोोप फॉॉर मेेनस्ट्रीीमिं�ंग आयुुर्वेेद रि�सर्चच इन टीीचिं�ंग प्रोोफेेशनल्स 

(SMART) कार््यक्रम का उद्देश््य आयुर्वेद कॉलेजोों और 
अस््पतालोों के माध््यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़़ावा देना है।

स््ममार््ट (SMART) कार््यक्रम: 
	¶  यह पाायाा गयाा कि� आयुुर्वेेद शि�क्षकोंं केे वि�शााल समुुदााय कीी 

अनुसंधान क्षमता का आमतौर पर उपयोग नहीीं हो पाता है। अत: 
‘स््ममार््ट’ कार््यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र मेें अनुसंधान पर गहरा 
दीर््घकालिक कायाकल््प प्रभाव पड़़ेगा तथा यह राष्ट्र के लिये एक 
महान सेवा होगी।

	¶ इसकाा उद्देेश्य ऑस्टि�ियोोआर्थथरााइटि�स, आयरन कीी कमीी वाालेे 
एनीमिया, क्रोनिक ब्ररोंकाइटिस, डिस््ललिपिडेमिया, रुमेटीइड 
आर््थराइटिस, मोटापा, मधुमेह मेलेटस, सोरायसिस, सामान््ययीकृत 
चिंता विकार, गैर-अल््ककोहल फैटी लीवर रोग (NAFLD) 
सहित स््ववास््थ््य अनुसंधान क्षेत्ररों मेें नवीन अनुसंधान तरीकोों की 
पहचान, सहयोग और प्रचार करना है।

	¶ काार्ययक्रम शि�क्षकोंं कोो स्वाास्थ्य अनुुसंंधाान केे नि�र्दि�िष्ट क्षेेत्रोंं मेंं प्रोोजेेक्ट 
हेतु प्रेरित करेगा और एक बड़़ा डेटाबेस तैयार करेगा। 

परख
हाल ही मेें सभी बोर्डडों के लिये मूल््ययाांकन दिशा-निर्देश स््थथापित करने 

के उद्देश््य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
(National Council for Education Research 
and Training- NCERT) ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल््ययाांकन 
नियामक, PARAKH (प्रदर््शन मूल््ययाांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास 
के लिये ज्ञान का विश्लेषण) अधिसूचित किया है। 

परख: 
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	¶ परि�चय: 
�	परख  कोो रााष्ट्रीीय शि�क्षाा नीीति� (NEP)- 2020 केे काार्याा�न्वयन 

के भाग के रूप मेें लॉन््च किया गया है, जिसमेें नए मूल््ययाांकन 
पैटर््न और नवीनतम शोध के बारे मेें स््ककूल बोर्डडों को सलाह देने 
और उनके बीच सहयोग को बढ़़ावा देने के लिये एक मानक-
निर््धधारण निकाय की परिकल््पना की गई है।

�	यह NCERT केे एक भााग केे रूप मेंं काार्यय करेेगाा।
�	इसेे नेेशनल अचीीवमेंंट सर्वेे (NAS) और स्टेेट अचीीवमेंंट 

सर्वे (SAS) जैसे समय-समय पर लर््नििंग आउटकम टेस््ट 
आयोजित करने का भी काम सौौंपा जाएगा।

�	यह तीीन प्रमुुख मूूल्यांं�कन क्षेेत्रोंं पर काार्यय करेेगाा: व्याापक 
मूल््ययाांकन, स््ककूल-आधारित मूल््ययाांकन तथा परीक्षा सुधार।

	¶ उद्देेश्य:
�	समाान माानदंंड और दि�शाा-नि�र्देेश: भाारत केे सभीी माान्यताा 

प्राप््त स््ककूल बोर्डडों के लिये छात्र मूल््ययाांकन एवं निर््धधारण हेतु 
मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश निर््धधारित करना।

�	मूूल्यांं�कन पैैटर्नन मेंं सुुधाार: यह 21वींं सदीी कीी कौौशल 
आवश््यकताओं को पूरा करने की दिशा मेें अपने मूल््ययाांकन पैटर््न 
को बदलने के लिये स््ककूल बोर्डडों को प्रोत््ससाहित करेगा।

�	मूूल्यांं�कन मेंं असमाानताा कोो कम करनाा: यह रााज्य और 
केेंद्रीय बोर्डडों मेें एकरूपता लाएगा जो वर््तमान मेें मूल््ययाांकन के 
विभिन्न मानकोों का पालन करते हैैं, जिससे अंकोों मेें व््ययापक 
असमानताएंँ पैदा होती हैैं।

�	बेंंचमाार्कक आकलन: बेंंचमाार्कक मूूल्यांं�कन ढांँँ��चाा रााष्ट्रीीय शि�क्षाा 
नीति (NEP) 2020 मेें निहित मुद्ददों को संबोधित करेगा।


